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 व्यक्तियों की  तलाश

 Pakistan  of
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 Warships डब्बीनाशक  यद्धपोत  प्राप्त  करना  from  U.K  18
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 1012  भारतीय  के  तकनीकी  तथा  गर

 Technical  and  non-Technical
 तकनीकी  कमीशन  प्राप्त  afa-  Commissioned  Officers  of

 18 कारियों  के  वतन  और  we  Indian  Army  4

 | 1013  इंडियन  आयरन  एंड  स्टील  कम्पनी
 Thefts  in  IISCO,  Burnpur  18-19

 बिनपुर  में  चोरियां

 Proposalfrom  West  Bengal  for
 1014  कलकत्ता  में  आल  इंडिया  इन्स्टीट्यूट  setting  up  All  India  Institute

 आफ  मेडिसिन्स  स्थापित  of  Indigenous  Medicines  in
 Calcutta

 करने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  का  19

 प्रस्ताव

 1015  सीरम  विज्ञान  भारत  सरकार  Complaint  against  Department  of

 Serology,  Government  of
 कलकत्ता के  fares  शिकायत  India,  Calcutta  e  19
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 9635  पश्चिमी  जमनी  में  भारतीय  मूल  के  Persons  of  Indian  Origin  In
 West  Germany  e  20

 व्यक्ति

 In 9636  रुस  में  भारतीय  मल  के  निवासी  Persons  of  Indian
 Origin  e U\S.S.R.  20

 9637  समद्र  से  कोयले  की  ढलाई  Movement  of  Coal  by  Sea  न  21

 Bhilai  Steel  Plant  Faces  Closure 9638  कोयले  की  कमी  के  कारण  भिलाई  QI

 इस्पात  संयंत्र  के  बंद  होने  का  मय
 due  to  Coal  shortage
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 in
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 संघों  दवारा  की  गई  मंजरी

 संबंधी  मांग

 Coal  Exports  during  Fifth
 9640  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना में  कोयल  AT

 Five  Year  Plan  e  .  e  22
 निर्यात

 छावनी  बों  के  श्रेणी  तीन  तथा  Paymentof  Washing  Allowance
 9641

 दिल्ली  toclass  III  andIV  Employees
 कर्मचारियों  को  of  Delhi  Cantonment  Board  22

 की  अदायगी

 (it)
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 9650  सेना  के  तथा  पेंशनरों  Exemption  from  Sales  Tax
 on  purchase  by  Army  person-

 qatar  सिलिटरी  afer  a  खरीदे  nel  and  Pensioners  from  Mi-
 माल  को  बिक्री  कर  से  qa  करने  litary  canteens  e  e  25-26
 का  प्रस्ताव

 9651  अधिक  संख्या  में  वाणिज्यिक  Expansion  of  TELCO  for  pro-
 ducing  more  Commercial  Ve-

 गाड़ियां  बनाने  के  टाटा  hicles  e  26
 इंजोनियरी रिंग  एंड  लोकोमोटिव

 कम्पनी  लिमिटेड  कां  विस्तार

 9652  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडलों  का  47th  Annual  of

 वार्षिक  सम्मेलन
 Chambers  of  Gommerce  and

 Industry  26-27
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 of  M/s.  BBJ  Construction के  प्रबंधक  मिल  के  face  शिकायतें  Co.  Ltd.  e  27
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 Enforcementof  Minimum  Wa-

 ges  Act  in  China  Clay
 Bling

 27-28
 नाम  का  लागू  किया  जाना

 (11)



 ANSV  RS  TO  QUESTIONS—Contd seat  के  लिखित  /weirre

 अता ०  To  सख्या  पृष्ठ
 VU. Q.  Nos  विषय  SUBJECT  PAGES

 9656  अमरीकी  युद्ध  पोतों  का  हिन्द  महासागर
 Press  report  regarding  US

 warships  leaving  Indian  Ocea  28
 छोड़ने  के  बारे  में  समाचार

 Allotment  ofa  petrolpump  to 9657  युद्ध  में  शहीद  हुए  सैनिकों  के  आश्रितों
 the  dependents  of  military

 पेट्रोल  पम्पों  का  आबंटन
 28 personnel  killed  in  action

 9658  कटिन  स्टोर  डिपार्टमेंट  आफ  इंडिया  Allotment  of  scooters  to  can
 teen  Store  Department  1.0

 को  स्कूटरों  का  आबंटन  India  29

 9659  भविष्य  निधि  में  जमा  कौ  गई  बोनस  Return  of  Bonus  amount  cre-

 की  राशि  की  वापसीਂ
 dited  to  Provident  Fund  29

 9660  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  औषधालय  संख्या  Night  Servicein  GGHS  Dispen-
 NCW

 29  नई  दिल्‍ली में
 sary  No.

 29,  Nanakpur, Delhi  30

 Charter  of  demands  presented 9661  नेहरु  होम्योपैथिक  मेडिकल  कालेज
 by  studentsof  Nehru.  Homo-

 नई  दिल्‍ली  के  छात्रों  दवारा  दिया  eopathic  Medical
 New  Delhi

 College
 मांग-पत्र  30

 Affiliation  of  Nehru  Homoeo-
 9662  नेहरू  होम्योपैथिक  मेडिकल

 नई
 दिल्‍ली  कों  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय

 pathic  Medical  College,  New
 Delhi  to  Delhi  University  30-31

 से  सम्बद्ध  करना

 9663  दिल्ली  होम्योप  थिक  अस्पताल
 Construction  of  Homoeopathic

 Hospital  in  New  Delhi  31
 का  निर्माण

 Brand  names  of  Drug  formula-
 9664  औषधियों  के  फार्म लेश नों  के  ats  नाम  tions  .  31

 Defence  problems  posed  by
 9665  हिन्द  महासागर  में  संयुक्त  राज्य

 plansof  USA  and  USSR  Na-
 अमेरिका  और

 सोवियत  संघ  की  val  Bases  in  Indian  Ocean  31-32
 नौसैनिक  अड्डे  स्थापित  करने  संबंधीਂ

 योजनाओं  के  कारण  उत्पन्न  सुरक्षा
 संबंधी  समस्याएं

 9666  बडौदा  हिन्दुस्तान ट्रेक्टर  प्लांट
 Baroda  Hindustan  Tractor

 Plant  ह  32
 Coal  Transportation  by  Coastal 9667  तटवर्ती  जहाजों  दवारा  कोयले  का

 Shipping
 परिवहन

 32-33

 9668  जसपवकंस के  कायक  रण  की  की  Demand  for  a  probe  into  Wor-

 king  of  Jessop  Works  33 माग

 9669  इस्पात  कारखानों  में  कॉयला  पहुँचाने  Report  of  Committee  which  stu-

 संबंधी  समस्याओं  का
 died  Coal  Movement

 prob- अध्ययन  lem  at  Steel  Plants  33-34
 करने  वाली  समिति  ar

 बदन

 9670  इलक्ट्रिक-आर्क-फर्नेस  के  लिये  सारी  Decision  to  import  scraps  for
 electric  Arc  Furnaces  34 आयात  करन  का  निर्णय

 (iv)
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 White  paper  circulated  by  Offi-
 9671  दुर्गापुर  इस्पात  संयत्र

 के
 अधिकारियों

 cers  of  Durgapur  Steel

 दुबारा  परिचालित  श्वेत  पत्र  Plant  चि  कके  छि

 Rated  and  Utilised  Capacity  of
 9672  पश्चिम  बंगाल  के  माल  डिब्बे  बनाने  Wagaon  Building  Units  in

 के  उद्योगों  की  निर्धारित  और  West  Bengal  e  e  34-35

 प्रयुक्त  क्षमता

 Order  for  Wagons  by  Indian
 9673  भारतीय  रेल  द्वारा  पांचवी  Railways  during  Fifth  Plan

 वधि  के  दौरान  वैगनों  के  क्रयादेश  period  e  e  e  36
 Purchase  of  qualifying  Sharesin

 9674  हिन्दुस्तान  मोटर्स  में  क्वालिफाइंग  Hindustan  Motors  i  36
 शायरों  की  खरीद

 9675  इस्पात  की  कमी
 Steel  Shortage  e  ्  37

 9676  अलूमिनियम  के  पिंडों  के  मलय  में  Increase  in  Price  of  Aluminium
 Ingots  के  कि  कि  37-38

 व

 9677  दावेदारों  के  न  मिलने  पर  Evacuee  Property  taken  over

 by  (५0४८111171611105  of  India,  Pa-
 पाकिस्तान  तथा  बंगला  दश  दवारा  kistan  and  Bangladesh  for

 अधिकार  में  ली  गई  विस्थापित  want  of  Claimants  38

 सम्पत्ति

 9678  बोली  विमान  के  निर्माण  का  Proposal  to  Manufacture  Buf-
 falo  Plane  e

 श्रीताल
 38

 Setting  up  of  a  Power  project 9679  भारत  ह  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड
 Division  of  Bharat  Heavy

 दवारा  विदित  परियोजना  डिवीजन  Electricals  Ltd  e  e  38-39
 की  स्थापना

 Settingup  of  a  Gasification  Plant
 9680  इंजीनिर्यारग  प्रोजेक्टस  इंडिया  लिमिटेड

 by  Engineering  project  India
 Limited  near  Calcutta  e द्वारा  कलकत्ता  के  निकट  एक  39

 गसिफिकेशन  प्लॉट  की  स्थापना

 of
 9681  राज्यों  में  खादक  अपमिश्रण

 निवारक
 Cases  under  the  prevention

 Food  Adulteration  Act  n  39-40
 अधिनियम  के  अंतर्गत  मामले  States  कि

 Indigenous  production  of  Rol-
 9682  ama  उद्योग  के  लिए  रोलर  वर्या रिग  ler  Bearing  Wheel  5615  for

 दील  सेटों  का  देश  में  ही  निर्माण  Wagon  Industry  490

 9683  उत्तर  प्रदश  में  चनाव  के  दौरान  रक्षा  Irregularitics  Committed  by  Offi-
 cials

 विभाग  के  अधिकारियों  दवारा  की
 of  Defence  Department

 during  Election  in  U.P  4.0
 गई  अनियमितता यें

 9684  स्टील  ट्यूब  यूनिटों  परी  क्षमता  का  Utilisation  of  Full  capacity
 by  Steel  Tubes  Units  4! उ

 9685  एस्कॉर्ट्स  फरीदाबाद  द्वारा  Production  of  Tractors  by

 एक्टरों  का  उत्पादन
 Escorts  Limited  Faridabad  41-42

 (v)
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 Taking  Blood  from  Adivasis  42 9686  आदिवासियों  से  खून  लेना

 Rett ele 9687  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  gare  और
 H

 ing  up  ofmore  Factories  by

 अधिक  कारखानों  की  स्थापना
 T  42-43

 9688  मशीनी
 '

 औजार  उद्योग  दवारा  Non-allowing  of  Diversification
 of  Production  by

 Machine
 उत्पादन  के  विविधीकरण  किए  जाने

 Tools  Industry  43
 की  अनुमति  का  न  दिया  जाना

 9689  43 हिन्दुस्तान  मशीन  cea  का  पुनर्गठन  Reorganisations  of  HMT

 9690  बाबा  साहिब  अम्बेडकर  स्मारक  Allotmentof  land  to  Baba  Saheb

 महू को  भूमि  का  ade  Ambedkar  Memorial  So-

 ciety,  Mhow  43-44

 9691  कारों  कीं  मांग  में  कमी  Decline  in  Demand  of  Cars  44

 9692  दिल्ली  के  अस्पतालों  के  जूनियर  Fulfilment  of  Assurances  given
 डॉक्टरों  को  दिए  आश्वासनों  to  Junior  Doctors  of  Delhi

 Hospital  44-45
 पूरा  करना

 9693  कच्छ  में  कपड़ा  मजदूरों  D.A.  to  Textile
 Worke

 rs  in

 को  महंगाई  भत्ता  Kutch  Saurashtra  e  o  45-46

 9694  1965  तथा  1971  के 1962,  Jobs  and  agenciesto  War  Vic-

 युद्ध-पीड़ितों  को  नौकरियां  और  tims  of  1062 ,  1965  and  1971  49-47

 एजेंसियां

 Unemployed  Doctors  and  Nur-
 9695  देश  में  बेरोजगार  डाक्टर  और  नसें  ses  in  the  country  47-48

 Sea  in  Rajas- 9696  राजस्थान  में  भूमिगत  समद्र  Underground
 e than  48-49

 9697  राज्य  सरकार  दवारा  राजस्थान  के  Allotment  of  land

 t

 to  Fa  mili 165

 of  killed  Soldiers  and  Dis-
 aaa  जिले  >  मत  तथा  अपंग

 abled  Servicemen  of  District
 सैनिकों  के  परिवारों  को  भूमि  का  49 Jhunjhunu  of  Rajasthan
 आवंटन

 9698  रक्षा  मंत्रालय  दवारा  गर-सरकारी  Equipment  and  Supplies  pro-

 एवं  सरकारी  क्षत  से  खरीद  गए
 cured  by  Defence

 and
 Ministry

 Public
 1c from  Private

 उपकरण  तथा  अन्य  सामान  Sectors  .  49-50

 9699  सड़क  परिवहन  के  लिए  कोयले  की  Reduced  quantity  of  Coal  for

 मात्रा म  कम
 Road  Transport  50-5!

 Lockeout  in  Aluminium  Corpo 9700  भारतीय  एल्युमिनियम

 नगर  में  तालाबंदी
 ration  01  India,  Jayakanagar  ध्

 Aluminium  Industry
 declared

 9701  एल्यूमिनियम  उद्योग  को  प्राथमिकता
 priority  Industry  .  e  51-52

 प्राप्त  उपयोग  घोषित  करना

 Resolution  adopted  by  Central
 9702  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  Gouncil  for  Health  and  Fa-

 रद्द  दवारा  पारित  प्रस्ताव  mily  Planning  |  52

 (vt)
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 9703  बोकारों  के  इंजीनियरों  पर  लाठी  चाज  Lathicharge  on  Bokaro  Engineers  52

 किया  जाना

 9704  बोकारो  इंजीनियर्स  एसोसिएशन  को  Recognition  of  Bokaro  Engi-

 मान्यता
 neers  0.55001811011  e  श  52

 9705  नकली  औषधियों  का  निर्माणਂ  Manufacture  of  spurious  drugs  53

 9706  नेपाल  में  भारतीय  अध्यापकों  की  Grievances  of  Indian  Teachers
 e

 शिकायत
 in  Nepal  53-54

 9707  दंडकारण्य  परियोजना  में  सहायक
 Promotions  to  posts  of  Assistant

 Executive  Officers  in  Danda-
 कार्यकारी  अधिकारियों  के  पदों  पर  karanya  Project  e  e  54

 पदोन्नति  ,
 Bad  Climate  Allowance

 9708  दंडकारण्य  परियोजना  में  किये-प्रभा रित
 and

 Confirmation  of  Workchar-
 कर्मचारियों  को  खराब  जलवायु  भत्ता  ged  Employees  in  Dandakar-

 feat  जाना  और  उनको  स्थायी  anya  Project  शक  e  54

 बनाना
 Accommodation  for  Dandakar-

 9709  श्रेणी  तीन  और  श्रेणी  चार  कर्मचारी  anya  Branchof  Class  III  &

 एसोसिएशन  को  दंडकारण्य  शाखा  के  IV  Employees  Association  55

 लिए  आवास

 9710  भारत  और  मारिशस  के  बीच  करार
 Agreement  between  India  and

 e Mauritius  e  55

 9711  सशस्त्र  सेना  के  सैनिकों  की  विधवाओं
 Cost  of  House  presented  to  Wi-

 को  भट  किये  गय  मकानों  की  लागत
 dows  of  Armed  Forces  e  55

 9712  आसाम  में  चाय  बागान  के  श्रमिकों  Cases  of  Tea  Plantations  La-
 bour  in  Assam  e  e  e  56

 के  मामले

 Cases  oftea  plantation  labourers
 9713  मनी पर  में  चाय  बागान  के  श्रमिकों

 क  e
 के  मामले

 in  Manipur  56

 9714  Enquiry  into  Crash  of  Air  Force
 वायु  सेना  के  विमान  की  लोहे गांव  में  Plane  at  Lohegaon  e  ची  56
 हुई  दुर्घटना  की  जांच

 9715  मारीशस  के  प्रधान  मंत्री  दवारा  भारत  Visit  by  Prime  Minister  of  Ma-
 uritius  e  e  e  56-57

 का  दौरा

 Guru  Nanak  Thermal  Plant,
 9716  ग्रहण  नानक  तापीय  ada,  भटिंडा  में  Bhatinda  faces  shortage  of

 कोयले  की  कमी  coal  57

 Expansion
 of  Tisco  e  57 9717  टाटा  आयरन  एंड  स्टील  कम्पनी  का

 विस्तार

 ace  Loss  of  Man  Hours  due  to  Power
 9718  पश्चिम  बंगाल  मैं  बिजली  बंद  रहने

 Shedding.  in  WestBengal  -  §7-58
 के  हुई  जन-दिवसों  की  हानि

 (vil)
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 enn
 9719  पश्चिम  बंगाल  के  मेडिकल  कॉलेजों में  Admi  8sHOT)  in  Medical  Colleges

 of  West  Bengal  58 प्रवेश

 feu Adult  eration  cases  in  West 9720  पश्चिम  बंगाल  में  खाद्य  अपमिश्रण

 के  मामले
 Bengal  e  e  58

 9721  अगरतला  में  स्नातकोत्तर  Proposal  to  establish  post  gra-
 duate  Medical  Research

 अनुसंधान  संस्थान  स्थापित  करन  का  Institute  at  Agartala
 श्रीताल

 59

 Primary  Health  Centres  ,  थ 9722  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  g-61

 9723  खाद्य  पदार्थ  के  नमूनों  का
 विश्लेषण

 Utilisation  of  Laboratories  in
 Medical  Qolleges  for  Analysis

 करने  के  लिए  मेडिकल  कालेजों  of  Food  Samples  ,  e  e  61
 की  प्रयोगशालाओं  का  उपयोग

 9724  भारत  दवारा  अधिक  हथियारों  का  Manufacture  of  modern  weapons
 by  India  e  e  e  61=6§2

 निर्माण

 Taking  over  of  Hindalco  62
 9725  हिंदालकों  को  अपन  हथ  में  लना

 9726  राजधानी  चचक  के  रोगी
 Small  Pox  cases  in  Capital  62

 9727  हिन्दुस्तान  कॉपर  कम्पलैक्स  में  Selenium  production  of  Hindus-
 tan  Copper  Complex  .  62-63

 नियम  का  उत्पादन

 9728  हजारी  बाग  जिल  की  जगे प्रवर  Take  over  of  Ravod,  Jageshwar

 और  बढ़ा  खास  कोयला  खानों  को
 and  Budha  Collieries  in  Haz-

 aribagh  District  e  e  63
 अपने  अधिकार  में  लेना

 9729  संथाल  परगना  कोयला  खानों  का  Nationalisaticn  of  Santhal  Par-

 agana  Coal  Mines  e  e  63
 राष्ट्रीयकरण

 9730  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  के  BCCL  Workmen  out  of
 job

 of
 Dhanbad  Colleries  63-64

 श्र  मित्रों  को  धनबाद  कोयला  खानों  की

 नौकरियों  से  निकाला  जाना

 9  Alleged  payment  of  wages  to
 काल्पनिक  श्रमिकों  को  मारी  ar  Ghost  Workmen  e  |  64

 कथित  भुगतान

 9732  उत्तर  प्रदेश  के  मिर्जापुर  जिले  में
 Coal  production  in

 Mirzapu District in  U.P.  ह  |  65
 कोयले  का  उत्पादन

 9733  जयपुर  लिमिटेड  सीमेंट  Non-Deposit  of  EPF  by  Jaipur

 फैक्टरी  दुबारा  कमेंट्री  भविष्य
 Udyog  Limited  Cement  Fac-

 tory  e  .  65
 निधि  जमा  न  करवाया  जानो

 ह  vi दि  an  al 1  111115  ter  lal
 9734  कोयला  संबंधी  अन्तर्मत्रालीय  समिति

 Inter-!  Committee
 on  Coal  e  1  e  65

 66 9735  तांबे  की  छीलन  का  निपटान  Disposal  of  Copper.  Scrap  e

 (viii)
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 Reti
 9736  खान  अधिनियम के  अंतरंग  =  सेवानिवृत्ति  ae  irement  age  unacr mder  Mines

 ara
 Act  e  .  क  67

 =)

 Cos 737  की  लागत  st  of  Mig  21  67

 9738  वाणिज्यिक  वाहन  कारखानों  की  क्षमता  Issue  of  licences  for  expansion
 of  capacity  by  Commercial के  विस्तार  के  लिय  लाइसेंस  जारी
 Vehicles  Units  .  e

 किय  जाना
 67-68

 9739  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  Constructicn  of  Staff
 Quartcrs

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  तथा  उप केन्द्रों
 and  Buildings  for  rimary
 Health  Centres  and  Health

 के  लिये  स्टाफ  क्वार्टरों  तथा  भवनों  Sub  Centres in  Fifth  Plan  68

 का  निर्माण

 मंजरी  नीति  संबंधी  प्रतीक  दर्ज 9740  Report  on  wage  Policy  e  69

 9741  बम्बई  में  कुष्ट  रोगी  Lepers  in  Bombay  69

 9742  बोकारो  कॉस्टक्शन  इंजीनियर  Demands  of  Bokaro  Constric-
 ion  Engineers  6.5500181 10:11  69-70 सीएएन  की  मांगें

 9743  इंडियन  आयरन  एंड  स्टील  कम्पनी  को  HSCO  take  over  for  Two  Years  5०

 दो  वर्ष  के  लिये  अधिकार  में  लेना

 Amendmentof  Old  Armed  For- 9744  सशस्त्र  सेनाओं  के  कराने  सेवा-नियमों
 has
 में  संशोधन

 ces  Service  Rules  70

 9745  विदेशों  में  स्थित  भारतीय  मिशनों  के  Reportsfrom  Members  of  Parli-

 कार्य  के  बारे  में  संसद-सदस्यों  का  ament  regarding  performance

 प्रतिवेदन
 of  Indian  Missions  Abroad  71.0

 Change  suggested  by  British 9746  एवरो  विमान  में
 Pilot  in  Avro  (H-748)  71.0

 परवीन  के  art  में  ब्रिटीश  पायलट

 बारा  दिया  गया  aaa

 Expenditure  on  Rent  for  Hou-
 9747  विदेशों  में  स्थित  भारतीय  मिशनों  के

 sing  Indian  Missions  Abrcad
 मकान  किराया  पर  व्यय

 71-72

 Raise  in  Qa wale le  Price  01  HEC
 9748  भारी  इंजीनियरी  fata  के  उत्पादों

 Products  72
 के  विक्रय-सत्य  में  विधि

 9749  भारी  इंजीनियरी  निगम  रांची  के
 Adding  of  Ghost  Figurcs  to

 Production  Figures  of
 HEG, उत्पादन  संबंधी  आंकड़ों  में  जाली  Ranchi  e  72

 आंकड़ों  BT  जोड़ा  जाना

 9750  Compensation  101  Land  ac-
 बोकारों  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने

 quired  from  SC/ST  for  setting
 के  faq  अनुसूचित  जातियों  तथा

 up  Bokaro  Steel  Plant  73

 अनुसूचित  जनजातियों  से  अजित

 भूमि  के  लिये  क्षतिपति

 (ix)
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 9751  1956  के  औद्योगिक  नीति  संकल्प  Industrial Implementation  of

 के  Policy  Resolution  of  1956  73

 9752  बोकारों  के  निर्माण  इंजीनियरों को  Bakaro  construction  Engin¢ers

 सेवा की  शर्ते  Service  Conditions  74.0

 9753  भारत  अपध्वंस  बंगलौर  Production  of  Bharat  Earth  Mo-

 क्  उत्पादन  vers  Ltd.,  Bangalore  74

 97  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लि०  के  Shifting  of  SAIL  H.  Qs  to

 मुख्यालय  का  पूर्वी  भारत  में  Eastern  India  e  e  74

 कतरण

 9755  Pay  Scalesof  Pharmacists  and
 काम  सिस्ट  और  goa  विजिटर  के

 Health  Visitors  e  e  75
 वेतनमान

 9756
 उत्तर

 प्रदेश के  पर्वतीयਂ  जिलों  का  खनिज  Mineral  Survey  of  U.P  Hill
 Districts  75

 सर्वेक्षण '

 9757  उत्तर  प्रदेश  में  स्वास्थ्य  केन्द्रों  और  Setting  up  Health  Centres  ard

 औषधालयों  की  स्थापना
 Dispensaries  in  U.P  76

 Setting  up  and  Expansion  of
 97  उत्तर  प्रदेश  में  भारी  उद्योगों  की

 Heavy  Industries  in  U  76-77
 स्थापना  और  उनका  विस्तार

 9759  अपमिश्रण  रोकने  के  लिय  औषध  तथा  Inadequate  provision  in  Drugs
 and  Cosmetics  Act  to  Check

 कगार  प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम  Adulteration  rr  77
 में  अपर्याप्त  उपबंध

 9760  मध्य  प्रदेश  दवारा  कोयला  खनन
 Coal  Mining  by

 क  ि
 Pra-

 desh  77

 9761  मध्य  प्रदेश  के  चुना  पत्थर  तथा
 एनदिज

 Lime  Stone  and  Bauxite  Bearing
 Areas  of  M.P  declared  as

 के
 भंडार

 धारित  क्षेत्रों  को  Protected  Areas  e  77-78
 faa  क्षेत्र  घोषित  करना

 9762  आस्टिया  के  विदेश  मंत्री  के  साथ  बातचीत
 Talks  with  Foreign

 Minit
 rof

 Austria  78

 9763  पांचवी  योजना  में  विकास  योजनाओं  Speedy  implementaticn  cf  €-

 को  शीघ्र  क्रियान्वित  करना  velopment  Schemes  in  Fifth

 Plan  78-79

 9764  वाशिंगटन  में  भारत  के  विदेश  मंत्री
 और

 Talks  between  Indian  Foreign

 अमरीका  के  सेक्टरों  आफ  स्टेट्स
 Minister  and  U.S.  Secretary
 of  States  in  Washington  कि  79

 के  बीच  वार्ता

 Black  Marketingin  HMT  Wat-
 765  दिल्‍ली  के  बिक्री  कार्यालय में  हिन्दुस्तान  Sales  Office

 मशीन  cea  दवारा  निर्मितਂ  घड़ियों
 hes  in  Delhi  76-80

 की  चोर  बाजारी
 Steel  Price  raise  for  Develcp-

 9766  इस्पात  seat  के  विकास  के  लिय  ment  of  Steel  Industry.  80

 इस्पात  के  मूल्य  में  वृद्धि

 (x)
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 9767  त  कोयला  खानों  के  मालिकों  Paymentof  compensation  to  Ow-

 को  मनोज  की  अदायगी
 ners  of  Nationalised  Coal
 Mines  e  80

 9768  रक्षा  अनुसंधान  प्रतिष्ठानों  दुबारा
 Measures  to  develop  Radar  Tech-

 nology  Missiles  Acronautics

 राडार  प्रक्षेपणास्तों  and  Naval  Science  by  Defence

 एरनॉटिक्स  और  नौसेना  विज्ञान  Research  Establishments  80-81

 का  विकास  करने  के  लिये  उपाय

 Manufacture  of  Sub  standard
 9769  पश्चिम  बंगाल  की  फामम्यूटिकल्स

 और  औषधि  कारखानों  द्धारा

 [
 घटिया

 Drugs  and  Medicines  by  Phar-
 maceutical  and  Drugs  Fac-

 किस्म  की  औषधियों  और  दवाओं  कां  tories  in  West  Bengal  e  81

 जाना
 ह

 Amenities  to  Doctors  working 9770  ग्रामों  में  काम  कर  रहे  डाक्टरों  को  in  Villages  81-82

 सुविधायें

 9771  इंशापर  गन  फैक्टरी  में  उत्पादन
 Production  of  अ  Gun

 Factory  82

 9772  सशक्त  साइबर  ब्यूरो  में  अनुचित  जाति
 Representations  by  Staff  and

 और  अनुसूचित  जनजातियों  के
 Officers  belonging  to  SC  and

 82 ST  in  Joint  Cipher  Bureau

 अधिकारियों
 और  कमेंचारियों  दवारा

 अभ्यावेदन

 Representations  réegardir.g  gri- 9773  पश्चिम  बंगाल  में  नियुक्त  evances  and  Torture  of  Terri-
 प्रादेशिक॑  सेना  के  कर्मचारियों  की  torial  Personnel  Stationed

 e  82-83 शिकायतें  तथाਂ  यातना  के  संबंध  में  at  Adra,  West  Benga

 अभ्यावेदन

 Supply  of  defective:  Machire  to.
 9774  भारत  ह  इलेक्ट्रिकल्स  लि०  द्वारा  Santaldih  Power  Station

 by संतलडीह  बिजलीघर  को  त्रुटिपूर्ण  BHEL  83

 मशीन  की  सप्लाई

 Mismanagement
 and  Financial

 9775  मसस  ब्राइट  ,  बन  एड  जसप  कन्स्टक्शन  crisis  in  M/s  Braithwalte,
 कम्पनी  लिटिल  में  कुप्रबंध  तथा  Burn  and  Jessop  Construction

 वित्तीय  संकट  Company  Limited  84

 Production  of  Wagons  by  M/s
 9776  मास  ad  एंड  कम्पनी  दवारा  वगनों

 Burn  and  Company  4-85
 का  उत्पादन

 9777  दुर्गापर  इस्पात  संयत्र  अधिकारी  संघ  Charge  sheets  and  suspension
 orders  issued  on  Members  of

 के  सदस्यों  को  आरोपपत्र  तथा  Officers  Association  of  Dur-

 तिलंबन.आदेश  जारी  करना  gapur  Steel  Plant  85

 Setting  up  ofan  Aluminium  Pro-
 9778  न्र  प्रदेश  में  विशाखापटनम  में

 ject  in  Vishakhapatnam  in
 एल्युमिनियम  परियोजना  की  स्थापना  Andhra  Pradesh  85-86

 Progress  of  Agnigundala  Mines  86
 9779  अग्नि गन् डाला  खानों  के  काय  में  प्रगति

 (xi)
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 9730  ब्रिटन  में  इंडियन  मिशन  में  अतिविशिष्ट  Press  report  re:  VIP  rush  at

 व्यक्तियों  की  भीड  के  बारे  में
 Indian  Mission  in  U.K  86-87

 प्रस  समाचार

 9781  वहू  रोग  जिस  पर  सरकार  ने  Disease  on  which  maximum

 सर्वाधिक  घन  aa  क्रिया  है
 expenditure  has  been  incurred

 by  Government  e  87

 Progress in
 Homeopathy  Edue

 82  होम्योपैथिक  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  प्रगति
 cation  ह  87

 9783  राष्ट्रीय  खान  मजदूर  फेडरशन  17th  Session  of  Rashtriya
 Khan Mazdoor  Federation  87-88 17  at  अधिवेशन

 Loss  Brick 9784  कोयला  इंच  निर्माण  aa  कार्बनीकरण  suffered  by  Coal

 सत्र
 construction  and  Carboni-

 ब्रिक  कंस्ट्रक्शन  एंड  sation  Plant  88
 कार्बानाइजे  शन  प्लाट  )  को  हुआ
 घाटा

 9785  स्कूटरों  का  आवंटन  Allotment  of  Scooters  80

 9786  में  सेवा  निवास  सैनिकों  को  Allotment  ofLandtoretired  sol-

 भूमि  का  आवंटन  diers  in  Rajasthan  89

 9787  सेवानिवृत्त  सैनिक  कर्मचारियों  की  Fac:  lities  to  Widows  yf  retired

 विधवा  पत्नियों  को  सुविधायें  Army  Personnel  89-90

 9788  गुजरात  में  कपड़ा  कर्मचारियों  को  D.A.  to  Textile  Workers  in

 महंगाई  भत्ता  Gujarat  go

 9789  आयातित  am  देश  a  निमित
 Price  of  imported  and  indigen-

 ously  manufactured  Ferti-
 cal  की  कीमत  liser  go

 9790  आयात  fea  जाने  वाले  देश  में  बनने  Percentage  of  defence  equip-

 वालें  रक्षा  सामान  की  प्रतिशतता
 ment  imported  /  indig
 manufactured  9०-97

 9791  संयुक्त  अमरिका  और  Acceptance  of  Foreign  Nationa-

 सोवियत  संघ  में  रह  रहे  भारतीयों  lity  by  Indians  residing  im
 U.K.,  USA  and  USSR  पा

 दवारा  विदेशी  नागरिकता  स्वीकार

 करना

 792  जून  सी०  सी०  को  पुनर्गठित  करने  Proposal  to  reorganise  NCC  gi

 संबंधी  प्रस्ताव

 9793  सहायक  उद्योग  स्थापित  करने  संबंधी  Plan  tosetup
 Ancillary  Indus- ये  T  tries  e  92

 9794  उत्तर-पश्चिमी  में  att  Defence  production  units  In,
 North  Western  States  e  92

 दन  कारखाने

 9795  Vat
 मंत्रालय  के  विभागों

 /
 परियोजनाओं

 Installation  of  computers  with

 foreign  Collaboration  in  De-
 में  fae देशी  सहयोग  से

 संगणक  partments/Projects  of
 Miaustey स्थापित  करना  of D  nc  .  93

 (xii)
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 9796  शरणार्थियों  दवारा  पुनर्वास  स्थलों  का  Desertion  of  rehabilitation  sites

 छोड़  दिया  जाना
 by  refugees  e  93

 Winding  up  of  rehabilitation  de- 9797  weal  में  पनर्वास  विभागों  का  बंद
 partments  in  States  e

 किया  जाना  93

 9798  सामाजिक  तथा  अब  शास्त्रों  का  Production  of  Tactical  and  Nuc-
 lear  Weapons  e  93-94 उत्पादन

 9799  अंडमान  और  निकोबार  दुविधा  समूह  Rehabilitation  of  former  East

 भाव  पूर्वी  पाकिस्तान  के
 Pakistan  refugees  in  Andaman
 and  Nicobar  Islands  94

 णा्ियों  का  पुनर्वास

 9800  ae  तथा  इस्पात  संयंत्रों  में  विदेशी  Foreign  experts  in  Iron  and
 Steel  Plants  e  94-96

 विशेषज्ञ

 BCCL  Colliery  Manager,
 etc.

 9801  आपराधिक  मामलों  में  saved  भारत
 involved  in  Criminal  cases  e

 कोकिंग  कोल  लिमिटेड  ato
 06

 सी०  ०)  के  कोलियरी  नज़र

 BCCL
 9802  धनबाद  कोयला  aa  में  भारत  कोकिंग

 workmen  in  Dhanbad
 oal  Field  feared  killed  97

 कोल  लिमिटेड  ato  सी०

 एल० |  के  कर्मचारियों  के  मारे  जाने

 की  आशंका

 BCCL  Officers  in  Dhanbad
 9803  धनबाद  में  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  Physically  assaulted  97

 ho  alo  के
 कारियों  के  साथ  मार-पीट

 9804  बिहार  में  लग  उद्योगों  में  श्रम  विधियों
 Non  implementation  of  ‘Labour

 Laws in  Small  Scale  Indus-
 का  लाग  न  किया  जाना  tries  in  Bihar  97

 9805  दिल्‍ली  में  मक्खियों  की  बहुतायत
 Fly  Nuisance  in  the  apital  7-98

 9806  कलमा सरी  स्थित  हिन्दुस्तान  मशीन  Losses  incurred  by  HMT  Unit
 at  Kalamassery  ह  ल  e  98 टूल्स  कारखाने  को  हुआ  घाटा

 Closure  of  Hindustan  lever
 9807  हिन्दुस्तान  लीवर  फैक्टरी  गाजियाबाद

 Factory  at  Ghaziabad  98
 का  बंद  होना

 Expansion  of  India  Tube
 9808  इंडिया  टयूब  कम्पनी  का  विस्तार

 Company  99

 9809  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सेवा  के  लिये
 Introduction  of  training  for  ser-

 vice  in  Rural  Areas  |  99
 क्षण

 Manufacture  of  Freight  Loco-
 9810  भारत  sat  दल  क्ट्रिकिल्स  लिमिटेड  motive  Transformers  by

 दवारा  एज  4 थाप  लोकोमोटिव aq  ट्रांसफार्मर रों
 BHEL  100

 का  निर्माण

 (Xiil)
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 9811  उड़ीसा  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  परिवार  Financial  help  to  voluntary.
 नियोजन  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  Organisation  for

 Populari-
 sing  Family,  Planning  in

 स्वयंसेवी  संस्थाओं  वित्तीय  Tribal  areas  of  Orissa  क  100
 सहायता

 9812  उड़ीसा  के  बालासौर  जिले  में  चमक  Deaths  due  to  Small  Pox  In

 के  कारण  मौतें  Balasore.  District  in  Orissa  100

 9813  भारत  के  साथ  सामाजिक  तथा  Chinese  feeler  for  greater  under-

 तिक  क्षत्र  में  अधिक  सहयोग  के  लिये  standing  with  India  on  Social

 चीन  की  ओर  से  संकेत
 and  Gultural  Front  e  101

 9814  रुकेगा  इस्पात  संयंत्र  के  लिय  कैटिच  Captive  Thermal  Plant  for

 कमल  प्लाट  Rourkela  Steel  Plant  .  101

 9815  तरफ  एंड  एक्सपेरिमेंटल  बालासौर  for Development  programme
 उड़ीसा  के  अनुसंधान  और  विकास  Research  and  development

 यूनिट  के  faa  विकास  कार्यक्रम
 Unit  of  Proof  and  Experi-
 mental  Centre  at  Balasore,
 Orissa  101

 9816  मौलाना  आजाद  नई  दिल्‍ली  Recognition  of  Plastic  unit  of

 के  प्लास्टिक  यूनिट  को  मान्यता  Maulana  Azad  College,
 New  Delhi  TIoI-—  102

 9817  कोयला  खान  प्राधिकरण  दवारा  नियुक्त  CMA  engaged  contractors  sa-
 102 ठेकेदारों  दवारा  कोयले  के  उत्पादनों  botaging  coal  production

 में  गड़बड़ी

 9818  काहिरा  में  केवल  भारतीय  राजनयिकों  Exclusive  Club  for  Indian  Dip-
 lomats  in  Cairo  .  L  102- के  लिय  क्लब  103

 9819  ज७०  सी०  बी०  प्रस  की  रीडिंग  ब्राँच  Disparity  in  Pay  Scales  of  Rea-

 के  कर्मचारियों  के  बतन-मानों  में  ding  Branch  Staff  of  JCB
 Press  e

 विषमता
 105

 9820  1974  की  पहली  तिमाही  में  दिल्‍ली  में
 Small  Pox  Cases  in  Delhi  during

 First  Quarter  of  1974  To3-  104 चेचक  के  मामले

 9821  बम्बई  में  मिलावटी  शीतल  पय  पीते  Persons  fell  ill  after  taking  spu-
 rious  soft  drink  in  Bombay  104 के  बाद  बीमार  हुए  व्यक्ति

 9822  भुरकुंडा  हजारी  बाग  के  Regularisation  of  Casual  work-

 नैमित्तिक  कामगारों  _  को  नियमित
 men  of  Bhurkunda  Colliery,
 Hazaribagh  .  105

 करना

 9823  संयुक्त  राष्ट्रसंघ  की  अंतर्राष्ट्रीय  एजेंसियों  Adoption  of  Official  Language
 में  भारत  की  सरकारी  का  of  India  in  International

 Agencies  of  UN  क  105 स्वीकार  किया  जाना

 9824  भूतपूर्व  पूर्व
 बंगाल  से  आये  नये  प्रवासी  Loan  to  Meghalaya  for  granting

 loans  toNew_  migrant  fami-

 परिवारों
 को  ऋण  देन ेके  लिये  lies  m  Erst  while  East

 मेघालय  राज्य  को  ऋण  Bengal  ह  कि  105

 (xiv)
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 825  बोकारो  इस्पात  कार खान  में  काम  Bokaro  Steel  Plant  working  dis-
 rupted  कि  के  106

 का  रुक  जाना

 9826  मंगोलियन  शिष्ट  मंडल  दवारा  भारत  151  |.  India  by  a  Mc  ngolian
 delegati  on QV  it  gation  e  कि  106

 की  यात्ना

 827  हिन्दुस्तान  स्टिक्स  लिमिटेड  में  बन  Cost  of  transport  of  finished
 products  of  HLL  .  106

 उत्पादों  का  परिवहन  व्यय

 Question  of  Privilege— विशेषाधिकार  का

 न्यू  फ्रेंड्स  कोआपरेटिव  हाउस  बिल्डिंग
 Alleged  aspersions  on  Parlia-

 दिल्‍ली  के  चेयरमेन
 mentin  aletter  to  Lt:  Go-

 ay
 vernor  of  Delhi  by  the  Chair

 द्वारा  दिल्‍ली  के  उप-राज्यपाल  al  man  ofNew  Friends  House
 Building:  Society,  Delhi  107-109 faa  गय  पत्र  में  संसद  पर  कथित

 आप

 सभा  पटल  पर  रख  गय  Papers  Laid  on  the  Table  e

 Messages  from  Rajya  Sabha  e  116-117 राज्य  सभा  स
 Leave  of  Absence  from  the  Sit-

 सभा  की  बैठकों  a  staafeata  को  अनुमति  tings  of  the  House  e  118

 राष्ट्रपति  के  चुनाव  के  बार  में  विशेष  Supreme  Court  Notice  to  the
 Speaker  in  the  matter  of  Spe-

 रुप  से  सौंप  गये  मामले  भारत  के  cial  reference  re,  Presidential
 उच्चतम  न्यायालय  से  अध्यक्ष  को  प्राप्त  Election  oe  च  118

 नोटिस

 समा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति
 Committee  on  Absence  of  Mem-

 bers  from  sitting  of  the  House.
 संबंधी

 कार्यवाही-सारांश  Mint  Utes 1tes  क  छि  e  110

 अधीनस्थ  विधान  संबंधी  Committee  on  Subordin  Le-
 gislation—

 11  वां  प्रतिवेदन  Eleventh  Report  e  110

 भारत  की  संसद  और  कुछ  चविवेशी  के  Statement  Re  Salaries,  Allow-
 सदस्यों  के  भत्तों  आदि  के  बारे में

 ances  etc  of  Members  of

 वक्तव्य  of  India  and  cer-
 tain  foreign  Parliaments—

 श्री  डी०  एन०  तिवारी  Shri  D.N.  Tiwary  110-120
 ब्यानिया  बिस्कुट  कम्पनी  के  बार  में  तारांकित  Statement  by  Member  Re.  Ans-

 प्रश्न  संख्या  631,
 farts

 10  1974  wers  to  8.Q.  No.  631,,  dated

 दीवार  10-4-74  On  Britannia  Biscuit के  उत्तरों  के  बार  सें  सदस्य  O.—

 श्री  जोखिम  बस  e Shri  Jyotirmoy  Bosu  IQ]

 श्री  सी०  सुब्रहमण्यम  Shri  Subramaniam  122

 (xv)



 पृष्ठ

 विषय  SUBJECT  PAGES

 सत्रि  परिषद  में  का  प्रस्ताव  Motion  of  No  confidence  in  the

 अस्वच्छ
 Council  of
 tivegd—

 at  समर  मखर्जी  Shri  Samar  Mukherjee  127-I29
 श्री  अनन्त  प्रसाद  शर्मा  Shri  A.P.  Sharma  130-w  32
 श्री  गीत  Shri  Indrajit  Gupta  132-134
 श्री  केशव  मालवीय  Shri K.D.  -Malaviya  134-135
 श्री  अटल  बिहारी  वाजपयी  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  135-137
 श्री  चन्द्रजीत  यादव  Shri  C thandrajit  Yadav  137
 श्री  इरा  सेझियान  Shri §  sezhiyan  138-139
 श्री  alo  म०  स्टीफन  Shri  C.M.  Stephen  139-140
 श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  Shri  P.M.  Mehta  140-141
 श्री  एच०  के ०  एल ०  भगत  Shri  H.K.L.  Bhagat  141-143
 श्रीਂ  फ्रंट  मन्थनी  Shri  Frank  Anthony  143-144,
 श्री  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी  Shri  inesh  Chandra  Goswami  144-145
 श्री  Fo  माया तेवर  Shri  K.  Mayathevar  145
 श्री  नरसिंह  नारायण  पांड्य  Shri  Narsingh  Narain  Pandey  145-146
 श्री  पील  मोदी  Shri  Piloo  Mody  146
 श्री  जगजीवन  Shri  Jagjivan  Ram  147
 श्री  समर  गह  Shri  Samar  Guha  147-148
 श्री  विक्रम  महाजन  Shri  Vikram  Mahajan  148-149
 श्री  जाम्बवंत  धोतेਂ  Shri  Jambuwant{Dhote  T49

 श्री  एल०  एन०  मिश्र
 Shri  L.N.  Mishra  क  149-150.

 श्री  श्यामा नन्दन  मिश्र
 Shri  Shyamnandan  Mishra

 श्री  भागवत  Al  आजाद
 151
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 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 9  1974/19  1896

 Thursday,  May  9,  1974/Vaisakha  19,
 2826  (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ।

 L
 Mr.  SPEAKER  in  the  Chair.  ]

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 पुर्जों  भारत  के  पैंतीस  राज्यों  की  सुरक्षा

 *
 996.  थमती  सावित्री  इमाम

 :
 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  चीन  के  हजारों  सैनिकों .  के  बर्मा  के  क्षेत्र  में  प्रवेश

 कर  जाने  के  बारे  में  13  1974  के  समाचार  पत्तों  में  प्रकाशित  समाचार  को  देखा

 और

 यदि  तो  क्या  इससे  पूर्वी  भारत  के  पर्वतीय  राज्यों  के  लिए  सुरक्षा  का  गंभीर

 मामला  नहीं  बन  जाएगा ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (
 थी

 विद्याचरण  :  जी

 श्रीमन्‌  |

 उत्तर  gat  बर्मा  में  चीनी  सेनाओं  की  गतिविधियों  के  संबंध  में  कोई  प्रमाणिक

 सुचना  नहीं  तथापि  हमारे  रक्षा  उपायों  की  योजना  बनाते  समय  सभी  संबंधित

 विधियों  पर  ध्यान  दिया  जाता  है  ।

 Smt.  Savitri  Shyam:  The  hon.  Minister  said  that  he  had  no  authentic  informa-
 I  want  to  know  whether  the  news- tion  about  the  movement  of  Chinese  troops.

 papers  being  published  from  New  York  and  Washington  do  not  show  that  the
 activities  of  the  Chinese  troops  on  the  North  Eastern  parts  of  India  are  on  the
 increase  and  about  10,000  Chinese  soldiers  are  being  trained  in  the  North  of
 Bangla  Desh.  The  Nagas  and  Mizos  of  India  are  also  active.  Moreover,  a  diplo-
 mat  of  Bangla  Desh  has  also  stated  on  the  22nd  April  that  these  activities  also  fast

 increasing.

 Mr.  Speaker:  Please  ask  your  question.

 L.S.8./74
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 Smt.  Savitri  Shyam:  The  hon.  Minister  has  stated  that  he  has  no  information
 with  him.  But  news  is  coming  from  diplomatic  sources.

 Please Mr,  Speaker:  Why  don’t  you  accept  what  the  hon.  Minister  is  telling?
 ask  the  question.

 Smt.  Savitri  Shyam:  I  am  asking  the  question.  We  have  come  to  know  about
 these  activities  through  Washington  newspapers  as  well  as  through  Bangla  Desh

 diplomat.  I  want  to  know  in  this  context  whether  his  Ministry  was  informed  by
 the  Secret  Service  about  it?  If  so  whether  the  Government  of  India  have  received

 any  information  from  the  Government  of  Bangla  Desh  and  Burma  in  this  regard?

 Shri  Vidya  Charan  Shukla:  I  have  stated  in  the  first  part  of  my  reply  that
 we  have  seen  the  news  which  appeared  in  the  Press.  As  far  as  receiving  of  in-
 formation  from  intelligence  and  through  other  countries  is  concerned,  we  cannot
 make  it  public.  But  the  question  asked  is  that  whether  the  Chinese  troops  are

 moving  into  the  region  of  North-Eastearn  Burma.  It  does  not  concern  any  part
 of  India.  This  is  a  question  which  is  connected  with  North  Eastern  Burma.  We
 have  seen  such  reports  in  the  press.  Wherever  information  is  passed  on  to  us,
 we  cannot  discuss  it  publicly.  The  information  passed  on  -to  us  is  not  authentic.
 But  we  have  received  such  information.

 Smt.  Savitri  Shyam:  Should  I  presume  that  there  is  no  Chinese  activity  on
 the  North-Eastern  part  of  India,  which  is  uncontrolled  area?

 Shri  Vidya  Charan  Shukla:  You  are  right.

 श्री  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी °  क्या  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  विश्वस्त  सूत्रों  से  मिले  इन

 समाचारों  की  ओर  गया  है  कि  उत्तरीपूर्वी  भाग  में  विद्रोही  क्षेत्र  बनाने
 की

 योजना  है  ।

 अगर  ऐसा  है
 तो

 सरकार  इसके  लिये  क्या  प्रतीकात्मक  उपाय  कर  रही  है
 ?

 शी  बिद्या  चरण  शुक्ल :  यदि  यह  प्रश्न  देश  के  भीतर  विद्रोही  क्षेत्र  बनाने  की  तैयारीयों

 के  सम्बन्ध  में  तो  यह  गुह  मंत्रालय  के  अन्तरगत  आता
 है

 ।
 किन्तु  यदी  हमारे  पडोसियों

 की

 सीमाओं  पर  कुछ  किये  जाने
 की

 बात  है  तो  मैं  ने  प्रश्न  के  भाग  का  जो  उत्तर

 दिया  है  इस  बात  का  उत्तर  उसमें  अन्तर्गत  दिया
 जा

 चुका

 Shri  Ramdey  Singh:  Does  the  hon’ble  minister  feels  that  the  activities  pointed

 out  by  him  pose  any  danger  to  the  security  of  our  country?

 Shri  Vidya  Charan  Shukla:  I  have  already  stated  that  these  activities  do  not

 pose  any  danger  to  our  security.  But  we  keep  such  matters  in  view  while  making

 defence  preparations  for  the  country.

 नई  कारों  की  सरोद  पर  प्रतिबन्ध

 998.  श्री  राम  भगत  पासवान  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विशेषतया  उन  लोगों  के  लिये  जिन्होंने  हाल  ही  में  मोटर
 कार  खरीदी

 हो  नई  मोटर  कार  खरीदने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  facia  किया  और

 यदि
 तो  ये  प्रतिबन्ध  क्या

 है
 ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय में  उप  मंत्री  (att  दलबीर  :  तथा  दो  वर्षों  की  अवधि

 में  एक  से  अधिक  मोटर  कार  खरीदने  पर  मोटर  कार  तथा  नियंत्रण

 1959  में  पहले  से  ही  प्रतिबन्ध  पात्रता  अवधि  बढ़ाने  के  प्रश्न  पर  सरकार  सक्रिय  रूप

 से  विचार  कर  रही  है  ।
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 Shri  Ram  Bhagat  Paswan:  Sir,  I  want_to  kn  ow  the  criteria  adopted  fry  the

 allotment  of  new  cars  to  the  Governmer«  Ufficers,  businessmen  and  public  workers?

 Has  this  criteria  has  been  misve-2  »OMetimes  and  what  steps  are  being  taken  by
 the  Government  to  check  o  the  Government  propose  to  make  arrangements
 to  allot  cars  thraigh  some  non-Government  committee?

 श्री  gto  ए०  जहां  तक  सरकारी  कर्मचारियों  का  सम्बन्ध  है  हमने  अभी  हाल  में

 कार  प्राप्त  करने  की  शर्तों  में  परिवर्तन  कर  दिया  है  अब  900  रुपये  वेतनमान  के  आधार

 को  बढ़ाकर  1250  रुपये  प्रति  मास  कर  दिया  है  1  उनके  आवेदनों  को  पंजीकृत  किया

 जाता  है  ।  पंजीकरण  के  अनुसार  उन्हें  कारों  का  आवंटन  किया  जाता  है  ।  हमने  अभी  हाल

 हैं  तथा ही  में  5  प्रतिशत  कारों  का  कोटा  डाक्टरों  और  नसों  को  आवंटित  कर  दिया

 हम  इंडियन  मेडिकल  ऐसोसियेशन  तथा  नर्सों  की  ऐसोसियेशन  के  coat  पर  उनकी  अहंताएं

 रख  रहे  मेरे  विचार  से  हमारे  ध्यान  से  Ta  कोई  उदाहरण  नहीं  लाये  गये  जिसमें  किसी

 ने  अलग  तरीके  से  कारें  प्राप्त  की

 ‘Shri  Ram  Bhagat  Paswan:  There  are  different  Central  and  State  Govern-
 ment  rules  governing  the  allotment  of  cars  as  a  result  of  which  the  buyers  are

 put  to  inconveniences.  Do  the  Government  propose  to  bring  them  in  harmony
 with  each  other?

 श्री  gto  ए०  पे  :  सभी  राज्य  सरकारों  को  इन  आवंटनों  के  लिये  निर्देश  दिये  गये

 सम्भव  है  कि  राज्यों  का  कोटा  कम  होने  के  कारण  राज्य  सरकारें  इन  निर्देशों  की  सीमाओं

 के  अन्तगंत  स्वेच्छा  का  प्रयोग  कर  रही  हैं
 ।

 श्री  व्यालार  रवि
 :  यह  पता  चला  है  कि  इन  कारों  की  अच्छी  किस्म  इन  होने  के  कारण

 दो  साल  प्रयोग  के  बाद ये  बेकार  हो  जाती  में  मंत्री  महोदय  से  चाहूंगा  कि

 क्या  वह  इन  कारों  में  सुधार  करके  उपभोक्ताओं  की  सहायता  करेंगे  ताकि  वह  बेकार  न

 हों
 और

 क्या  उसे  केवल
 दो

 सालों  तक  ही  प्रयुक्त  किया  जा  सकता

 श्री  टी०  ए०  प
 में  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  भारतीय  कारों  में  सुधार  की  आवश्यकता

 हम  कार  कीਂ  सुविधा  केवल  कुछ  वर्गों  को  ही  नहीं  देना  चाहते  ।  हम  इस  2  वर्ष  की

 अवधि  को  बढ़ाकर  चार  वर्ष  कर  देना  चाहत  हे  ।  कारों  के  अच्छी  प्रकार  रख  रखाव  की

 जिम्मेदारी उनके  मालिकों  की

 अध्यक्ष  महोदय
 :  जिन  संसद  सदस्यों  को  कारों  का  आवंटन  हुआ है  वह  मेरे  पास

 आकर  कहते  है  कि  दो  वर्ष  के  बाद  कार  बेकार  हो  जाती  है  ।

 art  दी ७  ए०  पे  :  संसद  को  भी  उसी  किस्म  की  कारें  आवंटित  की  जाती  है  ।

 कार  की  किस्म  मैं  सुधार  करने
 े  re  wr

 शबे  है  किन्तु  उनके  रख-रखाव  की  ओर
 भी  ध्यान  देना  होगा

 थी  एम  UHo  पटेल  :  अभै-अभी  मंत्री  महोदय  से  शक
 va

 सम्बन्धी  आपनी  जिम्मेदारी करना  चाहते  हैं  ताकि  कार  का  मालिक  कार  के  रख-रखाब

 को  समझे

 उठायेंगे  क्या  वह  सही  किस्म  के  ga  असानी  से  उपलब्ध  करने  के  लिये

 कदम

 श्री  to  vo  पे  :
 मैने  कहा  है  कि  इन  अधिकार  पुर्जों  को  भारतीय  मानकों  के  अंतगर्त  लाया

 गया  है  ताकि  उनकी  किस्म  में  सुधार  किया  जा  मैं  सदन
 को

 सुचित
 करना  चाहुंगा

 साघर
 fe  हमने  निर्माण  के  बाद  किसी

 भी
 कार  को =

 NSM है  रे  ७  उसका  परा  परीक्षण  करने  के  विशेष

 अधिकार  ले  लिये  ्  |
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 .
 ayy  we  आर०  भिनाय  क्या  i

 जान  सकता  कि  सरकारी  क्षेत्र  कर्मचारियों  विशेषतः

 बक  तमंचा  के  लिये  भी  नोडा  सिद्धान्त  Tare  जिससे  कि  सरकार  के  लिये
 संसाधन  जुटा  सके  ?

 बैंकों  के  लिये  विशेष  कोटा  निर्धारित  किया  गया  है  किन्तु  इसे
 मिति  करना  आवश्यक  था  क्योंकि  उन्हें  कार्यकुशलता  बनाये  रखने  के  लिए  कारे  उपलब्ध

 करने  के  अतिरिक्त  कारे  उत्तरोत्तर  शान  का  प्रतीक  बनती  जा  रही  हम  इस  प्रवृति
 की  प्रोत्साहन  नहीं  चाहत े।

 श्री  राजा  कुलकर्णी  :  क्या  टैक्सी  चालकों  के  लिये  भी  विशेष  कोटा  निर्धारित  किया

 गया

 श्री  to  G  टैक्सी  चालकों  के  लिये  पिछले  वर्ष  तक  5  प्रतिशत  कोटा  था  किन्तु अब
 इसे  बढ़ाकर  निर्मित  कारों  का  15 प्रतिशत  कर  दिया  गया

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  There  is  an  acute  shortage  of  cars  in  the

 country  but  the  demand  is  high.  In  view  of  this  will  it  be  permissible  for  the
 Indians  trading  or  living  in  foreign  countries  to  bring  cars  from  there?

 at  टी०  Yo  पं  यहं  सच  है  कि  हम  इस  समय  केवल  42,000  कारों  का  उत्पादन

 कर  सकते  हैं  किन्तु  मेरे  विचार  से  माननीय  सदस्य  का  सुझाव  कि  व्यापारियों
 को  बाहर से

 कार  लाने  की  we  होनी  चाहिये  मान्य  नहीं  है  ।  क्योंकि  इसमें  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता

 होगी

 श्री  दिनेश  भट्टाचार्य
 :  क्या  पट्रोल  की  मूल्य  वृद्धि  के  पश्चात  कारों  की  मांग  कम  हो

 गई  इस  दृष्टि  से  क्या  कार  करने  परमिट  उदार  बनाये  जायेंगे
 ।

 श्री  do  wo  पै
 :  पेट्रोल  की  मुल्य  वद्धि  के  कारण  यद्यपि  लोगों  के  एक  वर्ग  विशेष  की  मांग

 कम  हो
 गई  है  fog  अभी

 भी
 अनेक  ai  ऐसे  हैँ

 जो
 यह  मूल्य  ag दे

 सकते

 माननीय  सदस्य :  धन  रखने  वाले  देश  में
 fafaa  कारों  की  संख्या  को

 देखत  इनकी  मांग  बनी  रहेगी ।

 रेलवे  विवाद  में  मध्यस्थता

 *
 999. sf  मघ  लिमये

 :
 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 उन्होंने  रेलवे  विवाद  में  मध्यस्थता  करने  के  लिये  कोई  प्रयास  किया  ar:
 =~ =

 थ '  उनका  विवरण
 यदि

 तो  हड़ताल  रोकने  FO  et  जो  प्रयास  किय

 क्या है है

 ar )  उन्होंने  अथवा  रेल  मंत्री  नें  रेल  कर्मचारियों  के  राम  कया  शर्तें  रखी  है
 ;

 (a)  क्या  उन्होंने  रेल  मंत्री  को  सलाह  थी कि  वह  रेल  हड़ताल  कें  दबाने  को  लिय

 क्षेत्रीय  सीमा  सुरक्षा  बल  और  सेना  का  प्रयोग
 न

 बल्कि  कोई  फैसल  कर
 और

 यदि  तो  इसपर  रेल  मंत्रालय  की  क्या  प्रतिक्रिया

 श्रम  मंत्री  न  से  रेल  कर्मचारियों  की  यूनियनों  द्वारा

 प्रस्तुत  की  गई  मांगों
 पर

 विचार  विमर्श  करने  के  लिए  केन्द्रीय  te  यूनियन  संगठनों  और
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 रल  कर्मचारियों  की  यूनियनों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  अनौपचारिक  बैठकें  की  गई  थी  और

 उन्हें  आश्वासन  दिया  मया  था  कि  इन  बैठकों  में  व्यक्त  किए  गए  विचारों  को  रेल  मंत्रालय

 को  भेज  दिया  जाएगा  ।  यह  आशा  प्रकट  की  गई  थी  कि  बात-चीत  द्वारा  समझौता
 सम्भव

 हो  सकेगा  और  हड़ताल  टल  जाएगी ॥

 Shri  Madhu  Limaye:  First  of  all,  I  want  to  draw  your  attention  to  Bulletin

 part  11  dated  the  8th  May.  The  new  direction  13(A)  given  by  you  has  been  pub-
 lished  in  it.  The  direction  is  as  follows:

 समाचार---भाग
 2

 13  orate  निम्नलिखित  नया  निदेश  13
 क

 अन्तः स्थापित  क्या

 अर्थात्‌
 i

 सभा  में  दिये  गये  प्रश्नों के  उत्तर  पूर्ण  होंगे  यथासम्भव  उनके  प्रत्येक

 भाग  का  उत्तर  पृथक  रुप  से  दिया  जायेगा  ।

 यदि  किसी  उत्तर  की  ओर  उनका  ध्यान  दिलाये  जाने  पर  अध्यक्ष  सन्तुष्ट हो  जाये

 कि  यह  इस  शर्तें  को  पुरा  नहीं  करता  तो  वह  मंत्री  को  पूर्ण  उत्तर  देने  के  लिये

 निदेश  दे  सकता

 Kindly  look  to  my  question  now.  The  Minister  has  not  replied  to  (c),  (d)
 and  (e)  parts  of  my  question.  Inspite  of  the  Bulletin  issued  on  the  8th  May  in  this

 regard.  As  far  as  part  (b)  is  concerned  he  has  not  even  mentioned  it.  First  of
 all,  you  please  direct  him  to  reply  to  parts  (c),  (d)  and  (e)  of  my  question  includ-
 ing  the  answer  to  the  part  (b)  thereof.
 thereon.

 After  that  only,  I  will  ask  supplementary

 Mr.  Speaker:  The  Bulletin  was  issued  on  the  8th  May.  The  reply  to  this
 question  might  have  been  prepared  well  beforehand.

 क्या  आप  इसे  एक  मिनट  में  तीन  या  चार  भागों  में  विभक्त  कर  सकत  भविष्य
 में  इस  निदेश  का  कड़ाई से  होना  चाहिये  ।  कल  ही  बुलेटिन  जारी  किया  गया

 Shri  Madhu  Limaye:  But  the  Minister  of  Parliamentary  Affairs  was  present
 in)  the  Rules  Committee.  Has  he  not  any  duty  in  this  regard?

 अध्यक्ष  महोदय  :
 इस

 में  उदारता  बरतने  का  क्षेत्र  है  तथा  प्रश्न  भी  इस  बुलेटिन
 से  बहुत  पहले  बन  चुका  होगा

 श्री  मधु  लिमये  :  आपने  निर्देश  कब  दिया  था  ?  यह  सच  पहले  दिया  गया

 था  |

 r अध्यक्ष  महोदय  :  में  स्वयं  इस  पर  गौर  करूं  गा  कि  इस  पर  भविष्य  चय  कड़ाई  से  अमल

 किया  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपना  प्रश्न  पूछिये  ।

 थी  ज्िदिबकुमार  चौधरी :  आप  के  निदेशो ंके  अलावा  प्रश्न  स्पष्ट  भाग  में  पूछा  गया
 कि  उन्होंने  वाद  में  मध्यस्थता  का  प्रयास  किया  है  ?”  उन्होंने  केन्द्रीय  कामिक

 संगठन  से  अनौपचारिक  बातचीत  का  उल्लेख  है  ।  इसका  प्रश्न  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं

 वह  स्पष्ट  रूप  से  बताएं  कि  क्या  उन्होंने  कोई  प्रयास  किया  है  या  नहीं  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  श्री  यह  प्रक्रिया  टालमटोल  को  रोकने  के  लिये  अपनायी  गयी  थी  ।

 आप  इस  प्रश्न  को  भागों  में  बाट  कर  उत्तर  दें  और  इनको  सन्तुष्ट  करे  ।

 श्री के०  ato  रघुनाथ  च्  भाग  में  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  मैंने  रेल
 जाय  तो  मै ंने विवाद  को  सुलझाने  का  प्रयत्न  किया  है  यदि  इसका  ठीक  उत्तर

 मध्यस्थता  का  प्रयत्न  नहीं  परन्तु  मैंने  सभा  को  सुचित  करना  अपना  कर्तव्य  समझा

 कि  मैंने  प्रतिनिधियों  के  साथ  अनौपचारिक  रुप  से  बातचीत  की  ताकि  उनके  पक्ष  को

 समझ  कर  रेल  मंत्रालय  को  बताया  जा  सक  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सब  उत्तेजित  थ  उनकी  बात  समझिये  ।

 श्री  के०  ato
 रघुनाथ  रेड्डी

 :
 विभिन्न  मजदूर  संघों  के  नेताओं  के  विचार  जानने

 के
 लिये

 मने  एक  अनौपचारिक  मुलाकात  की  थी  ।  मेंने  उन्हें  यह  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  यह

 बारीक है  ।

 4,  5,  8  और  9  अप्रेल  को  हमने  इन  संगठनों  के  साथ  अलग  अलग  बातचीत  की  ।  11

 तारीख  को  सभी  संगठनों  की  संयुक्त  बठक  हुई
 ।
 मेंने  उनसे  अपील

 की
 कि  विमान  आधिक

 स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वे  हड़ताल  करने
 की  न

 सोचे  और  बातचीत
 मार्ग

 अपनाएं
 ।

 मैंने  उन्हें  बताया  कि
 म

 उनके  विचारों  को  रेल  मंत्री  तक  पहुंचा  दूंगा  ताकि  रेल

 उनपर  उचित  प्रकार  से  बातचीत  कर  सके
 ।  12

 तारीख  को  रेल  मंत्रालय  में  हुई
 बैठक  में  में  भी  था  ।  उसके  बाद  की  समझौता  बातचीत  में  मैं  नहीं  था  ।  इस  मामले  में

 मैंने  कोई  मध्यस्थता  नहीं  की  ।  यह  अपना  कर्तव्य  समझा  है  कि  अब  तक  हुई  बातचीत

 के  बारे  में  सभा  को  अवगत  कराऊँ  ।  यही  भाग  और  का  उत्तर  zi

 मेंने  रेलवे  कर्मचारियों  के  समक्ष  कोई  प्रस्ताव  नहीं  रखा  ।  म  तो  उनकी  मांगों  को

 समझने  का  प्रयास  किया  रेलवे  मंत्री  द्वारा  रखी  गई  शर्तों  और  कमंचारियों  द्वारा  रखी

 गई  शर्तों  पर  इस  सभा  में  ब्यौरे  से  विचार  किया  गया  है
 ।

 अब  मैं  उसमें  कुछ
 और

 नहीं

 जोड़  सकता
 ।

 शेष  भाग  के  बारे  में  में  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि

 श्री  लिमये  एक  वरिष्ठ
 सदस्य  हे  qe  जानते  हे  कि  श्रम  मंत्रालय  क्या  कार्य  करता  श्रम  मंत्रालय  का  यह  काम

 नहीं  कि  इस  प्रकार
 की

 सलाह  दे
 या  न

 विभिन्न  परिस्थितियों  में  निर्णय  लेने
 का

 काम
 सम्बन्धित  मंत्रालयों  और  विभागों  का  है  ।  इसमें  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  निर्णय  करने  का  प्रश्न

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 Shri  Madhu  Limaye  Entry  24  of  the  concurrent  list  indicates  the  subjects
 which  come  under  the  purview  of  Labour  Ministry  It  says

 of  Labour  including  conditions  of  work,  provident  funds  em-

 ployers’  liability,  workmen’s  compensation,  invalidity  and  old  age  pensions  and

 maternity  benefits

 Even  where  certain  subjects
 come  in  the  State  List,  there  also  the  duty  of

 Labour  Ministry  comes  in.  The  subject  of  railway  comes  exclusively  under  the

 Centre  The  Labour  Minister  should  not  work  as  a  postman  in  this  matter.  I

 want  to  know  whether  the  hon.  Minister  knew  that  a  meeting  was  to  take  place
 cn  the  first  May  to  record  the  minutes  and  another  meeting  was  to  be  held  on  the

 second  May?  If  so,  whether  the  hon.  Minister  had  met  the  Railway  Minister  in
 the  meantime?  Had  he  met  him  and  told  him  that  the  arrests  of  workers  and
 their  leaders  will  harm  the  prospects  of  settlement  and  the  Railway  Minister  and  the
 Home  Minister  should  not  order  the  arrests?  This  was  the  duty  of  Labour  Mi-
 nister  Was  he  in  touch  with  the  Railway  Ministry  and  the  Home  Ministry?  As

 Minister  of  Labour  it  was  his  duty  to  give  such  advice  If  he  has  not  done  so
 what  are  the  reasons  for  the  same?
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 थी  के०  ato  रघुनाथ रेड़ी  :  में  बातचीत  में  होने  वाली  प्रगति  का  पता  लगा  रहा  था

 मैं  इसके  लिये  रेलवे  मंत्री  से  मिल  रहा  था  ।  इसके  अतिरिक्त  और  में  कुछ  नहीं  कर  रहा

 Shri  Madhu  Limaye:  Sir,  the  reason  for  the  things  taking  this  bad  turn  is
 that  the  Labour  Ministry  should  have  taken  steps  to  forestall  the  arrests  on  the
 2nd  May  before  the  meeting  was  held.  It  was  its  duty.  My  specific  question  is
 that  whether  the  hon.  Minister  had  mediated  in  that  way  and  advised  against  the
 arrests  being  made?

 अध्यक्ष  महोदय :  इसका  उन्होंने  पहले  ही  उल्लेख कर  दिया

 श्री  ह  वी०  रघुनाथ  रेड्डी
 ।

 मेंने  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  रेलवे  मंत्री से  मिलता  रहा

 हूं  ताकि  मुझे  बातचीत  की  प्रगति  का  पता  चलता

 Shri  Madhu  Limaye:  Sir,  my  question  has  not  been  answered.  However,  I
 leave  it  there.

 I  want  to  know  whether  the  hon.  Minister  knows  that  in  order  to  make  the
 strike  unsuccessful,  certain  Government  agencies  are  indulging  in  false  propaganda
 against  the  railwaymen’s  organisations?  I  have  got  two  posters  with  me  here.  The

 heading  of  one  of  them  is:  stooges  stop  maligning  and
 the  heading  of  the  second  one  is  was  George  Fernandes  These

 posters  have  not  been  publishd  by  A.LR.F.  The  General  Secretary  of  that  organisa-
 He  has  written: tion  Mr.  Priya  Gupta  has  informed  me  in  a  letter.

 बताया  गया  है  कि  अंग्रेजी और  हिन्दी  में  दो  पोस्टर ए०  आई०  आर०  एफ ०
 के  नाम  छपवाकर  दीवारों  पर  लगाये  गये  है  और  उनमें  श्री  डांगे  की  आलोचना  की  गई  है  ।

 ए ०  आई०  आर०  एक०  ने  ऐसे  कोई  पोस्टर नहीं  छपवाये  ।  इसमें  मुद्रणालय  का  पुरा  नाम

 नहीं  दिया  गया है  ।  सरकार  को  इनके  छपाने  वालों  का  पता  लगाना  चाहिये  पै

 Sir,  I  will  not  read  the  full  letter.  This  is  an  attempt  to  malign  A.I.R.F.  which

 is  a  recognised  organisation.  Should  not  the  Government  intervene  in  this  matter?

 They  should  enquire  as  to  who  is  indulging  in  this  nefarious  activity.  Are  these
 posters  being  printed  in  Rail  Bhavan ?

 श्री  के०  बी०
 रघुनाथ  डी मैं  भी  इन  पोस्टरों  को

 देख  रहा  gi  मैं  नहीं  कि  इस
 बारे  में  हम  क्या  कर  सकते  में इस  बारे  में  पुछताछ  करूंगा

 श्री  के ०  मिलता  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  रेलवे  ने  अपनी  समझौते

 की  योजना  के  आधार  पर  श्रम  मंत्री  से  समझौते  के  बातचीत  करने  के  लियें  कहा  है  ?

 यदि  तो  समझौते  की  क्या  शर्तें  है  are  उन  पर
 श्रम

 मंत्री  की  क्या  प्रतिक्रिया

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  जैसा
 कि

 मैंने
 अपने  उत्तर  में  स्पष्ट  किया है  मैंने  रेल  मंत्री के

 साथ  अनौपचारिक  रूप  से  बातचीत  की  थी  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गीत  इस  अनौपचारिक  बातचीत  के  बाद  विभिन्न  मजदूर  संगठनों  ने

 हड़ताल  के  नोटिस  यह  22  23  अप्रैल  को  किया  गया  ।  मैं  यह  जानना  चाहता
 हूं  कि  क्या  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  अधीन  यह  आवश्यक  नहीं  कि  यदि  हड़ताल  का

 नोटिस  मिले  जब  कि  ag  अत्यावश्यक  सेवा  से  तो  श्रम  मंत्रालय  gee  विवाद  को

 हल  करने  के  समझौता  कार्यवाही  आरंभ  कर  यदि  तो  श्रम  मंत्रालय  ने  अपना  यह

 कानूनी  गतंव्य  क्यों  नहीं  निभाया
 ?  इस  मंत्रालय  ने  समझौता  वार्ता  क्यों  नहीं  करायी  ताकि

 विवाद  का  हल  सकता  ?
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 att  रघुनाथ  रेड्डी  लगभग  _  97  यूनियनों  ने  हड़ताल  at  नोटिस  दिया  है  1  हमें

 कानून  के  अधीन  मशविरा  दिया  गया है  कि  औद्योगिक  विवाद  1947  की

 धारा  22  के  अधीन  हड़ताल  का  नोटिस  भारत  रक्षा  1971  के  नियम  118
 के  अस्तंगत  केन्द्रीय  के  आदेश  का  उल्लंघन  इस  कारण  गैर-कानूनी  हड़ताल  के  नोटिस

 से  की  जाने
 वाली  हड़ताल  के  मामले  में  समझौता  वार्ता  नहीं  हो  सकती ।

 श्री  इंद्रजीत  क्या  इसका  यह  अर्थ  है  कि  हड़ताल  बिना  नोटिस  दिया  की  जा

 सकती  हैं
 ?  यदि  उन्हें यह  कानूनी  सलाह  दी  गई  है  कि  नोटिस  ठीक  नहीं  है  तो  इसका

 अर्य॑  ug  हुआ  कि  हड़ताल के
 लिये  नोटिस  आवश्यक  नहीं  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि

 किस  प्रकार  की  सलाह  दी  गई  है  ?

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  :  यह  कानूनी  सलाह  विधि  मंत्रालय  और  विधि  मंत्री ने
 दी

 है
 ।

 थी  इंद्रजीत  हड़ताल  का  नोटिस इस  लिये  दिया  जाता  है  कि  बातचीत  के  लिये

 कोशिश  हो  तांकि  समझौता  हो  सके

 अध्यक्ष  महोदय
 : उन्होंने पुरी  जानकारी  दे  दी

 ot  प्रियरंजन  दास  मुन्शी  :  क्या  दस  वर्ष  पूवे  और  वर्ष जब  रेलवे  में  हड़ताल  हुई
 थीं  तो  क्या  उस  समय  रेल  मंत्रालय  ने  समझौता  कराने  के  लिये  श्रम  मंत्रालय  से  मशविरा

 और  सहयोग  मांगा  गया  था ?  अब  जबकि  हड़ताल  चल  रही  कया  श्रम  मंत्रालय

 के  पास  ऐसे  कोई  सुझाव  है  कि  ऐसे  हलात  पैदा  किये  जायें  ताकि  समझौता हो  सके  और

 हड़ताल  समाप्त  हो  जाये  ?

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  :.  हड़ताल के  बारे  मे  रेलवे  मंत्रालय  के  पक्ष  की  सभा  में  लम्बी  चर्चा

 के  बाद  स्पष्ट  कर  दिया  गया  है  ।  में  इस  बारे  में  और  कोई  नई  बात  नहीं  कह  सकता  |

 Shri  Atal  Behari  Vajpayee  :  The  Railway  Ministry  does  treat  the  railway  workers
 as  industrial  workers  and  they  are  not  allowed  to  have  the  benefit  of  collective

 bargaining.  They  are  treated  as  Government  employees.  The  Government  should
 I  want  to  know  whether  the accept  the  recommendations  of  the  Pay  Commission.

 Labour  Ministry  has  considered  the  question  of  treating  these  workers  as  industrial
 workers  and  if  so,  the  result  thereof  ?

 bat
 रेल  मंत्रालय  में  मान्यताप्राप्त  संगठनों  के  साथ  चर्चा  के  लिये  हिल

 ही  प्रक्रिया  az  हुई  में  और  अधिक  कोई  कार्यवाही  नहीं  कर  सकता  और  मैं  इससे

 अधिक  जानकारी  भी  नहीं  दे  सकता  ॥

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  शायद  आप  मेरा  प्रश्न  समन्  ही  नहीं  पाये  ।

 रघुनाथ  रेड्डी  रेल  कर्मचारियों  की  यह  एक  मांग  है  ।  जैसा  कि  मैने  पहले  कहा

 रेल  मंत्रालय  और  सम्बधित  संगठनों  जैसे  संयुक्त  मन्त्रणा  व्यवस्था  आदि  के  बीच  पहले  ही >
 बातचीत  के  लिये  प्रक्रिया  तय  हुई  यह  भी

 उनकी  एक  मांग  ठ  |  इसके  उचित  होने  के

 बारे में  में  कुछ  नहीं  कहना  चाहता ।

 श्री  अल  बिहारी  वाजपेयी  :  में
 रेल

 मंत्रालय  की  इस  बात  पर  प्रतिक्रिया  जानना  चाहता

 ्र  कि  रेल  कर्मचारियों  को  औद्योगिक  कर्मचारी  माना  जाये  या  नही ं। R

 अध्यक्ष  महोदय  आप  प्र  fa |  faor नान  [  या  भावना पर  न  जाइये
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 —— स्टणण्णणणााणणणााााणगाणणा

 क्या  a  प्रश्न  श्रम  मंत्नालय  में  विचार  नहीं  किया श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी :
 गया  ?  वह  भारत के  श्रम  मंत्री

 श्री  एस०  एन०  बनर्जी  :  भारत  के  श्रम  मंत्री  बड़ी  श्कील  में

 श्री  बत  साठ  यह  wa  विदित  कि  औद्योगिक  विधि  के  अधीन  जब  दो  दलों  अर्थात्‌

 श्रमिकों  aq  प्रबन्धकों  अथवा  नियोजक  बीच  विवाद  होता  है  तो  किसी  भी  दल  द्वारा

 प्रतिवेदन  देने पर  श्रम  मंत्री  विवाद  को  समझौते  के  लिए  भेज  सकता  उसके  बिना  भी

 यदि  वह  ऐसा  उचित  समझ  तो  विवाद  को  समझौते के  लिए  भज  सकते  हू  और  न्याय  सम्बन्धी

 निर्णय  की  प्रक्रिया  आरंभ  होती  क्या  श्रम  मंत्रालय  arel  यह  उठाया  गया  है  अथवा

 किसीਂ  भी  दल  द्वारा  इस  मामले  समझौते  के  सौंपने  के  लिए  श्रम  मंत्रालय  को

 प्रतिवेदन  दिया  गया  )

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं
 कि  क्यों  किसी  भी  दल

 द्वारा
 निवेदन  किया  गया  था  अथवा

 स्वयं  श्रम  लय  द्वारा
 मामले  को

 पंच  फैसले
 के  लिए  भेजा  गयो  या  क्या  व  इस  मामले

 के  अपने  आपस  में  ही  निपटाना  चाहत  हैं

 शी  रघुनाथ  रेड्डी  :  ay  पहले  ही  निवेदन  किया  है  कि  सामान्य  प्रक्रिया  हैं  कि  जब  भी

 हड़ताल  की  सुचना  दी  जाती है  तो  दलों  नियोजक  और  कर्मचारियों  के  समझौता

 राने  के  लिए  संबद्ध
 तंत्र  कार्यवाही  आरम्भ  करता  है  ।  में  आपका  ध्यान  इस  बात  को

 ओर  दिलाना
 चाहता हूं

 कि  भारत  रक्षा  नियमों  का  नियम  118  का  आवाहन  गयां

 के  नियम  119 हैं  और  इसे  पहले  ही  लागू  किया  at  चुका  है  ।  अब  भारत  नियमों के
 अधीन  रेलवे  के  सम्बन्ध  में  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  हैं  ।  Ha:  तक

 यह

 है  कि  चूंकि  हड़ताल  पर  पहले  ही  प्रतिबन्ध  है  इसलिए  हड़ताल
 की  कोई  भी  सूचना  अवध

 kel  और  चूंकि  ag  अवध  है  तो  सुचना  अवैध  गेर  कानूनी .

 कछ  माननीय  सदस्य  नहीं  ।

 शी  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  सुचना  अवध  कसे  हो  सकती  है
 ?

 श्री  बसंत  साठ  मेंने  था  कि  क्या  कोई  विवाद  था  ?  मेरा  सूचना  से  ताइपे

 नहीं  था  ।  मेरा  अभिप्राय  विवाद  से  थ  ।  क्या  श्रम  मंत्रालय  कों  जानकारी  में  कोई  विवाद

 था  और  मंत्रालय  q  am  विधि  के  अधीन  aa  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाया

 सम्बद्ध  तंत्र  कार्यवाही  आरम्भ  करे  ?

 रघुनाथ  रेड्डी
 मैं  इसी  का  तो  उत्तर  दे  रहा  हूं  |  जहां  तक  हड़ताल  की

 सूचनाओं
 का  सम्बन्ध  है  वे  दीਂ  ar  चुकी  है

 ।
 fry

 औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  अधीन  समझौते

 सम्बन्धी
 क  पूर्व  यह  अपेक्षित

 है प्रक्रिया  आरम्भ  होने  किन्तु  जेसी

 कि  हमें
 सलाह

 दी  मई  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  के  नियम  118  लागू  कियां
 जा  चका  है  और  इसके

 परिणामस्वरूप  हड़ताल  की  कोई  भीं  सूचना  अवध  है  ।  किसी  भी  ऐसी  सूचना
 के  बारे  में  जोਂ  अवैध  तथा  गर-कानूनी  समझौते  के  लिए  कार्यवाही  आरम्भ  नहीं  की  जा
 सकती  है

 sit  पी०  एस०  मेहता
 :

 तो  बातचीत  आरम्भ  न्य  की  कई  ?

 चिदी  चौधरी  जहां  तक  सरकारी  क्षेत्र  के  विशेषरूप  से  रेलवे  तथा
 विभागीय

 उपायों
 का

 सम्बन्ध
 है  ह्म  सभी  श्रम

 मंत्नालय
 की

 *  थपहाय  स्थिति  को
 समझते

 |  श्रम

 मंत्रालय  के  लिए  ये  सीमा  से  बाहर  el  हम  सभी  इस  ws  को  जानते  है  ।  पहली
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 मई  को  प्रकाशित  एक  समाचार  की  ओर  में  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  जिसमें  रेल

 मंत्रालय  द्वारा  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  क्या
 गया  at  कि  शहर  हीਂ  में  रहे  और  कलकत्ता

 में
 तथा  अन्यत्र

 अपने  सब  कार्यक्रम  रद्द  और  तब  अचानक
 गिरफ्तारियां

 तथा  दूसरी
 बाते  म

 जानना  चाहता
 हूं  कि  क्या  सभी  समाचार  vat  में  प्रकाशित  इस  समाचार

 का  कोई  आधार  है  ?

 दूसरी  बात  यह  है  कि  क्या  रेल  मंत्रालय  ने  स्वयं  अथवा  रेल  मंत्री  ने  कभी  भी  विवाद

 को  निपटान  के  लिए  आपकी  सलाह  अथवा  सेवाएं  ली

 at
 रघुनाथ  रेल  मंत्री  के  साथ  जो  मेरी  बातचीत  हुई  है  उससे  समझता  हूं

 कि  उनकी  बड़ी  सहानुभूति  है  और  वह  बहुत  चिंतित  «  «  )

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  नहीं  नहीं

 श्री
 रघुनाथ  रेडी

 :  जहां  तक  मेरे  कलकत्ता
 के  दौरे

 के  रह  किये  जाने  का
 सम्बन्ध  है

 उस  समय  आई०
 एनुल  ae  qo  alo  के

 राज्य
 सम्मेलन  में  भाग  लेने  का  मेरा  कार्यक्रम

 था  और  रेल  मंत्री  ने  मुझे  कहा  था  कि  यदि  मैं  यहां  रहूं  तो  मेरी  सेवाओ ं= का  कोई  भी

 लाभ  हो  सकता  है  और  सहायता  मिल  सकती
 अच्छा  यहीं  था  कि  मैं  दिल्‍ली

 ही  में  रहता  ।  यही  कारण  था  कि  मेंने  दौरा  रह  किया

 श्री  मघ  लिमये  :  गिरफ्तारियों  में  आपका  भी  हाथ  था

 Shri  Ram  Singh  Bai  Verma:  Will  the  Hon’ble  Minister  be  please  let  us  know

 whether  the  date  of  strike  can  be  fixed  in  advance  by  giving  notice  when  efforts

 for  negotiation  and  conciliation  was  going  on  and  no  settlement  had  been  reached?

 श्री  रघनाथ  रेड्डी  तथ्य  यही  है  कि  हड़ताल  की  सूचना  अवध  थी

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  रेल  कर्मचारी  संघष  की  समन्वय  समिति  के  सभी  नेताओं  ने

 aa  मांग  की  है  कि  at  जाज  फर्नाडीज  सहित  सभी  नेताओं
 की  रिहाई

 के  बाद  बातचीत

 आरम्भ  की  जाये किन्तु  श्री
 जाज  फर्नाडीज  एक  कदम  आगे

 बढ़े  हैं  और  उन्होंने  कहां  कि

 यदि
 सरकार

 के  लिए  नेताओं
 को  रिहा  करना

 सम्भव  नहीं  है  तो  वे  उनसे  जेल  में  ere  बातचीत

 आरम्भ  करें  यह  सबसे  ताजा
 सुझाव

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  पर  माननीय  मंत्री

 की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  क्या  वे
 रेल

 प्रधान  मंत्री  शक्तिशाली  गृह  मंत्री  श्री

 उमा  शंकर  दी  कों  सलाह
 उन्होंने  सलाह

 दी  हो  और  सलाह  देने

 वाले  fh  बातचीत
 आरम्भ

 करं  और  रेल  क्यारियों  के  नेताओं  को  रिहा  करें  अथवा

 जल  में  बातचीत  करें  ?

 at  रघुनाथ  रेड्डी :
 श्री  एस०  एम०  बनर्जी

 द्वारा  उठायी  गयी  बात
 को हि

 मेने  नोट

 कर  लिया  था  a  त  मेरे  और रेल  मंत्री  को  मैं  क्या  सलाह  दे  सकता

 रेल  मंत्री  के  बीच  की  बात  है ं।

 शी  एस०  एस०  बनर्जी  :  क्या  इसका  यह  तात्या  हैं  कि  श्रम  मंत्री  का  कोई  सम्बन्ध

 नहीं है
 ?

 गनी  सोमनाथ  चीजों  :  क्या  श्रम  मंत्री ने  शीत  निदा  ले  लो  है  ?

 सत्त  पन
 att ए  ०  Veo  id  जो  क्या  reed  रेल  बंती  अथवा  सरकार  को  रेल  कर्मचारियों  की

 att  मानते  के  लिए  यानी  आरम्भ  करने  की  सलाह  दो

 ६
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 att  रघुनाथ  रेड्डी  :  किसी  मंत्री  की  ta  मंत्री  को  सलाह  देने  की  बात  उनके  नीचे  का

 । मामला  है

 प्रो०  मघ  दण्डवत  :  सरकार  के  अनुसार  बातचीत  इत  कारण  रुक  गई  कि  रेल  कर्मचारियों

 के  नेता  श्री  arf  फर्नांडिज़  लोंगों  को  रेल  सम्पत्ति  को  नष्ट  करने  तथा  बलों  को

 जलाने  के  लिए  उत्तेजित  कर  रहे  किन्तु  मैँ  मंत्री  महोदय  से  यहं  जानना  कि  क्या

 रेल  कर्मचारी  संघ  की  राष्ट्रीय  समन्वय  समिति  द्वारा  st  art  फर्नाडीज  के  हस्ताक्षर  से

 जारी  किये  गये  परिपत्र  की  ओर  उनका  ध्यान  है  ?  यहं  23  1994  को  जारी

 किया  गया  ।  ta  कर्मचारियों  को  कुछ  अनुदेश  किये  गय  रह  अनुदेश  16  कहा

 गया  है  कि  यात्री  गाडियों  को  ब्लाक  स्टेशनों  पर  नहीं  रुकना  चाहिए  और  इंजन  तथा  अन्य

 कर्मचारियों  को  गाड़ियां  निकटतम  रेलवे  स्टेशनों  पर  छोड़ना  चाहिए  ताकि  यात्रियों  को

 विधा  a  अनुदेश  संख्या  17  में  वाही  गंगा  है  कि  रेलवे  स्टेशनों  अथवा  अन्य  रेल  सम्पत्ति

 को  जलाने  अथवा  क्षति  पहुंचाने  का  कोई  प्रयत्न  नहीं  किया  जाना  चाहिए  और  भड़काने

 वाले  एजेन्टों  दारा  ऐसे  प्रयत्न  किये  गये  तो  उन्हें  मिलकर  निष्फल  करना  अनुदेश

 संख्या  18  में  कहा  गया  है  कि  मंत्रियों  अथवा  अधिकारियों के  विरुद  गन्दी  भाषा

 गन्दा  प्रचार  नहीं  किया  जाना  चाहिएं  और  केवल  सरकार  की  नीतियों  की  ही  आलोचना

 की  जानी  चाहिए  ।  इस  परिपत्र  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  रहे  स्पष्ट  नहीं  हैं  कि  रेल

 कर्मचारियों के  संघर्ष के  नेता  रेल  सम्पत्ति  को  जलाना  अथवा  नष्ट  करना  नहीं  चाहते  है ं?
 क्या  श्रम  मंत्री  के  विचार  से  aa  अनुचित  नहीं  है  कि  इस  आधार  पर  रेल  मंत्री  द्वारा

 बातचीत  तोड़ी  जाये  ?  क्या  वे  उनके  बीच  निपटारा  करने  के  सम्बन्ध  में  कदम  उठाये  ?

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  :  हमारे  पास  इस  परिपत्र  की  एक  प्रति  है  और  मैंने  इसे  पढ़ा  भी  है

 अन्य  प्रश्नों  के  बारे  में  रेल  मंत्री  ने  पहलें  ही  कार्यवाही  की

 सध  दण्डवत  यदि  आपने  परिपालन  पढ़ा  होता  at  आप  को  ae  स्पष्ट  होता

 कि  वे  रेल  सम्पत्ति  को विल्कुल  भी  नष्ट  करना  नहीं  चाहते  |  में  आप  की  राय  जानना  चाहता

 हुं  कि  इस  बातचीत  में  area  डालना  तथा  उसे  तोडना  गलत  हैं  या  नहीं  |

 a. थी  रघुनाथ  रेड्डी  :  यह  प्रश्न  राय  से  सम्बन्धित  उन  जानकारी  नहीं  च्हहिए

 Shri  Narsingh  Narain  Pandey:  I  would  like  to  know  from  the  Hon’ble  Labour
 Minister  whether  after  the  announcement  made  by  Railway  Minister,  the  Labour

 Ministry  have  realised  that  there  has  been  some  toning  down  of  the  assurances.

 given  by  him  after  having  a  talk  with  the  various  leaders  about  the  negotiations  and
 if  so,  whether  the  attention  of  Railway  Minister  has  been  drawn  to  that?

 Secondly,  I  want  to  know  whether  the  Hon’ble  Labour  Minister  would  appeal
 to  the  leaders  of  various  trade  unions  to  call  off  the  strike  and  create  such  condi-
 ticns  as  may  enable  to  start  negotiations ?

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  :  जहां  तक  आपके  प्रश्न  के  पहले  भाग  का  सम्बन्ध  ठे
 ९  ;

 आश्वासन
 यह  है  कि  मजदूर  संघों  तथा  रेल  कमंचारियो ंके  नेताओं  ने  अपने  विचार  व्यक्त  fra  हैं

 जिन्हें  रेल  मंत्री  तक  पहुंचाया  जायेगा  ।  वास्तव  में  मैने  रेल  कमंचारियों  के  के  विचार

 रेल  मंत्री  को  पहुंचा  दिये

 जहां  तक  आपके  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  सम्बध  बेसिक  मजदूर  संघों  के  नेताओं  से  भी  अपील  की
 >  और  हमेशा  यह  naga  feat  जाता  है  कि  हड़ताल  करने  a  समस्या यों  का  समाधान

 नहीं  गोगा  ।  इन  समस्याओं  का  बातचीत  के  gear  विशेषरूप  से  वर्तमान  आर्थिक  स्थिति  को
 ली कि  दि  द  १  ही  थ  | ध्यान

 में  रखते  Maa  feat  जा  सकता  है  ।
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 को  पी०  एम०  मेहता  क ह  माननीय  मंत्री  महोदय  से  मै  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्यों

 उन्नत  ध्यान इस  समाचार  की  ओर  गधा है  fi  ta  कमेंचारियों  की  हड़ताल  के  anda  में
 डाक-तार  जीवन  बीमा  निगम  cake  रक्षा  कर्मचारियों  ने  हड़ताल  पर  जाने  की  धारणा

 व्यक्त  की  यदि  तो  इस  विपत्ति  से  बचने  के  लिए  तथा  रेल  कर्मचारियों  प्रशासन

 के  बीच  विवाद  निपटाने  के  लिय  सरकार  का  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  :  श्रम  मंत्रालय  के  पास  कोई  अधिकृतਂ  सुचना  नहीं  यद्यपि  हमने
 भी  इसके  बारे  में  सुना

 श्री  पी०  एन०  मेहता  क  मैंने  एक  विशिष्ट  प्रश्न  पुछा  अर्थात्‌  इन  स्थिति

 से  बचन ेके  लिए  वह  क्या  उपाय  करना  चाहते

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  इस  सभा  में  पहले  ही  बहुत  चर्चा  हो  चुकी  है  ।

 Shri  Shashi  Bhushan:  As  the  Government  is  not  anti-workers  so  also  the

 railway  employees  are  not  anti-Government.  But  what  nmeeasures  can  be  suggested
 by  Labour  Ministry  to  avert  the  tense  situation  in  the  present  unfortunate  circums-
 tances  ?  Whether  an  effort  has  been  made  for  arbitration  in  this  regard  for  finding

 out  some  other  way  or  any  other  advice  has  been  given?

 at  रघुनाथ  रेड्डी  :  ta  मंत्री  a  स्थिति  cre  की  है  ।  में  इससे  आगे  इस  मामले  पर

 प्रकाश  नहीं  डाल  सकता  हूं  ।

 प्री  दीने  भट्टाचार्य  :  यह  अन्तिम  प्रश्न  हमें  एक  बात  जानना  चाहता  Fl
 मंत्री  महोदय  मानते  हूँ  कि  देश  में  रेल  कर्मचरियों

 की
 हड़ताल  वे  यहं  भो  जानते

 हूँ  कि  सीमा  सुरक्षा  बल  तथा  सेना  समस्त  देश  में  data  की  गई  जिससे  स्थिति  और

 भी  गम्भोर हो
 जायेगी  मं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  इस  समय  न  केवल  एक  श्रम

 मंत्री  के  नाते  किन्तु  मंत्रिमण्डल  के  एक  सदस्य  के  नाते  इस  मामले  में  तुरन्त  हस्तक्षेप  करने

 का  विचार  करते  हैं  जिससे  कम  से  कम  समस्त  रेलवे  लाइनों  से  सोमा  ara  बल  तथा  सेना

 को  हटाया  जाये  ॥

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  :  चाहे  हड़ताल  gi  यां  हो  सरकार  को  सुरक्षा  प्रदान  किसी  होगी

 आ  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  जो  भो  कदम  उठाना  उचित  उठायेगी

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Mr.  Speaker,  Sir,  the  announcement  in  regard
 to  railway  strike  was  made  many  days  ago  and  army  was  deployed  by  Govern-
 ment  on  all  railways  and  in  52  divisions  3  days  before.  That  means  that  it  was

 definite  that  there  was  going  to  be  strike.  Is  it  a  fact  that  the  Labour  Ministry
 is  under  pressure  of  the  Railway  Ministry  so  that  neither  it  has  been  able  to  give
 any  advice  to  the  Railway  Ministry  nor  that  Ministry  follows  the  advice  of  Labour

 Ministry?  Whether  the  Labour  Ministry  agrees  to  the  fact  that  the  6  point  demand
 can  be  acceded  to  and  the  question  of  bonus  is  also  justified?

 शी  रघुनाथ  सभी  प्रश्नों  पर  वाद-विवाद  हो  चुका  रेल  मंत्री  ने  वस्तुत  उत्तर

 दिया  मुझे  इससे  आगे  कुछ  नहीं  कहना

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  The  Hon’ble  Minister  has  not  answered  my

 question
 as  to  whether  Labour  Ministry  considers  the  demand  of  bonus  as  justified.

 Mr.  Speaker:  He  cannot  say  that.  If  he  says  it  is  justified,  then  there  is  no

 dispute.
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 खेतड़ी  तांबा  परियोजना

 *o97.  शी  शशिज  नाथ  सिह

 श्री  बी०  माया वन  :

 क्यां
 च ा  स्वात  और  खान  मंत्री  ase  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 संस्थान  स्थित  खेतड़ी  तांबा  परियोजना  के  निर्माण  कार्य को  पूर  करने  की  मूलतः

 अनुमानित  लागत  कितनी  थी  और  नवीनतम  संशोधित  अनुमानों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  31

 1974  तक  कितनी  धनराशि  ज  हो  चकी है

 प्रारम्भ  में  पटबीजना  को  पूरा  करने  की  क्या  सम्भावित  तारीख  निर्धारित  की

 गई  थी  और  नवीनतम  अनुमान  के  अनुसार  पुरी  परियोजना  किस  तारीख  तक  पूरी  हो

 प्रारम्भिक  चरण  में  इस  परियोजना  से  प्रतिदिन  कितने  तांबे  का  उत्पादन

 होगा  और  उसकी  शू दूध ता  का  sata  कया  और

 कच्चे  माल  की  प्रति  करने  वाली  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  और  ये

 योजनायें  इस  समय  किस  स्थिति  में  है

 इस्पात  और  खान  मंत्रों  Fo  डी०  :  1968  में  तैयार

 गए  लागत  अनुमानों  के  खेतड़ी  तांबा  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  लगभग  93

 करोड़  रुपए  था  |  इत  परियोजना  की  ata  के  संशोधित  अनुमान  115  करोड़  रुपए
 31  1974  इस  परियोजना  पर  हुआ  कुल  लगभग  103  करोड़  रुपए

 1968 में  बनाई  गई  समय  सूची के  अनुशार  परियोजना  को  1972  में  पूस  होना

 था  ।
 वर्तमान  संकेतों  के  योजना  के  1974  की  तिमाही  तक  पूरा

 जानें  की  भाषा  है  ।

 परीक्षणों  के  सफलता  पूर्वक  पूरा  हो  जाने के  प्रारंभिक  अवस्था  में  खेतड़ी

 परियोजना से  (+)  99.9%  की  शुदा के  साथ  प्रतिदिन  लगभग  20  टन  तांबा  धातु
 के  उद्प।दन को  अनुमान  है  |

 tah  viet  परियोजना
 -  को  अयस्क/सांद्रों  की  सलाई

 -  करने  के  लिए  fem
 जनाओ  को  विकास  किया  जा  रहा  500  टन  wis:  अयस्क  की  दैनिक  ana  वाली  एक
 परियोजना  च्ंदसारी  में  शुरू  की  जा  रही  है  ।  100  टन  अयस्क  और  समान  मंत्र  a
 सेंटरों  के  द॑  निक  उत्पादन  को  एक  परियोजना  पहले  से  ही  दरोगा  में  1973  से

 चलू  है  और  अपनी  निर्धारित  क्षमता  से  काम  कर  रही

 एल्युमिनियम  कारपोरेशन  आफ  जेके  नगर को  feat  गया  आदेशपत्र

 *  1000.  श्री  क्योतिमंय  ब
 सु

 :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा करेंग  किः

 a क्या  केन्द्रीय  सर्कार  ने  एल्यूमिनियम  कारपोरेशन  atin  इडिया  जेके  नगर  कों

 एल्युमिनियम  की  उत्पादन  की  ecqier  क्षमता  में  5000  टन  की  वृद्धि  करने  के
 लिये

 पत्न  जारी  किया  था
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 +  fF क्या  ऐसा  आरोप  लगाया  गया  ष्  है  वर्त॑मानਂ  संयत्र  का  विस्तार  करने  के  बजाय

 कम्पनी  ने  60  लख  रूपये  की  राशिਂ  अपनी  ऊड़ीसा  परियोजना  मे  बर्बाद  mn  S&le  और

 यदि  ्  तो  तत्सम्बन्धी  ey  क्या
 है

 !

 इस्पात  और  खान  मंत्री  के०  :  से  भारतीय  एल्युमिनियम
 निगम  को  अपनी  वार्षिक  प्रकरण  क्ष मता  को  7,500  टन  से  बढ़ाकर  12,500  टन  करनें

 लिए  एक  आशय  sa  23-9-64  को  जारी  किया  गया  ।  चंकी  बार-बार  अवधि

 विस्तार  की  मंजूरी  के  बावजूद  ५श्च्मी  बंगाल  सर्कार  के  arg  बिजली  पूर्ति  के  प्रबंधों

 को  अंतिम  रूप  नहीं  दे  इसलिए  पत्न  की  अवधि  को  1970  aq  आगे  नहीं

 बढ़ता  गया  ।  इसी  निगम  के  आवेदन  करने  फरवरी  1971  oa  उड़ीसा  में

 लाइट्स  मिल  गया  ।  लाइसेंस  के  कार्यान्वयन एक  एल्यूमिनियम  प्रोजक्ट  स्थापित  करने  का

 हेज  प्रभावी  कदम  उठाने  में  निगम  ने
 कुछ  धनराशि  c44q  की

 बिहार  मं  बोरिया  खदान  मजदूर  संघ  के  कार्यालय  पर  कथित  हमला

 *1001.  श्री  मधु  दण्डवत
 :

 क्या  इस्पात और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  रेंगे

 कि

 fat  बिहार  में  बोलियों  खदान  मजदूर  संघ  कै  कार्यालय  पर  9  1974

 को  हुए  दस  हमले  में  31  संघ  कार्यकर्ताओं को  गम्भीर  चोटे  आई

 यदि  तो  Fat  इस  संबंध  में  किन्ही  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया है  और

 उनके  नाम  क्या  और

 वे  किस  श्रमिक  संघ  से  सम्बद्ध

 इस्पात और  खान
 मंत्री  क०  डी०  :.  से  इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध

 कानून  और  व्यवस्था  बनाये  रखने  से  है  जिसकी  जिम्मेदारी  राज्य  सेरकार  की

 Coal  availability  in  mines

 *1002.  Shri  B.  S.  Chowhan:  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  a  press  report  dated  the
 8th  February,  1973  containing  a  statement  of  a  spokesman  of  the  Railways  that
 the  shortage  of  coal  is  attributable  to  the  non-availabitcy  pf  Coal  in  the  mines;  and

 b)  if  so.  whether  Government  share  the  said  view?

 The  Minister  of  Steel  and  Mines  (Shri  K.  D.  Malviya:  (a)  and  (b)  Perhaps  the

 reference  is  to  the  press  report  which  appeared  in  some  newspapers on  8th  February,
 1974  and  not  8th  February,  1973.  It  may  however  be  stated  that  adequate  coal  is

 available  in  the  mines.

 राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  के  विभिन्‍न  प्रकार  के  इस्पात के  लक्ष्य

 *  1003.  श्री  गजाधर  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 पंचवर्षीय
 a  wore

 योजना वध घि  में  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  में  विभिन्न  प्रकार  के चौथी

 इस्पात  के  उत्पादन  लक्ष्य  क्या  |  और
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 ft

 (  क्या  य  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिय  गए  और  यदि  तो  इन  लक्ष्यों के  प्राप्त
 करने  में  क्या  बाधा यें  थी  /

 इस्पात  और  खान  मंत्री
 (att ~

 के०  डी०
 :  एक  विवरण  सभा पटल  पर  रख  दिया है  |

 में  रखा  गया देखिये  संध्या  एल०  टी०  6999/  4]

 दक्षिण में  बिना  निकालें  गये  खनिज  निक्षेप

 के  1004.  श्री  अनादि  चरण  दास

 श्री  सी ०  दनादन

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  में  बहुत  से  खनिज  निक्षेपों  को  अभी  भी  नहीं  निकाला  गया  है  ;

 और

 यदि  ai  तो  क्या  सरकार  दक्षिणी  क्षेत्रों  में  खनिजों  को  निकालने  का  कार्यों  को
 ज 1  करने  पर  विचार  करने  जा  रही  है

 !

 निक्षेपों  को इस्पात
 और  खान

 मंत्री  के०  डी०
 :

 और  खनिज

 खोजे  एक  लगातार  चलने  कॉम  है  जिसमें  क्रमबदूध  भूवैज्ञानिक  मानचित्रण  से  दुरू  करके

 अन्वेषण  की  गई  अवस्थाएं  होती  हैं  ।  इसके  परिणामों  के  आधार  पर  क्षेत्रीय  खनिज  निर्घारण

 के  लिए  इलाकों  का  चयन  किया  जाता  है  ।
 भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  संस्थान  दक्षिण  के

 खनिज  सम्पन्न  इलके  के  अधिकांश  भाग  का  पहले  से  a  क्रमबद्घ  भवानी  मानचित्रण

 शुरू
 कर  दिया

 अधिकांश
 सम्पन्न  पटिटयों  का  व्यापक  समन्वयक  कर  लिया  गया है  और

 उनमें  से  कुछ  में  अन्वेषण  काय  चल
 tal  हैं  ।  खनिज  स्थानों  की  सही  सेही  और  शीघ्र

 जानकारी  के  लिए  are  प्रदेश  और  मसूर  के  कुछ  भागों  का  यंत्र-बहुल  हवाई  सर्वेक्षण  किया

 Tat  है

 पांचवी  योजना  की  अवधि  में  दक्षिण  क्षेत्र  में  क्रमबद्घ  मानचित्रण  व  खनिज  अन्वेषण

 की  दर  a  पर्याप्त  बंदी  की  जाएगी ।

 कमंकार  प्रतिकर  अधिनियम  में  संशोधन

 1005.  श्री  बसंत  साठ

 एम०  किन्तु

 क्या  श्रम  मंत्री  बह  बताने  को  कृपा  करें  कि :

 क्या  कमंकार  प्रतिकर  अधिनियम  के  उपबन्धों  में  उपयुक्त  संशोधन  करने  के  लिय

 अधिनियम  का  पन-विलोकना  किया  जा  रहा  है  और  यह  मामलों  विधि  ame  के

 और धीन

 यदि  तो  उक्त  मामले  किस  अवस्था  में  है  और  अधिनियम  में  अपेक्षित  संशोधन

 करने  में  कितना  समय  लगने  की  संभावना  है  ?

 मंत्री  रघुनाथ  :
 और  विधि  आयोग

 ने  सूचित  किया है  कि  उन्होंने

 कन  के  सम्बन्ध  में  एक  wa  सूची  जानो कर्मकार  प्रतिकर  1923  के  पुन

 की  उन  weal  के  कुछ  उत्तर  प्राप्त  हुए  है  और  अयोग  द्वारा  उनका  आध्यन  किया

 जा  रहा

 विधि  आयो  ग  का  प्रतिवेदन  क  उपलब्ध  होने  के  बाद् मामले  की  जांच  की  जायगी |
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 (Saka),

 Tal  देह  over  snuonlyv VUYOR  OUP  of  medicines  by  (|  ~oavernment MPU र  |  अअ  थ

 *  1006.  Shri  Bibhuti  Mishra:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning:
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  genuine  medicines  are  not  available  at  any  place  in  the  country;.
 and

 (b)  if  so,  whether  Government  propose  to  take  over  the  supply  of  medicines?

 The.  Minister  of  Health  and  Family  Planning  (Dr.  Karan  Singh):  (a)  It  is  not  a:
 fact  that  genuine  medicines  are  not  available  in  any  place  in  the  country.  While:
 the  prevalence  of  adulteratd  and  spurious  drugs  cannot  be  denied,  the  drugs  sold
 and  distributed,  in  the  country  are  by  and  large  genuine.

 (b)  No,  Sir.

 राज्यों  a  पोलियों  a  पीडित  बच्चे

 के  1007.  श्री  सी०  के०  जाफर  शरीफ  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंग  कि :

 जन्मजात  विकृत  अथवा  पोलियो  से  पीड़ित  बच्चों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी

 क्या  सरकार  ने  इस  बात  का  पता  लगाने  कै  लिये  कोई  सर्वेक्षण  किया  है  कि  भारत

 में  पोलियो  रोग  क्यों  फैल  रहा  और

 इस  संबंध  में  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने  का  बिचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  कर्ण  fag):  केवल  अस्पतालों  में  किए

 गए  अध्ययन  के  आधार पर  सुचना  उपलब्ध  है  ।  रिपोर्टों  से  पता  चलता  है  कि  0.5  से  लकर

 प्रतिशत  तक  बच्चे  जन्मजात  रूप  में  विकृत  पदा  होते  हू  ।  नवजात  बच्चों  की  विकृतियों  और  पोलियो

 के  विषाणुओं  में  कौओं-कारण  संबंध  ज्ञात  नहीं  है  ।

 भारतीय  चिकित्सा  अनुसन्धान  परिषद  के  तत्वावधान  में  कुछ  क्षेत्रों  के  नागरी
 और  ग्रामीण  जनसमुदाय  में  पोलियो  की  व्यापकता  का  अध्ययन  करने  के  लिए  खोज  की  जा  रही

 है  ।  के  इसके  ऋतु-कालीन  वितरण  तथा  भीड़  और  सामाजिक

 आर्थिक  स्तर  से  इसके  संबंध  के  विषय  में  भी  खोज  की  जा  रही  है

 पोलियो  के  खाये  जान  वाले  टोके  तयार  करने  का  काय  भारतीय  चिकित्सा  अनुसन्धान

 परिषद् की .  की  gaz  स्थित  यूनिट  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।  हाकिमी  बम्बई
 में

 पोलियो

 केखाए  जाने  वाले  टीके  तैयार  करन  के  लिए  कदम  उठाय  जा  रहे  भारत  सरकार  fata

 भ  पोलियो  के  टीमें  आयात  कर  रही  है

 Non-payment  of  workers  dues  in  Nationalised  Coal  Mines

 *1008.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  large  number  of  Coal  Mines  labourers  are  out  of  employment
 and  even  their  dues  have  not  so  far  been  reimbursed  to  them  because  Govern--
 ment  have  not  appointed  the  Commissioners  envisaged  in  the  Coal  Mines  Nationalisa-
 tion  Act,  1973;  and

 (b)  the Lil  action  proposed  to  b  ध e  19 tab ken  hy  G <en  by  Government  in  this  regard?
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 The  Minister  of  Stecl  and  Mines  (Shri  D.  Malaviya):  (a)  No,  Sir.  After
 nationalisation  of  coal  mines,  all  the  genuine  workers  were  screened  and  given  em-

 ployment.  Certain  dues  of  workers  relating  to  the  pre-nationalisation  period  are,
 however,  yet  to  be  paid  to  them  on  priority  basis  out  of  the  compensation  amount,
 and  this  will  be  done  after  the  Commissioner  of  Payments  scrutinises  the  dues
 against  the  erstwhile  mine-owners  including  the  wages  of  workers.

 (b)  Steps  are  being  taken  to  appoint  the  Commissioner  of  Payments  shortly

 भिलाई  इस्पात  कार खान  के  विस्तार  a  विलम्ब

 *  1009.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा

 श्री  ..  बेका  रिया

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  मिलाई  इस्पात  कारखाने  की  विस्तार  योजना  में  और  विलम्ब  हो  रहा  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  xr
 ए

 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  (At  के०  डी०  और  हों  ।  भिलाई

 इस्पात  कारखाने  के  विस्तार  कार्यक्रम  में  निम्नलिखित  कारणों  से  विलम्ब  हो  जाएगा

 (1)  तकनीकी  आंकड़ो  की  प्राप्ति  म  विलम्ब  तथा
 70

 लाख  टन  तक  लगातार  विस्तार  कर

 के  बाद
 के  सुझाव

 पर  विचार  करने  की  आवश्यकता  के  परिणामस्वरुप  विस्तृत  प्रायोजना  प्रतिवेदन

 तयार  करने  और  उसे  अन्तिम  रूप  देने  में  विलम्ब  (2)  विस्तार
 के  अन्तरगत

 लगाई  जाने

 वाली  मुख्य  मुख्य  इकाइयों  के  लिए  तकनीकी  प्रायोजना  प्रतिवेदनों  की  प्राप्ति  में  विलम्ब  (3)
 इंजीनियरी  के

 हस्तान्तरण-प्रलेखों
 की  प्राप्ति  और  विस्तृत  कार्यकारी  आलेखों  की तैयारी  और  (  4)

 उपकरणों  की  सप्लाई  में  विलम्ब  की  सम्भावना  ।

 ।
 दौरान  कथित  लापता  भरतीय  व्यवसायों  की  तलाशा पाकिस्तान  के  साथ  हालंकि  लड़ाई के

 *  1010.  थी  निहार  भास्कर  Pd

 श्री  ato  स्वामीनाथन

 क्या  विदेश  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि :

 क्या  हाल  ही  में  पाकिस्तान
 के  साथ  हुई  लड़ाई  के  कथित  लापता  भारतीय

 व्यक्तियों  के  मिलने  के  बारे  में  भारत  को  पाकिस्तान
 से  कोई  जानकारी  प्राप्त  हुई

 क्या इस
 सम्बन्ध  में  पाकिस्तानी

 शिष्ट
 मंडल

 द्वारा
 भारतीय  प्रतिनिधियों  को  उनकी  ge

 qa  करने  का  आश्वासन  दिया  गया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  प्रगति  हुई  हैं  और  कथित  लापता  भारतीय  व्यक्तियों

 की*  लगभग  संख्या  कितनी  है
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 सुरेन्दर  पाल  नही ं।

 जैसा  कि  सदन  को  मालूम  9  1974  को  जारी  की  गई  संयुक्त

 विज्ञप्ति  में  खासतौर  पर  यह  व्यवस्था  गई  है  कि  दोनों
 देशों

 को  सेना  और
 adalat

 के

 लापता  कर्मचारियों  को  ढूंढ़ने  की  और  कोशिश  करनी  चाहिए  और  उन्हें  ढूंढने  में
 अंतर्राष्ट्रीय रेड-क्रास

 | सोसाइटी  को  हुर  तरह  की  सुविधायें  प्रदान  करनी  चा
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 पाकिस्तान  द्वारा  यह  के ०  से  यनडुब्बीतादाक  युद्धपोत  प्राप्त  करना

 1011.  श्री  धघामनकर  :

 श्री  प्रसन्ना भाई मेहता  :

 कया
 विदेश  मंत्री  ae  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  पाकिस्तान  द्वारा  ब्रिटेने  से  एक  गुप्त  करार  के  अन्तर्गत  पनडुब्बी नाशक  युद्धपोत

 प्राप्त  किये  जाने  से  भारतीय  उपमहाद्वीप  में  शक्ति  संतुलन  बिगड़  गया  और

 क्या  यह  सन्तुलन  बिगाड़ने  के  लिए  ब्रिटेन  से  विरोध  प्रगट  किया  गया है  और  इस

 असंतुलन  को  समाप्त  करने के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गय  हू ँ।

 विदेश  मंत्री  स्वर  और  ब्रिटन  की  सरकार  ने  हमें  सुचित  किया

 है  कि  उन्होंने '  ग्हिटबाईਂ  प्रकार  के  दो  छोटे  जहाज  पाकिस्तान  को  बचने  की  इजाजत  दी  है  ।  इस

 बारे  में  हमने  ब्रिटेन  की  सरकार  के  साथ  याई  बार  अपनों  चिंता  व्यक्त  की  साथ  ही  सरकार
 स्थिति  पर  भी  निगरानी  रख  रही  है  और  उसका  मुकाबला  करन

 के  लिए  सभी  समुचित  कदम

 उठायेगी  |

 भारतीय  सेना  के  तकनीकी  तथा  गेर-तकनीकी  कमीशन-प्राप्त  अधिकारियों  के  daa  और  भत्ते

 के  1012.  श्री  भाल जी  भाई  परमार  :  नया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  भारतीय  सेना  के  तकनीकी  तथा  गर-तकनीकी  कमीशन-प्राप्त  अधिकारियों  के  वेतन

 भौर  भक्त  तीसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार  बढ़ा  दिया  गया  और

 यदि  तो  और  ‘Hee’  क्षेत्रों  रंक-बार

 किये  गये  वेतन  तथा  भत्तों  का  ब्यौरा  कया  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  और  जी  नहीं  भारतीय  सेना  के

 दोनों  तकनीकी  और  गेर-तकनीकी  कमीशन  अफसरों  के  वेतन-मानों  से  सम्बन्धित  वतन  आयोग  की

 सिफारिशों  का  अभी  अध्ययन  प्राप्त  किया  जा  रहा  है  ।

 इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  ब्र नं पुर  में  कोरिया

 *  1013.  श्री  RITo  एन०  बर्मन  :  कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  पढ़े  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  के  बर्नपुर  में  चोरी

 नट  तथा  सकती  आदि  के  मामलों  में  चिंताजनक  वृद्धि  हो  रही  है  ;

 यदि  तो  इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  को  व्  1972-73  में  कुल  कितनी

 हानि  और

 इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  में  समाज  विरोधी  तत्वों  की  इन  गतिविधियों  को

 रोकने  के  लिए  सरकार  को  क्या  निवारणात्मक  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  के  डी०  PUNT  ड
 wrTsrat  नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता
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 इण्डियन  आयरन  एण्ड
 स्टीलਂ  कामन  का  प्रबन्ध  सम्भालने  के  पश्चात  उनके  बनेंपुर  स्थित

 कारखाने  में  क्षा  संगठन  को  काफी  सशक्त  बना  दिया  गया  है  ।  इसको  उद  दैव्य  अन्य  बातों के
 साथ-साथ  संयंत्र  और  उपकरणों  की  उचित  सुरक्षा  सनी बचत

 करना  तथा  माल
 की  उठाए  गिरी  रोकते

 के  लिए  प्रभावी  व्यवस्था  करना  हैं  ।  इसके  परिणाम  काफी  अच्छे  रहे  कि

 कलकत्ता  में  आल  इण्डिया  इन्स्टीट्यूट  आफ  हदेन्डीजिनस  मेडिसिन्स  स्थापित  करने  के  लिए
 aah  .  बंगाल  का  प्रस्ताव

 के  1014.  श्री  ए०  सके  एस०  इसहाक

 श्री  देवेन्द्र  नाथ  माता

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  11  1974  के  अतारांकित  yer  सख्या  6462

 के  उत्तर  के  संबंध  में यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या
 सरकार  को  कलकत्ता  में  आल  इण्डिया  इन्स्टीच्यूट  ara

 इन्
 डीजिनस  मेडिसिन्स

 स्थापित  करने  के  बारेਂ  में  पश्चिम  बंगालਂ  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  हो  तो  इन्स्टीच्यूट  को  स्थापित  करने  के  स्थान  ल  बारे  में  क्या  निर्णय  किया

 गया

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  क्  fag)  जी  नहीं  ।

 पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  प्रस्तावित  भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  का  अखिल

 भारतीय  संस्थान  कहा  खिला  यह  मामला  अभी  विचाराधीन  है  ।

 सौरभ  विज्ञान  भारत  कलकत्ता  के  विरुद्ध  शिकायत

 *  1015.  श्री  11113 |  कुमार  सरकार  :  कया  स्वास्थ्य  अर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सीरम  विज्ञान  भारत  कलकत्ता  के  विरुद्ध  कोई

 शिकायत  मिली  और

 यदि  तो  क्या  और  उस  पर  जब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  नियोजन  मंत्री  कर्ण  :  और  सीरम  विभाग

 के  बारे  में  कतिपय  आरोपों  की  जांच  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  दवारा में  हुई  अनियमित  खरीद

 की  जा  रही

 बिहार  मं  चिकित्सा  कालेजों  की  कमी

 9633.
 ded  सुखदेव

 प्रसाद  र्व्स  स्वास्थय  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्यों  30  1974  को  बिहार  राज्य  में  स्थित  चिकित्सा  कॉलेजों  की  संख्या  राज्य

 की  जनसंख्या  की  तुलना  में  बहुत  कम  और

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इनकी  संख्या  में  व  fz  करम  क  लिए  सरकार  की

 कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  fat  मंत्रालय
 में

 उप-मंत्री
 To

 के०  औरे

 मुदलियार  समिति  दवारा  मिर्वारित  प्रतिमानों  के  अनुसार  (50  लाख  की  आबादी  के  लिए
 100  छात्रों  की  वार्षिक  प्रवेशਂ  क्षमता  वाला  मेडिकल  बिहार  में  5  करोड़

 63  लाख  की  अनुमानित  आबादी  के  लिए  11  मेडिकल  कालेज  होने  चाहिए  ।  बिहार  में  9  मेडिकल
 कालेज  हालाकि  बिहार  राज्य  में  मे  डालकर  कालेजों  की  संख्या  कम  फिर  भी  मुदलियार
 समिति  की  सिफारिश  के  अनुसार  वार्षिक  प्रवेश  क्षमता  कोई  कमी  नहीं  हुई  है  क्योंकि

 वहां
 के

 सारे  9  मेडिकल  कालेजों  की  प्रव
 दा

 क्षमता  कुल  मिलाकर  1100  से  अधिक  है  ।

 अखिल  भारतीय  बिजली  कमंचारोी  संघ  द्वारा  हडताल

 9634.  एम०  क्या श्रम
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें

 गे
 कि

 क्या  अखिलਂ  भारतीय  बिजली  कर्मचारी  संघ  के  हों  मंत्री  के  अनुसार  यदि  राष्ट्रीय  मजरी

 माग  दर्शक  सिद
 कान्त

 समिति  ने  1974
 के

 अन्त  तक  गतिरोध  समाप्त  नहीं  किया  तो  देश

 भर  के  लगभग  6.5  लाख  बिजली
 waar

 देशव्यापी  हड़ताल  और

 यदि  तो  इस  पर
 सरकार

 की
 क्या  प्रतिक्रिया

 है
 ?.

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बालगोविन्द  :  और  अखबारों  विद  युत

 मजदूरी  माग  दर्शक  समिति  दवारा  मजबूरियों  के  प्रश्न  के  संबंध  में  एक  स्वीकार्य  निर्णय पर  पहुंचने
 में  असमथ  होने  की  स्थिति  में  हड़ताल  के  बारे  ५ खबर  छपी  हँ  ।

 Persons  of  Indian  Origin  in  West  Getmany

 9635.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be

 pleased  to  state:

 Indian (a)  whether  Gavernment  propose  to  collect  information  through  the

 Embassy  in  regard  to  the  number  of  persons  of  Indian  origin  in  West  Germany
 at  present;  and

 (b)  if  so,  the  facts  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra  Pak
 Singh):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Persons  of  Indian  Origin  in  U.S.S.R.

 9636.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to  collect  information  through  Indian  Em-

 bassy  in  regard  to  the  number  of  Persons  of  Indian  origin  in  Soviet  Russia  at  pre-
 sent;  and

 (b)  if  so,  the  facts  thereof?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra  Pat

 Singh):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.
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 समद्र से  कोयल  को

 9637.  श्री  एम०  कप्तान  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  समुद्र  से  कोयल  को  ढुलाई  करन  का  निर्णय  किया  हैं

 भव
 क्या  सरकार  न  तटीय  क्षमता  को  पन्द्रह  गना  बढ़ाने  का  प्रयास  करने  का  निगम  किया

 और

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  ने  समुद्र  से  कोयले  की  ढुलाई  करने  हेतु  मार्गों  की
 योजना

 बनाई  है  और  यदि  तो  उन  स्थानों  के  नाम  क्या

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सबोध  कोयले  की  ढुलाई

 कई  वर्षों  से  समुद्री  माग  द  वारा  की  at  रही

 1978-79  तक
 कोयले  की  तटीय और  पांचवीं  योजना

 के
 अंत  तक

 ढुलाई  क्षमता  को  वर्तमान  7  लाख  टन  से  बढ़ाकर  60  लाख  टन  करने  का  कार्यक्रम  बनाया  गया है  ।

 aa  पोत-लदान  कलकत्ता  और  हल्दिया  से  हो  जाने  दक्षिणी  व  पश्चिमी  भारत  के

 बंदर  गाहों  को  किया  जाएगा ।  जहा ंसे  बिजली  रेलवे  और  अन्य  उद्योगों  को  कोयला

 चिया  जा  सक

 कायल  की  कमी  के  कारण  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  के  बन्द  होन  का  भय

 9638.  श्री  एम०  HATA  :  क्या  इस्पात  और  मंत्री  aa  बताने  को  कपा  करेंगे  कि

 क्या  कोयले  की  कमी  के  कारण  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  के  बन्द  होने  का  भय  और

 यदि  ह  तो  उस  बारे  में  तथ्य  क्या है  इसे  पर्याप्त  कोयला  देने के  लिए  क्या  का यं वही

 की

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुबोध  :  नहीं  कोकिंग  कोयलें

 की  कमी  तथा  उसको  अनिशिचत  सप्लाई  के  कारण  कारखाने  को  घीमी  aha  से  चलाया  जा  ware

 कोकिंग  कोयले  की  ढलाई  में  उच्चतम  प्राथमिकता  देने  के  लिए  रेलवे  से  सतत  सम्यक

 रख्खा  जा  रहा

 तव बली  लिग्नाइट  निगाहें  श्रमिक  gat  ara  कोई  मनरो  सम्बन्धी  मांग

 9639.  श्री  एम०  कत् ता मुत ु:  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  far

 क्या  नवेली  लिग्नाइट  निगम  के
 छः  प्रमुख  संघों  की  संयुक्त  कार्य  परिषद  ने  388  रुपये

 की  न्यूनतम  मजूरी  की  मांग  की  हैं  ;

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  श्रमिकों  ने  मांग  के  ने  माने  जान  पर  हड़ताल  करने  का  निर्णय  किया  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुबोध  :  से  (71)  नकली
 लिग्नाइट  निगम

 के  प्रबंधकों  ने  1974  में  जिन  छः  प्रमख  यूनियनों  से  वार्ता  wl  उनमें  से
 चार  य्‌  नियमों

 atta  Udo  एल०  सी ०  लेबर  एंड  स्टाफ
 यूनियन  सी

 आई  टी  4),  लिग्नाइट
 माइन्स

 नेपाल  add

 यूनियन  (  नेवेली  माइन्स  यूनाइटेड  वकर्स  यूनियन  भारतीय  ट्रेड  यूनियन  कांग्रेस )
 और  अन्ना  apg एंड  स्टाफ  यू  की  संयुक्त  परिषद  तथा  aaa  लिग्नाइट  निगम  कर्मचारी
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 Afaaa  ने  350  रुपए  न्यूनतम  मजदूरी  की  मांग  की  है  ।  एन०  एल'०  सी ०  हकीकत  प्रोग्रेसिव  यूनियन
 ने  380  न्यूनतम  मज़दूरी  की  मांग  की  है  ।  इन  यूनियनों  की  अन्य  मांगे  कुछ  अनुषंगी

 लाभों  तथा  पदोन्नति  की  संभावनाओं  के  बारे  में  है  ।  चुंकि  वार्ता  के  दौरान  कोई  समझौता  नहीं

 हो  सका  अतः  20-3-74  को  सभी  छः  यूनियनों  द  वारा  8-4-74 को  रउके  बाद  किसी  तारीख

 से  हड़ताल  करने  का  नोटिस  दिया  ।  25-3-74  को  समझौता  वार्ता  शुरू  हुई  ।  छः  में  से  चार

 यूनियनों  के  साथ  15-4-74  को  एक  समझौता  हुआ  ।  उस  समझौते  में  अन्य  बातों  के  पथ  साथ  aw
 भी  व्यवस्था  है  कि  अब  न्यूनतम  मजदूरी  312  रुपए  प्रतिमास  होगी  |

 अन्य दो  यूनियनों  लिग्नाइट  माइन्स  नेशनल  saa  यूनियन  तथा  एन०  एल०सी ० a

 लेबर  एंड  स्टाफ  यूनियन  आई  टी  ने  समझौते  पर  हस्ताक्षर  नहीं  किए  और  उन्होंने

 16-4-74  (10  बजे  से  हड़ताल  कर  दी  freq  17-4-74  (10  बजे

 को  हड़ताल  समाप्त  कर  दी  ।

 पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  में  कोयले  का  निर्यात

 9640.  शनी  एम०  कत्तामुठे  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पांचवीं  योजना  में  कोयल  के  निर्वात  के  निर्धारित  लक्ष्य  के  देश  में  कोयले  के  अपर्याप्त

 उत्पादन  के  कारण  पूरा  नहीं  किया  जा  सकता  और

 यदि  तो  उसके  तथ्य  क्या  हूँ ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय में  उप-मंत्री  सुबोध  :  और  कोयले  के

 निर्यात  के  निर्धारित  लक्ष्य  को  पांचवीं  योजना  के  लिए  नियत  कोयला  उत्पादन  कार्यक्रम से  पूरा

 जाएगा  |

 दिल्‍ली  छावनी  ate  के  श्रेणी  तथा  iv  के  कर्मचारियों  को  धुलाई  भत्ते
 की

 अदायगी

 9641.  श्री  सतपाल  कपूर :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  दिल्‍ली  छावनी  बोर्ड  के  श्रेणी  111  तथा  iv  के  कर्मचारियों  को  वर्ष  1969  से

 चलाई-मन्ता  नहीं  दिया  गया  है  जबकि  दिल्‍ली  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  तथा  दिल्‍ली

 नगर  निगम  स  उनके  समकक्ष  कर्मचारियों  को  धुलाई-भत्ता  मिल  रहा  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  दिल्‍ली  छावनी  बोर्ड  के  कर्मचारियों  को  धुलाई

 भक्ति  कब  से  मिलना  आरम्भ  हो  जाएगा ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जे०  बी०  :  तथा  अखिल  भारतीय

 छावनी  कर्मचारी  संघ  ने  छावनी  mis  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  के  रूप  में  तथा  छावनी  बोड़े  के

 मध्य  13  1969  को  हुए  ज्ञापन  के
 अन्तगंत  धुलाई  भत्ता  नहीं  आता  है  ।

 दिल्‍ली  छावनी  बोर्ड  के  कर्मचारियों  के  प्रतिवेदन  पर  1  1973  से  दिल्‍ली  छावनी  बोड़ें  के

 स्वीपरों  को  धुलाई  भत्ता  मंजूर  कर  दिया  गया  छोड़ें
 के

 अन्य  श्रेणी  1४  तथा  iii
 के  कमेंचा  रियों

 को  जिन्हें  ant  वर्दी  दी  जाती  है  उन्हें  इस  भन्ते
 के  मंजूर  करने  का  प्रश्न  विचाराधीन  है  ।

 रोजगार  नियमों  में  संशोधन

 9642.  श्री  जगन्नाथ  मिश्र  :  क्या श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  रोजगार  सहायता  के  नियमों  में इस  उद्देश्य  से  संशोधन  किया  है  जिस
 से

 रोजगार  प्राप्त  करने  वाले  अपनी  इच्छानुसार एक एक  अथवा  अधिक  रोज som  गार  केन्द्रों  में  अपने  को  पंजीकृत

 करा  और
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 यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 थम  मंत्रालय में  उप-मंत्री  बाल  गोविन्द  जी  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 Memorandum  from  Employees  of  the  Military  School  at  Panchmari  Re.  Improvement
 of  Service  conditions

 9643.  Shri  G.  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  received  a  memorandum  from  the  employees
 of  the  Military  School  at  Panchmari  (Madhya  Pradesh)  demanding  improvement  in
 their  service  conditions;  and

 (b)  if  so,  the  main  points  made  therein  and  Government’s  reaction  thereto?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri  J.  B.  Patnaik):  (a)
 No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 E.P.F.  outstandmg  against  Institutions  and  Factories  in  M.P.

 9644.  Shri  G.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  and  names  of  those  institutions  and  factories  in  Madhya  Pradesh
 against  which  amount  of  more  than  Rs.  10,000  of  the  Employees  Provident  Fund
 was  outstanding  upto  October,  1973;

 (b)  the  action  proposed  to  be  taken  by  the  concerned  Regional  Provident  Fund
 Commissioners  following  the  amendment  of  the  general  sections  of  the  Employees
 Provident  Funds  Act,  1952  from  ist  November,  1973  and  whether  any  new  pro-
 cedure  has  been  laid  down;

 (c)  whether  action  to  recover  this  amount  from  the  defaulter  institutions  has
 been  initiated;  and

 (d)  whether  legal  action  under  sections  406  and  409  of  the  Indian  Penal  Code
 has  also  been  taken  against  the  defaulter  units?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma):  (ay
 to  (d)  The  Provident  Fund  Authorities  have  intimated  that  the  information  is  not

 readily  available  and  is  being  collected.  It  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha
 in  due  course.

 Production  of  Scooters  in  Madhya  Pradesh  Plants

 9645.  Shri  G.  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Hea
 state  :

 vy  Industry  be  pleased  to

 (a)  the  total  production  capacity  of  the  present  Scooter  Manufacturing  Plants
 in  Madhya  Pradesh  State  and  the  production  actually  made  by  them  during  the  last
 three  years,  year-wise;  and

 (b)  the  production  capacity  of  the  scooter  units  being  set  up  in  the  State  and
 the  present  position  of  applications  under  consideration  of  Government  for  starting
 new  scooter  units  in  the  State?
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 eee  ra  ere  nee

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Heavy  Industry  (Shri  Dalbir  Singh)  :

 (a)  There  is  no  factory  manufacturing  scooters  in  Madhya  Pradesh  State.

 (b)  No  scooter  unit  is  presently  being  set  up  in  Madhya  Pradesh.  Government
 have  also  not  received  any  application  for  setting  up  a  unit  for  the  manufacture  of
 scooters  in  Madhya  Pradesh.

 Application  of  E.P.F.  Act  to  workers  of  Bidi  Factories  in  Madhya  Pradesh

 9646.  Shri  G.  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Employees  Provident  Funds  Act,  1952  applies  to  the  workers
 of  bidi  factories  of  Madhya  Pradesh  and  if  so,  from  what  date  and  the  number  of

 employees  enrolled  for  membership  of  the  Fund;  and

 (b)  whether  any  one  of  the  above  factories  have  to  flouted  the  provisions  of
 the  aforesaid  Act  and  if  so,  the  action  taken  against  them?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma):  (a)
 and  (b)  The  Provident  Fund  Authorities  have  intimated  that  the  information  is  not
 readily  available  and  is  being  collected.  It  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha
 in  due  course.

 Help  to  Flood  affected  fishermen  and  landless  labourers  in  Hoshangabad,  M.P.

 9647.  Shri  G.  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Central  Government  have  issued  any  instructions  to  the  Govern-
 ment  of  Madhya  Pradesh  to  help  immediately  the  flood  affected  fishermen  and  land-
 less  labourers  in  Hoshangabad  district  in  Madhya  Pradesh;  and

 (b)  the  amount  of  assistance  proposed  to  be  given  by  his  Ministry  to  the  State
 Government?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma):  (a);
 0

 (0)  Does  not  arise.

 विभिन्न  देशों  क  साथ  संयुक्त  आयोग  समिति  प्रणाल

 9648.  श्री  Fo  मानना  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  ने  संयुक्त  आयोग  अथवा  समिति  प्रणाली  के  अंतगर्त  किन  किन  देशों  से

 अपने  आर्थिक  और  तकनीकी  सहयोग  और  मजबूत  किये  तथा  बनाये  है  ;  और

 इनमें  साम्यवादी  ale  गेर-साम्यवादी  द  हों  के  नाम  क्या  है ं?

 विदश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्दर  पाल  :  (=)  आधिक  तथा  तकनीकी

 सहयोंग  के  लिए  सोवियत  समाजवादी  गणतंत्र

 बल्गारिया  और  स्वीडन  के  साथ  भारत  के  संयुक्त
 आयोगਂ  या  समितियां  है  ।

 इसके  अलावा  व्यापारिक  कार्यों  के  लिए  वाणिज्य  मंत्रालय  ने  जम ेन
 ae  raf  ae  काया

 संघीय  स्वीकार
 |  ह

 TS,  GDL  ्र  ate  जाबिया  के  साथ

 संयुक्त  समितयां/आयोग'  स्थापित  किये  ar
 |  |
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 ऊपर  दी  गई  सूची  में  सोवियत  समाजवादी  गणतंत्र  चेकोस्लोवाकिया

 बल्गारिया  और  यूगोस्लाविया  साम्यवादी  देश  है  जब  कि
 अफगानिस्तान

 गन

 भोजन  संघीय  नीद  fears  wae

 और  टर्की  गैर  साम्यवादी ।

 बल  1973  मंत्रालय  को  सौंप  गय  श्रमिक  विवादों  का  फैसला

 9649.  agate  रवि  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 49  1973  में  उनके  मंत्रालय  को  कुल  कितने  श्रमिक-विद  सौंपे  गए  और  उन

 विचार  किया  और

 औंर मा ए  पंच-फैसले  या उनमें  से  कितने  विवाद  बातचीत  द्वारा  सुलझाए  गए

 नील  Iq  के  लिये  भेजे

 श्रम
 मंत्रालय

 में  उप-मंत्री  बालगोविन्द
 :

 5,588  ॥  इसमें  पिछले

 at  से  आगे  लाये  गए  669  विवाद  सम्मिलित  हैं

 उपरोक्त  में  निर्दिष्ट  आंकडों  के  ब्यौरे  निम्न  प्रकार  है
 :-

 (1)  उन  विवादों  की  संख्या  जो  हस्तक्षेप  के  योग्य  नहीं  समझे

 (2)  उन  विवादों  की  संख्या  जिन्हें  औपचारिक  कार्यवाहियां  किए  194  (1)
 अनौपचारिक  रूप  से  समझाया  गया

 (3)  उन  विवादों  की  संख्या  जिन्हें  अन्य  acted  से  निपटाया  2785

 गया  |

 (4)
 उन

 विवादों  को  संख्या  जिन  में  संबंध aq ि  काय  वालियां  की

 गई

 (5)  उपरोक्त  (4)

 TAT  म |  ह उन  विवादों  को  संख्या  समझौते  किए  889

 गई थ

 उन  विवादों  को  संख्या  मं  सधन  कांय  866  (31)

 वालियां  असफलता  में  समाप्त  हुई  |

 (6
 866

 विवादों
 में  जिन  में  सरदसत  कथित

 हितों
 अकालों

 न्
 4

 समाप्त
 29

 मामले  विवाचन  के  लिए  निर्दिष्ठ  किए  गए  औंर  204  मामले  rata  निलंबन  के  लिए  निर्दिष्ट

 किए गए

 अ-अनंतिम  आंकडों  के  लिए  है  ।

 सेना  क  कर्मचारियों  तथा  पन्नों  हारा  मिलिटरी  कन् टीन  से  खरीद  माल  को  बिक्री  कर  स

 सकत  करन  का  प्रस्ताव

 9550.  श्री  डी०  ato  चन्द्र  गोश्त  :  FAT  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  र्  करा  कि

 क्या  सेवा  निवृत्त  सना  के  क्यारियों  और  पेंशनरों
 को

 मिलिटरी  कन् टीन  से  wears

 बालक  वस्तुओं  की  खरीद  पर  10  प्रतिशत  अधिक  वक्र  कर  देना  पढता  है
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 यदि  at,  तो  उसके  क्या  कारण  है  ;  और

 क्या  सरकार  का  विचार  उन्हें  इस  प्रकार  के  अतिरिक्त  कर  से  मुक्त  मारने  का  है
 क्योंकि  इनकी  आय  सीमित  होती  है  वे  सेवा  मुक्त कर  दिये  जाते

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  से  विक्री  कर  राज्य  at  विषय है
 |

 सेना  कर्मिकों  और  पेंशन  पाने  वालों  वारा  सेवा  केतीनों  से  किए  गये  क्रय  पर  विक्की-कर
 लगाने

 क
 नियम  तथा  दर  हर  राज्य  में  भिन्न-भिन्न  होते  है  ।  कुछ  राज्यों  में  सेवारत  कार्मिकों

 को  विक्की-कर  देने  से  छूट  है  जबकी  सेवानिवृत  कार्मिकों  को  विक्की-कर  देना  होता  है  ।  कतिपय
 राज्य  कुछ  मदों  पर  विक्की-कर  लगाते  है  ओर  सेवारत  कार्मिकों  को  भी  विक्की-कर  a  छूट

 नहीं  होती  कुछेक  राज्यों  में  सेवारत  तथा  सेवानिवृत्त  कामिक  दोनों  को  ही  ऐसे  कर  देने

 से  छूट  है  |

 अधिक  संख्या  में  वाणिज्यिक  मोटर  गाडियां  बनाने  के  लिए  टाटा  इंजीनियरिंग  ace  लोकोमोटिव

 कंपनी  fafaze  का  विस्तार

 9651.  श्री  श  सिंह  सोनी  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  टाटा  इंजीनियरिंग  लोकोमोटिव  कंपनी  जमशेदपुर  ने  अधिक
 संख्या  में  वाणिज्यिक  मोटर  गाडियां  बनाने  के  लिए  अपने  वर्तमान  सयंत्र  का  विस्तार  करने

 के  लिए  आवेदन  पत्र  भजा  है  और  क्या  सरकार  ने  इस  विस्तार  की  अनुमति  दे  दी  है  और

 यदि  at,  तो  कितनी  विदेशी  श्रद्धा  की  आवश्यकता

 क्या  टेलको  जमशेदपुर  द्वारा  हाल  ही  में  जमशेदपुर  फं कटी ढी  में  लगाने  के  लिए

 आयातित  कुछ  मशीनरी  को  सरकार  को  अनुमति  प्राप्त  किये  बिना  टेलको  और  जहाजों
 से  सीधे  पुना  wads  को  भेज  दिया  गया

 क्या  यह  आयात  नियम  और  विनियम  का  उल्लंघन  और

 यदि  at,  तो  टेल्को  और  सग  बन्धुओं  के  विरुद्ध  सरकार  की  क्या  कार्यवाही  करनें

 का  विचार  है  ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (at  दलबीर  :  मे०  जाता  इंजीनियरिंग

 एण्ड  लोकोमोटिव  कम्पनीਂ  लि०  को  प्रवीण  24,000  से  36,000  संख्या  में

 ज्यिक  गाडियों  का  निर्माण  करने  के  लिये  उनके  जमशेदपुर  संयत्र  कीਂ  क्षमत  का  24,000  से

 27,000  की  संख्या  में  विस्तार  करके  तथा  प्रतिवर्ष  9,000  की  संख्या  में  हैवी  ड्यूटी
 गाडियों  का  निर्माण  करने  के  लिये  पूना  में  एक  नये  एकक  कीਂ  स्थापना  कर  के  पर्याप्त  विस्तार

 करने  की  अनुमति  दे  दी  गई  ।  जमशेदपुर  और  पना  की  विस्तार  योजना  के  कार्यान्वयन

 के  लिय  उन्हें  14.15  करोड़  रुपय  के  मूल्य  के  आयातित  पूंजीगत  उपकरणों  की  आवश्यकता

 1.15  करोड  रुपय के होगी  जिस  पूना  में  कैटिच  एलोय  आयरन  फाउंड्री  के  लिये

 मूल्य  के  उपकरण  भी  सम्मिलित  है  ।

 (a)  नहीं  ॥

 और  प्रशन  ही  नहीं  उठते  |

 47th  Annual  Conference  of  Chambers  of  Commerce  and  Industry

 9652.  Shri  Chandulal  Chandrakar:  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  Chamber  of  Commerce  and  Industry  of  India  has  in  its  47th
 Annual  Conference  suggested  industrial  peace  for  a  period  of  five  years  for  in-

 creasing  production;  and
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 (b)  if  so,  the  full  facts  in  this  regard?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma):  (2)
 and  (b)  The  Resolution  on  Challenge  of  Economic  Development,  placed  before  the

 Conference,  inter  alia  stated  that  in  order  to  consolidate  the  economy  and  put  it

 on  a  progressive  basis,  certain  measures  had  to  be  urgently  undertaken.  One
 such  measure  for  increasing  production  was  harmonious  labour-management  rela-
 tions,  to  achieve  which  it  was  necessary  to  have  industrial  truce  for  a  period  of  5

 years.

 aaa  बी०  बी०  जे०  कंस्ट्रक्शन  कंपनी के  प्रबन्धक  मंडल  के  विरूद्ध  शिकायतें

 9653.  सोमनाथ  चीजों  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  के  पास  बी०  बी०  जे  कंस्ट्रक्शन  कंपनी  त्ल,मटेड  के  प्रबंधक

 मिल
 .

 के  विरुद्ध  बी०  बी०  जब  कर्मचारी  संघ  की  और  a  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  हैश  और

 इस  कंपनी  को  बनाये  रखने  तथा  इसी  प्रबंध  को  रोकने  के  लिए  सरकार

 कार्यवाही  करना  चाहती  है  /

 सारी  उद्योग  मंत्रालय में  उप-मंत्री  दलबीर  से  सरकार  की

 बी०  बी०  जे०  कर्मचारी  संघ  से  प्राप्त  शिकायतों  पर  अनुकूल  प्रतिक्रिया  हुई  आवश्यक

 सुधारात्मक  कार्यवाही  शुरू  की  जा  रही

 जनरल  जी०  जी०  बव्र ्  की  सेवा  अवधि  बढ़ाना

 9654.  श्री  एम०  एम०  जोजफ  :  कया  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  स्थल  सेनाध्यक्ष  जनरल  जी०  जी०  वेवर  कों  सेवा  अवधि  को

 31  1975  तक  बढ़ाने  की  घोषणा  कर  दी  है  ;  और

 यदि  हां  ;  तो  उसके  उत्तराधिकारी  जो  कि  उनकी  सेवानिवृत्ति  के  पश्चात  कार्यभार

 का  नाम  क्या

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन
 :

 जी  at

 इस  पद  पर  पहली  जून  1975  से  नियुक्ति  के  लिए  यथोचित  समय  पर  विचार

 किया  जाएगा  ।

 Enforcement  of  Minimum  Wages  Act  in  China  Clay  Mine

 9655.  Shri  Jagdish  Narain  Mandal:  Wiil  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to
 State  :

 (a)  whether  Government  are  aware  that  more  than  about  10,000  labourers  are
 working  in  China  Clay  Mine  in  Rajmahal  (Bihar)  who  get  wages  from  Rs.  1.60  to
 Rs.  1.80  per  day;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  the  time  by  which  Government  will  enforce  Minimum  Wages  Act  in  China
 Clay  Mines  and  if  not,  the  reasons  therefor?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma):  (a)
 to  (c)  Details  regarding  the  existing  wages  of  workers  in  China  Clay  mines  are  not
 available.  However,  the  question  of  fixing  statutory  minimum  wages  of  employees  in
 the  China  Clay  mines  is  being  processed.

 अमरीकी  युद्ध  पोतों  का  हिन्द  महासागर  छोडने  के  बार  में  समाचार

 9656.  श्री  एम०  एम०  जोजफ  :  या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  23  1974  को  प्रकाशित  समाचार  के  अनुसार  पिछने  ag  पश्चिम

 एशिया  संकट  को  are  पहली  बार  अमरीकी  युद्धोत  हिन्द  महासागर  छोड  रहे

 क्या  उक्त  समाचार  के  अनुसार  अमरीकी  नौसेना  को  हिन्द  महासागर  म  दुबारा
 पहुंचने  में  कई  महीने  लग  और

 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  !

 fain  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 सुरेन्द्रपाल

 :  और  सरकार  ने

 इस  आशय  की  प्रेस  रिपोर्ट  देख  ली

 हिन्द  महासागर  के  शांति  क्षेत्र  होने  के  बारे  में  सरकार  की  स्थिति  aa  विदित

 हम  उस  क्षेत्र  में  as  देशों  की  हर  प्रकार  की  स्पर्धा  और  सेनिक  विस्तार  के  fea

 है  और  किसी  बडे  देश  की  ऐसी  उपस्थिति  अथवा  स्पर्धा  में  कमी  होने  विशेष  रूप  से
 अगर  वह  स्थायी  हम  स्वागत  करते  है  ।

 युद्ध  मं  शाहिद  हुए  सैनिकों  क  आश्रितों  को  पेट्रोल  पम्पों  का  आबंटन

 9657.  श्री  ज्ञानेश्वर  प्रसाद  यादव :  क्या  रक्षा  मंत्री  युद्ध  में  शहीद  हुए  सैनिकों
 के  आश्रितों  को  पेट्रोल  पम्प  खोलने  के  लाईसेंस  देने  के  बारे  में  20  1973  के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  5537  के  उत्तर  क  संबंध  में  यह  बताने  की  gut  करेंगे  कि :

 क्या  भारतीय  तेल  निगम  ने  जिला  गुरदासपुर  में  नौश  wear  सिह
 के  स्थान  पर  एक  पैट्रोल  yer  faa  करने  तथा  उसे  युद्ध  में  शहीर  हुए  किसी  संतान  के

 आश्रितों  को  आबंटित  करना  स्वीकार  कर  लिया

 यदि  at,  तो  क्या  निगम  ने  इस  पेट्रोल  पम्प  के  टेण्डर  आमंत्रित  किए  है  हालांकि

 इस  पेट्रोल  पम्प  को  युद्ध  में  शहिद  हुए  सैनिकों  के  आश्रितों  को  आबंटी  करने  का
 fasta  रूप

 से  प्रस्तावित  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  पेट्रॉल  पम्प  को  उक्त  आश्रितों  को  आवंटित  न  किए  जाने  के

 क्या  कारण  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय में  उप-मंत्री  जे०  बी०  :  और  भारतीय

 तेल  निगम  ने  जिला  गुरदासपुर  के  नौशेरा  माजा  सिंह  में  वितरक  द्वारा  चलाये  जाने  वाले

 पेट्रोल  पम्प  की  स्थापना  के  लिए  दिसंबर  1973  में  एक  विज्ञापन  दिया  ।  इस  पम्प  को

 युद्ध  में  मुत  सैनिक ं  कार्मिकों  के  आश्रितों  के  लिए  विशिष्ट  रूप  से  आरक्षित  नहीं  गया

 था  ।  तथापि  भारतीय  तल  निगम  इस  बात  पर  सहमत  है  कि  अन्य  बातों  समान  होने  पर

 सशस्त्र  सेना  कार्मिकों  और  उनके  आश्रितों  को  प्राथमिकता  दी  जाएगी  ।  भारतीय  तेल  निगम

 ने  अन्तिम  रूप  से  वितरक  का  चयन  अभी  तक  नहीं  किया

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 a fra  एंड  स्टोर  डिपार्टमेंट  आफ  इंडिया  को  स्कूटरों
 का  आबंटन

 9658.  श्री  भालजी  भाई  परमार  :  क्या  रक्षा  मंत्री  18  1974  के  आशंकित

 प्रश्न  संख्या  7280  के  उत्तर  क  सबंध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि
 :

 qv  1970  से  1973  तक  स्कूटरों  का  मांग  का  पुरा  कोटा  न  मांगे  जाने  के  क्या

 कारण  g  जिसे  डिफेंस  केंटीन  स्टोर  डिपाटंमट  की  सप्लाई  के  भीतर  पूरा  किया

 जा  सकता  और

 सरकार  का  स्कूटर  खरीदने  क  उन  इच्छुक  व्यक्तियों  की  मांग  किस  प्रकार  पूरी
 करने  का  विचार  है  जो  स्कूटरों  के  आबंटन  के  लिए  कई  वर्षों  से  प्रतीक्षा  कर  रहे

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  कैन्टीन  स्टोर  विभाग  को  बजाज

 तथा  atte  स्कूटरों  क  निर्माताओं  के  दश  अपने  व्यावसायिक  कोट  में  a  निर्धारित  कोटा

 आबंटित  किया  जाता  है  ।  कैन्टीन  स्टोर  विभाग  को  अतिरिक्त  संख्या  में  स्कूटर
 प्राप्त  करन  क  लिए  निर्माताओं  को  खुली  विदेशी  मुद्रा  war  कोटा  में  से  उपलब्ध  करानी

 होती  खुली  विदेशी  मुद्रा  की  समग्र  रूप  से  कमी  के  कारण  स्कूटरों  की  सम्पूर्ण  मांग  को

 पुरा  करने  के  लिए  स्कूटरों  के  लिए  कहना  संभव  नहीं  हो  सका
 है

 ।

 विदेशी  मुद्रा  की  कठिन  स्थिति  को  देखते  हुए  स्कूटरों  की  सम्पूर्ण  बकाया  मंग

 के  लिए  विदेशी  मुद्रा  दे  सकना  सम्भव  नहीं  तथापि  1973-74  ag  में  इस  प्रयोजन

 के  लिए  निर्धारित  विदेशी  मुद्रा  से  चालू  वर्ष  के  दौरान  6233  अतिरिकत  स्कूटरों  के  उपलब्ध  हो

 जाने  की  आशा  है  ।

 भविष्य  निधि  में  जमा  की  गई  बोनस  की  crit  को  वापसी

 9659.  को  प्रबोध  चन्द्र
 :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  gat  करेंगे  कि  :

 क्या  संशोधित  रूप  में  बोनस  1965  अन्तर्गत  बोनस  का  वह  अंश

 जो  भविष्य  निधि  के  हिसाब  में  जमा  किया  गया  हो  कर्मचारी  को  वापस  दे  जाना

 चाहिए  क्योंकि  इसका  संबंध  1971  में  किसी  से  आरंभ  होने  वाला  लेखा  वर्ष  से

 यदि  तो  क्या  यह  बात  सरकार  के  ध्यान  में  आई  है  कि  कुछ  नियोजकों  ने

 अभी  तक  बोनस  का  वह  अंश  वापस  नहीं  किया  है  जिसे  उनके  कर्मचारियों  के  भविष्य  निधि

 हिसाब  में  जमा  कराया  जाना

 सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ताकि  कर्मचारियों  को  बोनस  का

 वह  अंश  दिया  जा  सके  जिसे  1971  में  किसी  दिन  से  आरंभ  होने  वाल  लेखा  धवले  के  लिए

 विष्य  निधि  हिसाब  में  जमा  कराया  जाना

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बालगोविन्द  :  से  वर्ष  1972  में  किसी

 भी  दिन  प्रारंभ  होने  वाले  लेखा  av  से  सम्बन्धित  बोनस  के  ऐस  किसी  अंश  का  जो

 चोरियों  के  भविष्य  निधि  के  लेखों  में  जमा  किया  गया  वापिस  करने  की  व्यवस्था  करने

 के  अधिनियम  को  1973  में  संशोधित  किया  गया  तदनुसार  वर्ष  1971

 के  किसी  भी  दिन  प्रारंभ  हीने  वाल  लेखा  ad  के  लिए  बोनस  की  इसी  प्रकार  की  वापसी

 के  संबंध  में  प्रश्न  नहीं  उठता ॥

 29



 Written  Answers
 May

 9,  1974

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  और  औषधालय  संख्या  29,  नई  दिल्‍ली  में  रात्रि  लेवा

 9660.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पांडे  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करा  कि :

 क्या  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  औषधालय  संख्या  29,  नई  में
 सेवाਂ  उपलब्ध  और

 afe
 तो  उस  कॉलोनी

 के
 निवासियों  की  कठिनाई  दूर  करने  की

 दृष्टि
 उस  कालोनी  में  सेवाਂ  आरम्भ  करने  के  लिये  सरकार  क्या  काय  वाही  कर  रही  है

 स्वास्थ्य और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय में
 उप-मंत्री  ए० के०  :  और

 za  के  समय  मरीजों  को  देखने  के  faq  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  or  संख्या

 29  नानक पु रो
 मोतीਂ  बागਂ  स्थित  औषधालय

 से  सम्बन्ध  है  जो
 SH

 क्षेत्रो
 के  लिये  रातदिन

 qa  रहने
 औषधालय है  |  नानकपुर  क्षेत्र  में  रात्रि  के  समय  आने  वाले

 रोगियों
 की

 ऑल्सन  संख्या  10  है  और  धनाभाव  के  कारण  यह  सम्भव  नहीं  है
 कि  नानकपुर  क्षेत्र  के  लिए

 अलग  से  इस  समय  की  कोई  व्यवस्था  की  जा

 नहर  हॉ मो पथिक  माइकल  नई  दिल्ली क  छात्रों  हारा  दिया  गया  मांग  पत्र

 9661.  मौलाना  इसहाक  सम्मति  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नेहरू  होम्योपैथिक  मेडिकल  कालेज  नई  दिल्ली  के  छात्रों  ने  सुविधाओं  में

 कमी  के  बार  में  सरकार  को  कोई  मांग  पत्र  दिया  और

 यदि  तो  उनकी  मांगे  क्या  है  तथा  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई

 स्वास्थ्य  और  परिवार
 नियोजन

 मंत्रालय  में
 उप-मंत्री  ए०  के०  :  और

 नेहरू  होम्योपैथिक  मेडिकल
 नई  दिल्‍ली  के  steal  की  मांगों  तथा  उन  पर

 कार्यवाही  के  am  में  एक  विवरण  dat  पप्रंथालय  में  रखा  wary  देखिए  संख्या

 एल०  eto  7000/74]

 नेहरु  होम्योपैथिक  से निकल  नई  दिल्लो  को  दिल्‍ली  विश्वविघालय  से  संबद्ध  करना

 9662.  मौलाना  इसहाक  सम्मति  क्या  .  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  नेहरू  होम्योपैथिक  मेडिकल  नई  दिल्‍ली  के  छात्रों
 ने

 मांग  की
 है

 कि

 कि  चार  वर्षीय  डिप्लोमा  पाठयक्रम  को  पांच
 वर्षीय

 fest
 पाठयक्रम

 में  बदला  जाये
 तथा

 कालेज  को  दिल्लो  विश्वविद्यालय  से  समझ  भारत  में  मान्यता  के  लिये  सम्बद्ध  feat

 और

 यदि  तो  मांगों  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई

 के  ०
 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन

 मंत्रालय
 मं
 ail

 ए०  जर  :

 छात्रों की  एक  मांग  तो
 यह

 है  कि  इस त  न  amt  को  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  से  सम्बद्ध  कर

 दिया  जाए  ॥
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 19  1896  लिखित  उत्तर

 दिल्ली  विद्यालय  ने  कहा  है  कि
 निर्धारित  आधार  पर  सभी

 तमंचा  रियों

 नियुक्त  हो  जाने  तथा
 सम्बद्धता  की

 अपेक्षित  शर्तें  के  पूरा  हो  जाने  के  पश्चात  ही  वे  इस

 सम्बन्ध  में  आवश्यक  कार्यवाही  करेंगे  |

 ag  दिल्‍ली  होम्योपैथिक  अस्पताल  का  निर्माण

 9663.
 मौलाना त  इसहाक

 सम्मति :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  नई  दिल  में  आधे  बन  चुके  होम्योपैथिक  अस्पताल  के  निर्माण  पर  रोक

 लगी

 ह

 है

 यदि  at,  तो  क्यों

 han  x
 क्या  सरकार  को  इस  संबंध  नेहरू  होम्योपैथिक  मेडिकल  कालेज  क  छात्रो

 विरोध  की  जानकारी  और

 यह  निर्माण  कब  आरम्भ  होगा ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  के०  :

 और  जिन  भवनों  में  कोई  संस्थान  कार्यरत  नहीं  है  मितव्ययता  के  सामान्य  उपाय  के

 रूप  में  उनके  निर्माण  ard  पर  इस  समय  प्रतिबन्ध  लगा  हुआ

 ।  उनकी  मांगों  में  से  एक  मांग  समुचित  अस्पताल  खोलने  की

 इस  प्रतिबन्ध  के  समाप्त  होते  ही  निर्माण  कायें  प्रारंभ  किया  जायेगा ।

 औषधियों  के  फामलदनों  के  ब्रॉड  नाम

 9664.
 डा०  कर्मी  fag :

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बतान  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  औषधियों
 के  फामूंलेशनों  के

 ब्रांड
 नामों  को  समाप्त

 नि

 और  उनका  नये

 ब्रांड  नामों  से  विपणन  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  at,  तो  उस  प्रस्ताव  की  मुख्य  रूपरेखा  कया  है
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  Fo  :  और
 छाप  के  नाम  से  अब  तक  जसे  दवाइयां  बेची  जाती  रही  है  उस  तरीके  को  समाप्त  कर  उन्हें

 उन  वस्तुओं  के  नामों  से  बेचने  का  विचार  है  जिनसे वे  दवाइयां  बनती है  ।

 ऐसा  करने  से  क्या  क्या  उलझने  पैदा  हो  सकती  है  इस  पर  विधि  मंत्रालय  से  सलाह  मशविरा

 करके  विचार  किया  जा

 हिन्द  महासागर  में  संयुक्त  राज्य
 अमरीका

 और  सोवियत  संघ  की  नौसैनिक  अड्डे  स्थापित  करने

 संबंधो  योजनाओं  क  कारण  उत्पन  संबंधी  समस्याएं

 9665.  मघा  दंडवत े:  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fH:

 क्या
 fee  महासागर  में

 संयुक्त
 राज्य  अमेरिका  और  सोवियत  संघ  द्वारा  नौसैनिक

 अड्डे  स्थापित  करने  संबंधी  योजनाओं  के  कारण  भारत  के  लिए  कोई  प्रतिरक्षा  संबंधी  समस्यायें

 उत्पन्न हुई  और
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 यदि  होता  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिए  क्या  का्येवाह्ी  करने  का  प्रस्ताव

 रक्षा
 मंत्री  (att  जगजीवन

 :  हिन्द  महासागर  में  कोई  विदेशी  अड्डा  स्थापित

 हो  जाने  से  उपस्थित  स्थिति  के  आधार  if  रक्षा  संबंधी  समस्याएं  जरूर  उत्पन्न  होती

 x
 इस  क्षेत्र  में  सेनिक  स्थिति  का  लगातार  पुनरीक्षण  किया  जाता  रहता  g  और  जहां

 आवश्यक  होता  है  उपयुक्त  कदम  उठाए  जाते  है
 ।

 माननीय  सदस्य  ag  मानेंगे
 कि  इस

 संबंध
 में  आगे और  सूचना  प्रकट  करना  लोक  हित  में  नहीं  होगा  ।

 बडौदा  हिन्दुस्तान  ट्रक्टर  प्लांट

 9666.  श्री  प्रसन्न  भाई  महता  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बड़ौदा  हिन्दुस्तान  ट्रेक्टर
 जो

 अब  गुजरात  कृषि  उद्योग  निगम  के  अधीन  है
 को  गत  वर्ष  एक  करोड  रुपय  का  घाटा  हुआ  था  तथा  इसे  कुल  2.45  करोड  रुपये  का  घाटा

 हुआ

 है  ह यदि  तो  क्या यह  संयंत्र  1969  से  डांवाडोल  स्थिति  में

 यदि  at,  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्या  और

 aster  हिन्दुस्तान  ट्रेक्टर  प्लांट  के  कार्यकरण  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 की  जा  रही  है  ?

 हिन्दुस्तान  ट्रैक्टर भारी  उद्योग  मंत्रालय
 में  उप-मंत्री  दलबीर  दक १

 we

 लिमिटेड
 बड़ौदा  को  वर्ष  1972-73  में  लगभग  81.00  लाख  रुपये  की  हानी  31

 1973  तक  कंपनी  को  कुल  लगभग
 245.00

 लाख  रुपये  की  हानि

 नी

 )  मे०  हिन्दुस्तान  deed  के  असंतोषजनक  कायें  के  मुख्य
 कारण DU  है

 (1)  उचित  प्रबंध  कीਂ  ati

 (2)  उचित  उत्पादन  योजना
 की

 कमी
 ।

 (3)  पर्याप्त  वित्तीय  संसाधन  की  कमी
 ॥

 1973
 में  सरकार  द्वारा  कंपनी  के  प्रबंध

 का
 अधिग्रहण  we  लिया  गया

 म ०  गुजरात  एग्रो  इंडस्ट्रीज  कारपोरेशन
 को  5  वर्षों  की

 अवधि  के  लिए  कंपनी  का  प्राधिकृत

 नियंत्रक  नियुक्त  किया  गया  कंपनी
 को

 निश्चित  अवधि
 के

 लिए  ऋण  का  भुगतान  करने  में

 राहत  दे
 दी

 गई  इसे  चेकोस्लोवाकिया  से  जटिल  प्रकार  के  पुर्जों  का  आयात  करने  के

 भी  सहायता

 दी

 गई  कंपनी  के  नये  प्रबंधक  अपने  उत्पादन

 और

 वित्त  के  पुनर्गठन के  लिए  कदम  उठा  रहे  है  और  आशा  है  कि  निकट  भविष्य  में  संचालन  परिणाम और  अच्छे

 होंग े।

 तटवर्ती  जहाजों  द्वारा  कोयल  का  परिवहन

 9667.  श्री  शाक्ति  हमार  सरकार
 :

 क्या  इस्पात
 और

 खान  मंत्री  जहाजो  द्वारा  कोयल

 के  परिवहन  के  बार  में
 21  1974  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  348  के  उत्तर के

 करेंगे
 Lx.
 किः संबंध  में  यह  बताने  की  कपा  करें
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 1974  लिखित  उत्तर

 गत  कौन  वर्षों  में  तत्वत  जहाजों  के
 are  कितनी  मात्रा  में  कोयले

 की
 ढुलाई

 की  गई

 ate  पंचवर्षीय  er  के  ara  विभिन्न  feat  क  कारण  परिवहन  किय  जाने

 बाले  कोयले  का  ब्यौरा  कया  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  स  उप-मंत्री  सुबोध  :  अपेक्षित  जानकारी

 इस  प्रकार है  :--  कोयले की  मात्रा

 टनों  में  )

 1971  08

 1972  5  85

 1973  ्  52

 60
 लख पांचवी  योजना  a  wale  में  योजना  के  अंत

 तक
 प्रति  = —

 50
 से 4  जो  दक्षिण  व  पश्चिम  भारत  क

 टन  कोयले के  जहाजी  परिवहन  की  व्यवस्था  की  गई  रै
 अनेक  नए  और  पुराने  वर्तमान  बिजलीघरों  और  सीमेंट  रेलवे  तथा  अन्य  उद्योगों

 को  भेजा  जाएगा  |

 जीप  बक्स  क  कार्यकरण को  जांच  को  सग

 9668.  stadt  साबित्री  ध्याम

 st  अमर  fag  चौधरी

 क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि
 :

 क्या  जेसप
 डमडम  का  सतकंता  समिति  के  कुछ  सदस्य  से  एक  ज्ञापन  प्राप्त

 हुआ  जिसमें  फर्म  को  बचाने  तथा  लाभात्मक  आधार  पर  इसका
 संचालन  सुनिश्चित

 कराने  के  लिए  फर्म  के  कार्यकरण  का  तुरन्त  और  पूरी  तरह  जांच  कराने  को  अनुरोध  किया

 गया  और

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलवीर
 :

 शासन  में  कम्पनी

 के  रोड
 रोलर  प्रभाग  में  लेखा  संबंधी  हेर

 फर  पक्षपात  अनावश्यक आयात  के  तथा

 कथित  कुछ  आरोपों  का  उल्लेख  किया गया  है

 सुनिश्चित किय  ये  तथ्यों  से  पता  चला  कि  ये  आरोप  बेबुनियाद  है  ।

 इस्पात  कारखानों  में  कोयला  पहुंचाने  संबंधी  समस्याओं  का  अध्ययन
 करने  बाली  समिति

 प्रतिवेदन

 9669.  थी  यम  ना  प्रसाद  सल

 श्री  एस०  सदन

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या क्या  इस्पात  कारखानों  में  कोयला  पहुंचाने  संबंधी  समस्याओं  का  अध्ययन  करने
 समिति  ने  अपने  प्रतिवेदन दे  दिये  और

 यदि  तो  उस  की  मुख्य  सिफारिश  कया
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 इस्पात  और
 खान  मंत्रालय

 में  उप-मंत्री  सुबोध  :
 इस्पात  संयंत्र  परिवहन

 को  युक्तिसंगत  बनाने  के  लिए  नियुक्त  की  गई  समिति  ने  अभी  अपनी  सिफारिशें  अन्तिम

 रूप  से  प्रस्तुत  नहीं  की  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इलेक्टीकल  आक  फानन  क  लिये  wey  आयात  करने  का  निर्णय

 9670.  श्री  जिला  मिश्र

 श्री  गजाधर  माझी

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सरकार  ने  इलैक्ट्रिक  are  दिवस  चालू  wat  और  स्ट्रक्चरल
 के

 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  wag  का  आयात  करने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बाते  क्या है
 ?

 सरकार इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुबोध  :
 और

 विद्युत  भटिटयों/पनर्वेलन  इकाइयों  की  क्षमताओं  के  बेहतर  उपयोग  के  लिए  रद्दी  लोट  का

 आयात  तथा  छड़ों  और  गोल  छड़ों  का  निर्यात  करने  की  एक  योजना  पर  विचार  कर  रही

 है  |

 दुर्गापर  इस्पात  संयंत्र  के  अधिकारियों  दवारा  परिचालित  saa  पत्न

 9671.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  छाप |  करेंगे कि

 दुर्गापर  4  के
 अधिकारी

 क्या  उनका  ध्यान
 दुर्गापुर  इस्पात  संपत्र  विवेकानन्द

 न्र we q  gre
 दुर्गापुर

 इस्पात
 संयंत्र

 के  प्रबन्धक  मंडल  पर  अधिकार  का  दुरुपयोग  किये  जानें  ना

 आरोप के  बारे  में  परिचालित  श्वेत  पत्न  की  और  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  सरकार  ने  उस  पर  क्या  विचार  व्यक्त  किए  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुबोध  हां  ।

 (a)  ग्रस्त  में  दुर्गापर  इस्पात  कारखाने
 की  कुछ  समस्याओं  तथा  वहां  हाल में  हुई

 कुछ  घटनाओं  जिनके  कारण  कुछ  अधिकारियों  के  खिलाफ  अनुशासनात्मक  कार्रवाई
 आरम्भ

 की  गई  है  के  बारे  में  अधिकारी  संघ  का  दृष्टिकोण  गया  है  ।  कारखाने  के  प्रबन्धक
 श्वेत  प्त  में  बताई  गई  समस्याओं  के  बार  मे  उचित  कारवाई  करने  के  लिए  सक्षम  है  और

 सरकार
 के  स्तर  पर

 कोई  विशिष्ट
 कार्रवाई  करनी  आवश्यक  नहीं  समझी  गई  है  ।  तथापि

 संघ  ने  इन  घटनाओं  के
 बार

 में  खद  प्रकट  किया  है  और  अधिकारियों के  विरुद्ध  प्रस्तावित

 अनुशासनात्मक  कारवाई  करने  का  विचार  ots  दिया  गया  है  ।

 afar  बंगाल  के  माल  डिब्बे  बनाने  के  उद्योगों  की  निर्धारित  और  अप्रयुक्त  क्षमता

 9672.  श्री  dae  नाथ  माता  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि

 पश्चिम  बंगाल  के  मालडिब्बें  बनाने  वाले
 उद्योगों

 की  कारखाने  वार  निर्धारित

 क्षमता  कितनी  है  और  इन
 कारखानों

 की  पिछली  तीन  वर्ष  में  उपयोग  में  लाई  गई  क्षमता

 कितनी  आर

 इस  अवधि  में  इन  कारखानों  के  पास  कितने  विदेशी  आंध्र  कारखाने  वार  बकाया

 पड़े है  ?
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 19  1896
 लिखित

 उत्तरा

 भारों  उद्योग
 मंत्रालय  मे  उपमंत्री  वैगनों  क (sit

 दौर
 :

 रेलवे

 निर्माण  करने  के  लिए  पश्चिमी  बंगाल  में  इस  समय  सात  एकक  है  ।  पिछले  तीन
 वर्षों  में

 इन  एककों  की  अधिष्ठापित  क्षमता  तथा  उत्पादन  एकक वार  नीचे  दिया  जाता  है

 पश्चिम  बंगाल  म  ara  निर्माण  अधिष्ठापित  चार  पहिए  वाल  डिब्बों  के  आंकड़

 करन  वाल  एककों  के  साम  क्षमता  व  क  उत्पादन

 1971-72  1972-73  1973-74

 (1)
 (2

 (3)  (4)  (  5)  (6)
 ——  —_——  एएए

 1.  म०  ब्रिज  एण्ड  रूप  1585  520  552.5  A21.3

 ।

 Ho  ब्राइट  एण्ड  प्रकृति  3000  635  1950.  5  1761.5

 पड  बात  |

 Ho  एण्ड  याम्य | |  igo  4750  250  125  22.5

 म॑०७  प्रश्न  vo vr  eS द क  वाहन  3911  757.5  147.5  82.5

 कम्पनी  कलकत्ता  |

 fo  जीप  Fr  लीं  3279  452.5  180.5  680

 वालवंत्ता  |

 Ho  ठ क्सटाइल  मशीनरी  र  3600  1621  3280  3200.8

 परेशान  लिमिटेड  बल घड या

 24  परगना  ।

 Fo  रमन  इंजीनिर्यारग  कम्पनी  1244  बन्द  बन्द  बन्द

 कल  करता  |

 इन  एककों  के  पास  बकाया  पडे  विदेशी  आडंबरों  की  एकक  वार  संख्या  निम्नलिखित
 ss

 बकाया  पड़े  विदेशी  आडे रों ऋम  वन  बनाए  वाल  एकक  का  नाम

 स०  की  संख्या

 qo  ब्रिज  एण्ड  रूफ  लिमिटेड  बीतना
 कुछ

 नहीं

 fo  ब्रेट  एण्ड  कम्पनी  कलकत्ता  ध्  एक

 म'०  बनें  एण्ड  कम्पनी  कलकत्ता  एक

 में  ०  इण्डियन  tess  ara  कम्पनी  कलकत्ता  दो

 कम्पनी  e  é मसृण  जैसा  कुण्ड  कम्प  एक

 में  ०  दँक्सटाइल  मशीनरी  कारपोरेशन  24  पर गाना

 Fo  रात  इंजीनियरिंग  कम्पनी  लि०  कलकत्ता  e  च  e
 कुछ  नहीं
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 Written  Answers  Vaisakha  19,  1896  (Saka)

 भारतीय  दलं  दवारा  पांचवी  घो जना वधि  क  दोरान  anal  के  ward

 9673.  भी  बिस्तर  माथ  माता  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि

 ~

 क्या
 भारतीय  रेलों  द्वारा  पांचवी  योजनाबद्घ  में  एक  लाख  वैगनों  ऋ्रयादेश

 fer  जायेंग े;

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  एकक  वार  aaa  निर्माण  करने  घाले  उद्योगों  के  हिस्से  के

 बारे  में  कोई  fang  कर  लिया  गया  है

 (7)  यदि  तो
 उपरोक्त

 अवधि
 में

 पश्चिम  बंगाल  के  ava  निर्माण  उद्योग  को  एकक  बार
 कितने  क्रयादेश  दिये  जाने  की  संभावना  है

 ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलबीर  faz)  से  2800  लाख

 मी ०  टन  के  पाँचवी  योजना  क  परिवहन  पहचान  मान  के  आधार  पर  जो  कि  योजना

 द्वारा  अस्थायी  रूप  से  स्वीकृत  किया
 गया

 चार  पहियों  बाल  माल  गाडी  के  डिब्बों  की

 आवश्यकता  का  अनुमान  1
 लाख  संध्या  में  अर्थात्‌  प्रतिवर्ष

 20  इंजार  लगाया  गया है
 ।  चूंकि

 आवश्यकता  क  अनुसार  वास्तविक  क्रयादेश  नहीं  दिए  जा
 सकते  है  इसलिए  दस

 अवस्था  a  नहीं  बताया  जा  सकता
 ह

 कि
 पांचवी

 योजना  अवधि  में  पश्चिम  बंगाल
 के  माल  गाड़ी

 के
 डिब्बा  का  निर्माण  करन  वाले  उद्योग  को  कितने  मालगाड़ी  के  डिब्बों के

 लिए  आडर  दन  होंगे  ।

 हिन्दुस्तान  ated में  शेयरोंਂ  को  सरोद

 9674.  भी  afer  ware  सरकार  :  क्या  भारी  उपयोग  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करा
 कि

 bat

 क्या  fea

 मोटर  लिमिटेड  में  शेयर  खरीदने  की  कोई  व्यवस्था

 कों  गई

 यदि  तो  हिन्दुस्तान  मोटर  लिमिटेड  में  शयर  खरीदने  के  क्या  कारण

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर
 हां

 ।

 मे०  हिन्दुस्तान  मोटेल  की  निर्माण  शालाओं  में  वाणिज्यिक  गाडियों  के  उत्पादन  में

 गिरावट  के  रूख
 के

 कारण  सरकार  काफी  चिन्तित  हो  गई  उद्योग
 1951  के  ania  सरकार  द्वारा  निजात  समिति  ने  इस  मामले  की  विस्तार

 से  जांच  की
 थी  ।

 कंपनी  के  प्रबन्ध  को  मजबूत  बनान
 के

 संबंध  में  सरकार  तथा  कपनी  क
 बीच  हुए  विचार  विमर्शों  क  अनुसरण  में  यह  निर्णय  किया

 गया
 था  कि  सरकार  और

 जनक  वित्तीय  संस्थाओं  के  प्रतिनिधियों  को  निदेशक
 मण्डल

 में  लिया  जाना  तदनुसार

 इस  मंत्रालय  के  एक  संयुक्त  सचिव  को  अक्तूबर  1973  में  कंपनी  का  निर्देशक  नियुक्त  किया

 गया  जसी  कंपनी
 का  संस्था  की  अन्त नियमावली  में  व्यवस्था  निदेशक  के  लिए  कंपनी

 में  5,000
 रुपये  के  अंकित  मूल्य  के

 शेयर
 अपने  नाम  में  लेना  अपेक्षित

 इस
 मंत्रालय  में

 संयुक्त  सचिव  के  नाम  पर_क्वालिफाईंग  शेयर  लेने  के  लिए  आवश्यक  बजट  प्रावधान  किया
 ~

 गया  है  जिसस  aq  कंपनी  के  निदर्शक  के  रूप  में  काम  कर  सक े।
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 9  1974  लिखित  उत्तर

 इस्पात की  कमी

 _9675.
 आकर  एम०  बमन  चके थक

 क्या  इस्पात  ale  खान  मंत्री  ae  तान  की  gal
 करेंगे  कि  :

 क्या  गत  कुछ  महीनों  से  इस्पात  की  सप्लाई  में  कमी  के  कारण  इस्पात  को  देश

 ब्याही  कमी  है

 यदि  तो  क्या  बाजार  में  fare  रूप  से  हलकी  किस्म  जस  एम ०
 एस०  इलाकों  आदि  के  मूल्यों  में  बढती  waft  को  रोकने  के  जिनकी

 बाजार में  बडी  मांग  कोई  कार्यवाही  की  गई

 इस्पात  संयंत्रों  द्वारा  सडक  द्वारा
 भेजे  जा

 सकने  वाले  हल्क  किस्म  के  इस्पात  को

 उद्योगों  और  उपभोक्ताओं  को  सप्लाई  न  करने  के  क्या  कारण  और

 इस्पात  को  कमो  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  at

 बिचार  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुखदेव  :  इस्पात
 की  उपलब्धि  मांग

 से
 कम  है  ।  इस्पात  के

 उत्पादन
 पर  कारखानों  का  आवश्यक  कच्चा  माल

 पहुचाने
 तथा  कारखानों  से

 तयार  माल  बाहर  ले  जान  के  डिब्बों  की  कमी  तथा  बिजली  की  कमी के  कारण  इस्पात  के

 उत्पादन  पर  प्रभाव  पड़ा  ।

 और  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  आवश्यक  प्रयत्न  किए  जा  रह  है
 ।

 माल
 तेजीसे

 लान
 ले  जाने  के  लिए  स्टील  अथारिटी

 अफ
 इंडिया

 लि०
 इस्पात  रेलवे  बोड़

 तथा  संबन्धित  क्षेत्रीय  रेलवे
 अधिकारियों

 से  दैनिक  ava  बनाये  हुए है
 ।  कलकत्ता  में

 एक
 विशष

 जिसमें  सभी  सम्बन्धित  अधिकरण  सक्रिय  रूप  से  भागे
 tea  परिवहन  समन्वय  कक्ष  भी  है
 लत  हैਂ  तथा  स्थिति  पर  सतत  नजर

 रखी
 जा  रही  संयुक्त  संयंत्र  समिति  gare  घोषित

 किय  गय

 इस्पात  के  eal में  1971  से  लेकर  कोई
 परिवर्तन  नहीं  किया  गया  है  खले  बजार  में

 इस्पात  के  मूल्य  समय  समय  पर  भिन्न  भिन्न  होते  है  ।  य  मुल्य  इस्पात  की  कल  उपलब्धि  पर  निसार

 करत है

 अस्थायी  उपाय  के  रूप
 मे

 उन  व्यक्तियों  को  जिनके  पास  इस्पात  प्राथमिकता

 समिति
 द्वारा

 अनुमोदित
 प्राथमिकताओं

 क
 आधार  आबंटन  की  प्राथमिकताएं  है  यदि  वे

 ae  तो  कारखानों  से  माल  उठा  सकते

 अल्प मि नियम  के  पिण्डों  क  मलय  a  विधि

 9676.  श्री  डी०  डी०  ईसाई

 भी  पुरुषोत्तम  काकोडकर  . थै

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उनक  मंत्रालय  ने  वित्त  मंत्रालय  से  एल्यूमिनियम  के  पिण्डों  के  मूल्य  में  वृद्धि

 के  लिये कहा

 \  क्या  वित्त  मंत्रालय  ने  इसकी  अनुमति  द  दी

 उसकी  मुख्य  बातें  क्या  है  ;
 और

 क्या  यह  वृद्धि एसे  पिण्डों  के  मलय  में  40  प्रतिशत  उत्पाद  शुल्क  की  वृद्धि स
 अलग है
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 Written  Answers  May  1974

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री
 सुखदेव  :  से

 मिलियन  उत्पादन  के  लिए  अपक्षित
 कच्च  माल

 के  म्यों  वृद्धि  हो  जाने  के  कारण

 मिलियन  पदार्थों  के  नियंत्रित  मूल्यों  में  वृद्धि  के  प्रश्न  पर  खान  विभाग  fra
 मंत्रालय  सहित

 अन्य  केन्द्रीय  मंत्रालय
 विभागों

 के  परामर्श  से  विषय  कर  रहा  है  और  इस  संबंध  में  दर

 ही  अंतिम  निर्णय  लिए  जाने  की  ara  है  ।

 दावेदारों  के  a  सिलने  पर  पाकिस्तान  तथा  बंगला  दक्ष  द्वारा  अधिकार  में  ली  गई

 विस्थापित  सम्पत्ति

 9677.  श्री  शंकर  eta  साबित  :  कया  पति  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बतान  की  कृप  करेंग

 वि

 \  )  क्या  भारत  सरकार  द्वारा  इस  अधार
 पर्‌

 अधिकार  में  ली  गई  विस्थापित  सम्पत्ति
 का

 मूल्यਂ  कितन  है  जिसके  कितनी  दावेदार  नहीं  मिल  पाये  और  च्

 (  )  पाकिस्तान  सरकार  द्वारा  पाकिस्तान  में  तथा  जंगल  सरकार  द्वारा  देश

 म  अधिकार
 में

 ली  गई  ए  सी  सम्पत्ति  का  मूल्य  कितना  है
 ?

 पूति  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जी०
 वेंकटस्वामी  )  60  लाख  एकड

 कुकी  भूमि  क  अतिरिक्त  निष्क्रान्तों  द्वारा  भारत  छोडी  गई  अचल  सम्पत्ति  का  मूल्य  100

 करोड  रुपये  UT. |

 90  लाख
 एकड

 कृष  कमी  के  अतिरिकत  पाकिस्तान  में  विस्थापित  व्यक्तियों

 द्वारा
 छोडी

 गई  अचल  सम्पत्ति  का  मूल्य  500  करोड  रुपय  इसमें  उस  समय  पूर्वी  पाकिए
 स्तान  में  छोड़ी  गई  सम्पत्ति  शामिल

 नहीं  है
 ।  भूतपूर्व  पूर्वी  अब  बंगला  देश  में

 छोड़ी  गई  इस  प्रकार  की  सम्पत्ति  के  बार  में  '  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  |

 बसेलों  विमान  क  निर्माण  का  प्रस्ताव

 9678  शमी  वसन्त  साठ  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करा  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  10  1974  के  इंडिया  टु  मेक  बफैलो  प्लेन

 बुलेली  विमान  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  की  रूपरेखा  क्या

 रक्षा  मंत्रालय  में  राजय  मंत्री  N (=  विद्या  चरण  :  जी  हो
 श्रीमान  |

 हिन्दुस्तान  एरोनॉटिक्स  लि०  में
 लाइसेंस  के  अधीन  apa  विमान  बनाने  के  लिय

 मेसी  कम्पनी  आफ  कनाडा  लिमिटेड  द्वारा  एक  पदक  की  गई  थी  ।  डो०  एच०  सी ०
 के  प्रतिनिधियों  के  साथ  कतिपय  प्रारंभिक  विवार  विमर्श  किया  गया  art

 भारत  हैवी  इलक्ट्रिकट्त  लिमिटेड  द्वारा  विद्युत  परियोजना  डिवीजन  की  स्थापना

 9679.  श्री  दादी  भाषण

 श्री  चन्द लाल  चन्द्रा कर

 वि क्या  भारों  मंत्री  यह ब बताने  की  कृपा  करा

 क्या
 भारत  हैं वी

 इलेक्ट्रिकल्स
 लिमिटेड  देने  नथी  विद्युत  परियोजनाओं  के  निर्माण

 =r को  बढावा  देने  के  लिए  और  उ  करने  में  सहायता  देने  लिए  एक  विद्युत
 परियोजना  डिवीजन  की  स्थापना  की  है  और
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 19  1896  )  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  उसकी  मुख्यਂ  विशेषताएं  क्या

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलबीर  at  |

 ct  की  आधार  पर  क्यात  केन्द्रों  का  निर्माण  करने  और  उन्हें  चालू  करने  के

 लिए  विद्युत  परियोजना  डिवीजन  संगठित  गया  है  ।

 इंजीनियरिंग  प्रोजेक्टस  इंडिया  लिमिटेड  दवारा  कलकत्ता  के  निकट  एक  गेसिफिकशन  प्लाट  की

 स्थापना

 9680.  डॉ०  कण  सिह  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  करा

 कि

 (  ह  ह  )  क्या  इंजीनियरिंग  प्रोडक्टस  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  वललफत्ता  समीप  14  करोड़

 रुपय  क  लागत  पर  एक  गसिफिकेदान  प्लॉट  स्थापित  किया  जाना  है

 क्या  इस  संयंत्र  में  काम  आरम्भ  होने  में  दो  ag  का  समय  लग

 क्या  सरकार  को  मालम  है  कि
 वाली  डइफहनि  एंड  आफ  क्राली

 ससेक्स  ने  की  है  कि  वे  कोयले  a  औद्योगिक  ईंधन  गेस  के  निर्माण  के  लिय  एक

 ain  वाणिज्यिक  प्र  पीठ  का  विपणन  कर  रहे  और

 कपा  कारण  है  कि  उर्जा  संबंधी  gating  समस्या  को  हेल य करने  की  तुरन्त
 दहकता  होने  के  बावजूद  सरकार  दो  वं  को  प्रतीक्षा  करना  चाहती  है  जब  कि  ऐसा  संयंत्र

 तुरन्त  उपलब्ध  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  स॑  उप-मंत्रों
 सुबोध

 कलकत्ता  के  निकट

 एक  faq  तापीय  कार्बनीकरण  तथा  कोयला  गेस  संयंत्र  को  स्थापन  एक  प्रस्ताव

 bearer  है  -  Pith  लिए  इंजीनियरिंग  प्रोजेक्टस  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  साध्यता  रिपोर्ट

 तयार  की  गई  है  ।

 (  इसमें  लगभग  तान  ay  का  समयਂ  लग  सकता  है  |

 नहीं  ।

 उप
 क्त

 भाग  क  उत्तर  को  देखते  हुए  इसका  प्रश्न  नहीं  उठता ।  संयंत्र  की

 स्थापना  दद्  मे  उपलब्ध  तकनीकी  जानकारी  क  आधार  पर  को  जा  सकती  है  ।

 राज्यों  में  खाद्य  अपमिश्रण  निवारक  अधिनियम के  भस्तगंत  मामले

 9681.  श्री  रण  बहादुर  सिंह

 श्री  डी०  बी०  चन्द्र  गौड़ा

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 राज्यों  में  जुडीशियल  मजिस्ट्रेटों  के  न्यायलयों  के  1  1972  से  खाद्य

 अपमिश्रण  निवारक  अधिनियम  के  अन्तर्गत  कितने  मामले  लम्बित

 उपरोक्त  अवधि  ad  वार  कितने  मामलों  में  6  मास  और  उससे  अधिक  अवधि

 की  कैद  की  सजा  दी  गई
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 चवन-वार  कितने  मामलों  में  सेशन  न्यायालय  ने  अपील  पर  सजा  समाप्त कर  दी
 भ

 कितने  मामलों  में  उच्च  न्यायालयों  में  परीक्षा  अपीलें  दायर  की  गई
 और  उन  में

 से  feat  मामले  वर्ष घार
 दोष

 मुक्त  कर  दिये  गये
 ?

 : स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  के ०
 अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दो  जायेंगी ।

 aia  उद्योग  क  लिए  रोलर  बेयरिंग  esta  सेटों  का  दश  में  ही  निर्माण

 9682.  थ्री देवेन्द्र  सिह  गरचा :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्रो  यह  बतान  को  कृपा  कर ग
 कि

 कया  विदेशी  मुद्रा  बचाने हेतु
 aaa  उद्योग  के

 लिए
 रोलर  वर्या रिंग  eda  सेटों  का  निर्माण

 करने  में  हमारे  अपने  इस्पात  संयंत्रों  की  असमथंता  के  क्या  कारण

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-यंत्री  सुबोध  हंसदा). ः :  दुर्गापर  इस्पात  कारखान  का

 पहिया  तथा  घरों  का  कारखाना
 रोलर  वियर  व्हील

 सेटों  का
 निर्माण

 कर  सरता  है  और

 करता  है  ।  1973-74  की  अवधि  में  5080  सेट  तयार  fea  गये  फिर  भी  साडा  की

 तुलना  म॑  कई  कारणों  से  उत्पादन  कम  हुआ  है  जसे  कि

 (1)  मालिक  मजदूर  सम्बन्ध  लगातार  खराब  रहने  के  कारण  उत्पादिता  कमी  आई

 (2)  aval  श्रेणी  का  इस्पात  न  मिलने  के  कारण  काफी  खराब  माल  निकालना

 (3)  वैद्युतिक  उप सरों  में  खराबा  आने  के  कारण  अधिक  गर  और

 परिचालतात्मक  विलयनों  की  बहुत  अधिक  घटनायें  होना

 (4)  वर्तमान  प्रोत्साहन  योजना  संतोषजनक  नहीं  है  ।

 टाटा  आयरन
 स्टोल  कम्पनी

 लि०  का  जमशेदपुर  का  कारखाना  भी  प्रतिवर्ष  3000
 तक  रोलर  faster  व्हील  सट  तैयार  सकता  है  |  फिर  भी  पण

 उत्पादन
 में  a

 बाधाएं  आई  है  उदाहरणार्थ  कोक  ओवन  ta  की  बिजली  की  कमी  और  कराने
 कारखाने  को  परी  तरह  मरम्मत  करना I

 Irregularities  committed  by  Officials  of  Defence  Department  during  Election  in

 9683.  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya:  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  the  officials  of  Defence  Department  committed  irregularities  by
 waiving  the  safeguards  provided  under  the  law  during  the  recent  elections  in  Uttar
 Prades

 (b)  if  so,  whether  any  probe  has  been  made  in  this  regard;  and

 (c)  if  so,  the  findings  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri  लि  Patnaik):  (a)
 No  complaint  has  been  received  in  this  inistry.

 (b)  and  (c)  Do  not  arise

 40



 9  1974  लिखित  उत्तर

 Utilization  of  Full  capacity  by  Steel  Tubes  Unite

 9684.  Dr.  Laxminarayan  Pandey:  Will  the  Minister  of  Heavy  Industry  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  steel  tubes  units  are  utilising  40  per  cent  of  their  capacity;

 (0)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  the  steps  taken  by  Government  to  ensure  utilization  of  their  full  capacity?

 The  Deputy  Minister  m  the  Ministry  of  Heavy  Industry  (Shri  Dalbir  Singh):
 (a)  The  percentage  utilisation  of  the  steel  pipes  and  tubes  industry  during  1973  is

 given  below:

 I  Black  &  Galvanised  welded  steel  tubes  27%

 2  E.  R.  W.  precision  steel  tubes  48%

 Seamless  steel  tubes 3  76%

 (b)  This  is  an  industry  based  on  steel  of  which  there  is  shortage  in  the  country.
 It  is,  therefore,  difficult  to  increase  production  unless  availability  of  the  categories
 ot  steel  required  by  the  industry  improves.

 (c)  Government  has  been  laying  great  emphasis  on  increasing  the  production
 of  steel  in  the  integrated  steel  plants.  With  larger  availability  of  steel,  particularly
 after  the  commissioning  of  HR  strip  mill  in  Bokaro,  the  capacity  utilisation  of
 steel  pipes  industry  is  expected  to  improve.

 एस्काटंस  फरीदाबाद  द्वारा  ट्रैक्टरों  का  उत्पादन

 9685.  श्री  सतपाल  क  कथा  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि
 '

 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  एस्कॉर्ट्स  लिमिटेड  फरीदाबाद  में  प्रतिवर्ष  ट्रैक्टरों
 का  कितना  उत्पादन

 इन  वर्षों  के  दौरान  cacti  के  लिए  कितना  चुत्थ  वसूल  किया

 क्या  एस्काटंस  लिमिटेड  को  फोड़े  ट्रैक्टरों  का  आयात  करने के  लिये  लाइसेंस  भी  feat

 गया  था  और  क्या  उसके  द्वारा  लाइसेंस  की  शर्तों  का  उल्लंघन  करके  किसी  अन्य  किस्म

 के  ट्रैक्टरों  का  आयात  किया  और

 यदि  हां  तो  उनके  विरुद्ध  आयात  लाइसेंस  की  शर्तों  का  उल्लंघन  करने  के  लिए

 क्या  कायंवाही  की  गई ?

 म०  एस्काटंस  लिमिटेड भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलवीर
 :

 ने  वर्ष  1971,  1972  और  1973  में  3,224,  2,470  और  4,887  ट्रैक्टरों  का

 उत्पादन  किया  था  ।

 पिछले  3  वर्षों  में  एस्कॉर्ट्स  ट्रैक्टरों  का  बिक्री  मृत्य  स्थान  तक  रल भाडा

 मुक्त  निकटस्थ  ta  निम्नलिखित  रहा  q-

 1-1-71  से  30-9-71  तक  e  17,910  रुपये

 1-10-71  से  10-2-72  तंक  चक  19,930  रुपये

 11-2-72  से  30-11-73  तक  25,200  रुपये

 1-12-73  से  आगे  ,  क  28,930  रुपये
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 os

 freq  एस्कार्ट  ग्रुप  की
 कंपनियों

 के
 अन्तर्गत  ट्रैक्टरों  का

 निर्माण
 करने

 वाले  दूसरे
 एकक  अर्थात्‌  मे ं०  एस्कॉर्ट्स  ट्रैक्टर  लिमिटेड

 ने  1970
 में  उन्हें  दिए

 गए  जाया
 लाइसेंस

 का  उल्लंघन  करक  सी  के  डी  हालत  के  स्थान  पर  पी  के  डी  हालत  में

 फोड  ट्रैक्टरों  क  1,800  दशकों  का  आयात  किया  था

 चूं  कि  टूँक्टरों  आदेश  के  अन्तर्गत  उस  समय  फोड  cad  क

 बिक्री  मूल्य  निश्चित  नहीं  किया
 गया

 था
 इसलिए  यह

 fame  किया  गया  ar  कि  आयात

 लाइसेंस  की  शर्तों  के  उल्लंघन  के  लिए  अधंदण्ड  लगाने  यदि  कोई  का  प्रभाव  एक्टरों
 के  निर्माताओं  जिनके  बिक्री

 मूल्य
 में  वृद्धि  करके  अधंदण्ड  की  राशि  वसूल  करने

 की  सम्भावना  की  oat  fazed  के  खरीदारों  पर  अधिक
 होगा  ।

 इसलिए  सरकार  ने

 निगम
 क्यां

 कि
 cadet

 पक्षों  को  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  पहले  आयात  किए  गए  इसी

 प्रकार  के  अन्य  दशकों  के  सम्मन  जाना
 चाहिए

 ।
 तदनुसार  800

 पी
 के

 डी  पक
 राज्य  कृषि  उद्योग  निगमों  के  जरिए  वितरण  करने  हेतु  Ao  एस्टेट  टक्कर  लिमिटेड  से

 जुडवां
 ते

 हेतु  सरक  क्षेत्र  को  उपक्र  राज्य  व्याप।र  निगम  दारा  आयात  किए  गए  समझे  गए  थे  |
 इस  प्रसर  कम्पनी  को  किसी  भी  प्रकर  क  उस

 लाभ
 a  वंचित  किया  गया  था

 जो  उन्होने  आयात  लाइसेंस  की  शर्तों  का  उल्लंघन  करके  उपयुक्त  पैरों  का  आयात  करके

 प्राप्त  किय  होता  ।

 Taking  Blood  from  Adivasis

 9686.  Shri  Lalji  Bhai  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  Government  are  aware  that  in  Adivasi  areas  some  doctors  take
 blood  from  adivasis  for  Rs.  7/-  or  Rs.  8/-  per  bottle  and  despatch  the  same  te

 and foreign  countries  on  very  high  rates

 (0)  if  so  the  measures  Government  propose  to  take  to  protect  the  poor  adi-
 vasis  from  this  crime  as  also  the  action  that  will  be  taken  against  the  guilty  per-
 sons?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.  K.
 Kisku)  (a)  The  information  is  being  collected  and  the  same  will  be  laid  on  the
 Table  of  the  Sabha  in  due  course

 (b)  The  matter  will  be  considered  in  the  light  of  replies  received  from  the  State
 Governments/  Union  Territories

 र  सातला rar
 हिदुस्तान  मशोन  cea  दुबारा  और  अधिक  क  की  स्थापना

 687.  श्री  नवल  किशोर  sat

 श्री  ajo  साया वन  |
 *

 क्या  भारी  उद्योग  मंत्रो  यह  बतान  की  कना
 करेंग

 कि

 क्या  हिन्दुस्तान  मशोन  टूल्स  में  देश के  विभिन्न  भागों  में  कुछ  और  कारखानों  की

 स्थापना  कार  करने  का  निर्णय  क्रिया  है

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  है  और  ऐसे  कारखानों  को  स्थापना  कहां  की
 और

 इन  कारखानों  में  अनुमानत  कितना  उत्पादन  होने  से  कितने  विदेशी  मुद्रा  की

 बचत  होगी
 ?
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 भारों  उद्योग  मंत्रालय
 में  बलबीर  से  हिन्दुस्तान

 मशीन  टूल्स  at  qt  जोडने  की  अनेक  विधियां  स्थापित
 करके

 घड़ियों  का  उत्पादन  बढ़ाने
 2

 की  एक  योजना
 कि  अभी  तक  योजना  का  ठोस  रूप  तयार  _  नहीं

 कियां  गया  ठ
 उसकी  रूप  रेखा  जेसे  उत्पादन  और  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  के  बार  में  बताना  संभव  नहीं

 मशीन  औजार  उद्योग  द्वारा  उत्पादन  के  विविधीकरण  किए  लाने  की  भारती  का  ने  दिया  जाना

 9688.  श्री  दविन्द्र  fag  गरचा  ः
 क्या

 भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  अन्य  उद्योगों  की  तरह  देश  में  मशीनी  और  उद्योग  द्वारा
 विविधीकरण

 किये  जाने  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  रही  है  ताकि
 वह

 दश  तथा  विदेश  की
 मंडियों  में  जहाँ

 यहू  उद्योग  अधिक  लोकप्रिय  बनता  जा
 रहा  है  अपने

 माल
 की  मांग  को  पूरा  करने  के  fag

 अतिरिक्त  क्षमताओं  का  उपयोग  करने  में  समय  हो  सके  ;  और

 यदि  हां  तो  उसके  क्या  कारण है
 ?

 मशीनी भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दौर
 :  नही ं।

 औंजारों  में  विविधीकरण  की  अनुमति  औद्योगिक  विकास  मंत्रालय
 की

 अधिसूचना  स०  का ०
 Slo  Co/  73/1,

 दिनांक  16  फरवरी  1974  समय  समय 981  आई  ०  डी०  Hiro

 पर  तथा  संशोधित  में  दिए  गए  कुछ  प्रतिबन्धों  के  अधीन  दी  जाती  3

 प्रश्न  ही  नहीं  ।

 Reorganisation  of  H.M.T

 9689  f  Heavy  Industry  be  pleased
 to  state

 wri  Shankar  Dayal  Singh:  Will  the  Minister 0

 (a)  whether  major  changes  relating  to  Managing  Directors  have  recently  been
 made  in  H.M.T.  consequent  upon  reorganisation;  and

 (b)  if  so,  the  necessity  for  these  changes  and  the  facts  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Heavy  Industry  ( ह  Shri i  Dalbir  Singh) :
 (8)  No  change  relating  to  Managing  Director  has  been  made  consequent  on  reorga-
 nization

 (0)  Does  not  arise

 बाबा  साहिब  अम्बेडकर  स्मारक  समिति  को  भूमि  का  आबंटन

 9690.  शी  अम्बे  थी  रक्षा  मंत्री  बाबा  साहिब  अम्बेडकर  स्मारक  समिति  महू
 को  af  म  का

 आबंटन  करने
 के  बार  में  25  1974  तारांकित  प्रश्न  संख्या

 849  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  gar  करेंगे  कि :

 क्या
 कोतवाली

 चांदनी  चौक  बल्ली  का  एक  भाग  श्री  तंग  बहादर  को

 इसका  मुल्य स्मारक  बनाने  के  लिए  दे  दिया  गया  है  अर्थात्‌  मुफ्त  दे  fear  गया  है  जबकि

 16  लाख  रुपए  आंका  गया  और

 क्या  बाबा  साहिब  अम्बेडकर  स्मारक  समिति  महू  द्वारा  मांगी  गई  भूमि  डा०

 अम्बेडकर  की  पावन  स्मृति के के  लिए मुफ्त  देना  संभव  नहीं
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 सका  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ao  बी०  :  रक्षा  मंत्रालय  इस  मामले  से  सम्बन्धित

 महीं  है  और  ना  ही  हमें  इसकी  जानकारी  है  ।

 बाबा  साहेब  secant  स्मारक  समिति  महू  को  महू  छावनी  में  निःशुल्क  भूमि  का

 आबंटन  करना  सम्भव  नहों  हो  सका  है  क्यों  कि  ta  मामलों  में  रक्षा  मंत्रालय  की  स्वीकृत

 नीती
 बाजार  मूल्य  के

 बराप  अधिशुल्क  बने  के  बाद  स्थायित्व  पट्टे  पर  निःशुल्क  देने  की  है  ।

 कारों  को  मांग  में  कमी

 9691.  श्री  प्रबोध  चन्द्र  कया  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे

 क्या  देश  में  नई  कारों  के  लिए  मांग  में  काफी  कमी  हो  गई  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  इससे  देश  में  कारों  का  निर्माण  पर  कुप्रभाव  पड़ा  है  और

 afe  तो  कितना  ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलबीर  :  और  नई  बुकिंग
 में  कुछ  गिरावट  आई  fet  पहले  के  प्राप्त  आर्डर  इतने  है  कि  इसके  कारण  उत्पादन  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  नहीं  है  ।

 झा
 ह  ज  दे
 इव बासन ry दिल्‍ली  क  अस्पतालों  के  ज्यूनियर  डाक्टरों  को  दिए  गए  को  पूरा  करना

 9692.  श्रीमती  सावित्री  याम

 थी  चन्द्रशेखर  सिंह  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  gat  करेंगे  कि

 क्या  संबंधित  अधिकारियों  को  हाल  ही  में  नई  दिल्‍ली  स्थित  इरविन  और  जी०  बी०

 पंत  अस्पतालों  के  ज्यूनियर  डाक्टरों  तथा  मौलाना  आजाद  मेडिकल  कालेज  के  विद्यार्थियों  की

 ओर  से  6  1974  के  समझोते  तथा  स्वास्थ्य  मंत्री  द्वारा  दिए  आश्वासनों  को

 क्रियान्वयन  के  बारे  में  कोई  पत्र  प्राप्त  हुआ

 उक्त  पत्न  की  मुख्य  बातें  क्या  और

 सरकार  ने  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  To  के०

 मौलाना  आजाद  मेडिकल  कालेज  तथा  तत्संबंन्ध  afar  और  गोविन्द  वल्लभ  पंत  अस्पतालों

 के  निर्देशक  प्रधानाचार्य  को  वहां  के  कनिष्ठ  डाक्टरों  के  संघ  का  12  1974  का

 we  पत्र  मिला  |

 उपर्युक्त  पत्र  में  जिन  मांगों  का  उल्लेख  किया  गया  वे  संक्षेप  में  इस  प्रकार

 (1)  संबंधित  विभागों  को  ये  अनुदेश  दिए  जाएं  कि  वे  रजिस्ट्रारों  कों  6  1974

 से  वरिष्ठ  रेजिमेंटों  के  रूप  में  कार्यभार  संभालने  की  अनुमति  दे  दें

 म्ह  त (2)  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  कुलपति  को  स्नातकोत्तर  छात्रों  Binet  शोध  प्रबन्ध

 प्रस्तुत  करने
 की  अन्तिम  तिथि

 को  स्थगित  कर  30  1974  कर  देने की
 सिफारिश  की  जाए ॥
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 (3)  fava  विद्यालय  प्राधिकारियों  से  सिफारिश  की  जाए  कि
 वे  मई  1974  के  तीसरे

 सप्ताह  में  स्नातकोत्तर  परीक्षाओं  का  आयोजन  करें
 ।

 (4)  स्नातकोतर  पाठयक्रमों/द्वितीयवषं  जूनियर  रजीढेन्सी  क  दाखिले  की  यथा  शीघ्र
 व्यवस्था  की  जाए  किन्तु  ऐसा  उन  बाहर  जाने  वाल  हाउस  सर्जनों  प्रथम  वह
 के  रेजीडेन्ट ों  के  कार्यकाल  के  पूर  हों  जाने  से  पहले  न  किया  जेय  जिन्हें  अपन
 कार्यकाल  हडताल  को  अवधि  के  बीच  समाप्त  कर  लेना

 (5)  उन  हाऊस  स्नातकोत्तर  डिप्लोमा  दानियों  जिन्होनें  हडताल  की  अवधि  के
 बीच  अपना  कार्यकाल  समाप्त  कर  लिया  पूति  प्रमाणपत्र  तरन्त  जारी  कर

 दिए  जाएं  जिससे  उनके  शेक्षणिक  और  व्यावसायिक  बत्तियों  में  बाधा  न  qt  ।

 (6)  महिला  इन्द्रियों  के  लिए  अनि वयं  मेकिंग  को  तत्काल  बन्द  कर  दिया  जाए

 (7)  कनिष्ठ  और  वरिष्ठ  रजी इन् टों  को  संख्या  में  ages  वृद्धि  कर  उसे  भारतीय  चिकित्सा
 परिषद  द्वारा  निर्धारित  प्रतिमानों  के  अनुरूप  बना  दिया  संबंधित  विभाग
 को  ये  निर्देश  जारी  किय  जाएं  कि  किसी  भी  कनिष्ठ  डाक्टर  की  ढप ूटी  उसकी
 काल  ड्यूटी  को

 मिलाकर
 72  घंटे  प्रति  सप्ताह  से  अधिक  न

 (8)  मेडिकल  छात्रों  को  उनकी  छात्रवृत्तियों  के  भुगतान  की  दण्ड  स्वरूप  कारों  कने
 कार्यवाही  को  वापस  लिया  जाए  तथा  पहली  1974  और  उसके  बाद

 की  जिन
 में  हडताल  दौरान  की  छात्रवृत्तियां  भी  शामिल

 उन्हें द  दी  जाएं

 (9)  हडताल  तथा  सांकेतिक  हडताल  की  अवधियों  के  बीच  छात्रों  को  अनुपस्थिति  को
 माफ  करने  के  आदेश  तत्काल  जारी  कर  दिये  जाएं ।

 मांग  संख्या  (1),  (2),  (3)  और  (5)  के  few  में  आवश्यक  कार्यवाही
 की  जा

 wat  तक  मांग  १०  7  का  प्रश्न  भारत  सरकार  ने  हाल  ही  में  सभी  संबंधित  विभागों
 को  ये  अनुदेश  जारी  कर  दिये  है  कि  रजि  डाक्टरों  की  निरन्तर  सक्रिय  घुटी
 12  घन्टों  से  अधिक  न  हों  और  रजिडन्टों  डाक्टरों  को  एक  समय  में  12  घंटों  से  अधिक

 समय  तक  suet दने
 को

 न  कहा  जाए ।
 कनिष्ठ  और  वरिष्ठ  डाक्टरों  की  संख्या  को  पनहा

 निर्धारित  करने  के  बार  में  भी  ज  वाही  की  जा  रही  है  ।  सरकार  ने  कनिष्ठ  डाक्टरों  के
 खिलाफ  दण्ड स्वरूप सब  कार्यवाही  वापस  ले  लेने के  लिए  अनुदेश  जारी  कर  दिये  किन्तु
 हडताल  की  अवधि  को  वेतन  नहींਂ  के  सिद्धांतानुसार  समझा  जायेगा  |

 शेष  मांगों  पर  निदेशक  प्रधानाचार्य  द्वारा  बिचार  किया  जा  रहा  है  ।

 wes  में  कपड़ा  मज़ारों  को  महंगाई  भत्ता

 9693.  भ्रान्ति  सावित्री  श्याम  :

 sit  अमर  सिह  चौधरी

 क द क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सौराष्ट्र  के  लगभग  100,000  कपडा  मजदूरों  को

 बाद  में  adt  कपड़ा  उद्योग  में  मजदूरों
 को

 देय  दरों  पर  ही  महंगाई  भत्ता  मिलता
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 कब  उन्हें  यह  इन  दरों  पर

 इस  वृद्धि  के  ब्या .  कारण

 सरकारी  खजाने  पर॑  इसका  कितना  खर्चा  पडेगा ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बालगोविंद  :  से  गुजरात  सरकार  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 1962,  1965  तथा  1971  के  पद्य-पीडितों  को  नौकरियां  तथा  एजेंसियां

 9694.  शती  शिवनाथ  सिंह  :  क्या  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्यों  1962,  1965  तथा  1971  के  युद्ध  पीडितों  को  देश  मर  में  रक्षा  मंत्रालय

 के  पुनर्वास  निर्देशक  पम  माध्यम  कुल  कितनों  एजेंसियां  आदि  प्रदान

 की

 31  1974  तक  इनके  लिए  कुल  कितने  अविदन  पत्र  नियासीन  और

 क्या  जन  ऊरी  को  wal  तथा  अन्य  कठिनाइयों  के  कारण  अनेक  पात्र  व्यक्ति

 दिल्‍ली  म  पुनर्वास  निदेशक  के  कार्यालय  में  अपने  दाव  पंजी कृत  नहीं  करा  सके  थे  और  क्यों

 इस  लिए  जिला  मुख्यालयों  में  पंजीकरण  के  लिए  कुछ  प्रबंध  किए  जाने  चाहिए ?

 रक्षा  में  उन-मंत्री  जे०  ato  पटनायक )  1962,  1965  और  1971

 के  युद्धों  में  हताहतों  क  आश्रितों  को  दी  गई  1971  के  युद्ध  में  हुए  अपनों

 को  गई  नौकरियां  और  1962,1965  और  1971  के  क्द्वों  में  हुए  हताहतों  और  आश्रितों

 को  दी  गई  एजेन्सियों  आदि  का  राज्यवार  ब्यौरा  निम्नांकित  य  नौकरियों/एजन्सियों

 राज्य  स्तर  पर  और  केन्द्र  में  fafaa_—oifantfcat  द्वारा  गई  थी  ।

 ऋ०  स०  राज्य

 1  आंध्र  प्रदेश  82

 2  असम  32

 3  बिहार  क  95

 चण्डीगढ़  .

 दिल्ली  क  87

 गोआ  क

 गुजरात  .  19

 हरियाणा  135

 हिमाचल  प्रदेश  e  51

 10  जम्मू  व  कश्मीर  e  20

 11  कर्नाटक  51

 12  केरल  109

 13  |  62

 14  महाराष्ट्र  223
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 19  1896  लिखित  उत्तर

 कह  स०  राज्य

 15  मणिपुर

 16  मेघालय

 17  मिजोरम

 18  नागालैण्ड

 19  उडीसा  11

 20  पिता  133

 21  रा  57

 22  तामिलनाडु  77

 23  त्रिपुरा

 24  उत्तर  प्रदेश  248

 25  पश्चिम  बंगाल  84

 जोड  1595

 1962  और  1965  के  श्रद्धा  भें  हुए  जिन  अपंग  को  देश  में  मौर्यों  दी

 गई  उनको  कल  संख्या  841  इन आरडों  ay  राज्यवार  अलग-अलग  से  ब्यौरा  asia

 उपलब्ध  नहीं
 =
 ः

 ||

 एजेन्सियों  आदि  के  लिए  1962,  1965  और  1971  के  युद्धों  में

 हताहतों  और  मृतकों  के  आश्रितों  के  जिन  आवेदनों  पर  अभी  निर्णय  होना  है  उनको  संख्या

 1676  है  ।

 डिला  स्तर  पर  आवेदनों  को  रजिस्टर  कराने  की
 सुविधाएं  पहले  हो  विद्यमान

 राज्य  और  जिला  स्तरों  पर
 नौसैनिक

 और  वायुसैनिक  बोलें  के  समूह  भूतपूर्व
 सैनिकों  और  उनक  आश्रितों  के  लिए  अन्य

 बातों
 के  साथ-साथ  कल्याण  और

 पुन व्यवस्थापन  के
 लिए  उत्तरदायी  है  ।  नौकरी  और

 एजे  दसियों
 क  लिए  युद्ध  आहत

 व्यक्ति
 अथवा  उसके  आश्रितों  द्वारा  स्थानीय  जिला  नौरस  TH

 और  वायुसैनिक  बोझ  में  जज

 कराया  जा  सकता  है  जो  उसके  watt  उपयुक्त  प्राधिकारी  को  भेज  दिया  जाता  है  ।

 ददा  में  बेरोजगार  छा कटर  और  नस

 9695  श्री  शिवनाथ  सिह  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  जताने  की

 कपों  करा  ह  है

 उपलब्ध  आंकडों  के
 .  अनुसार  देश  में  राज्यवार  कुल  बेरोजगार  डाक्टरों  तथा  नर्सों

 की  संख्या  क्या

 क्या
 सरकार

 द्वारा  मेडिकल
 दिक्षा

 देने  यथा  मेडिकल  कालेज  वर्तमान

 मेडिकल  वालों
 में  दाखला  आदि  देने  के  बारे  में  अपनी  नीति  पर  पन  विचार  fiat

 जा  भद्दा

 बेरोजगार  डॉक्टरों  को  रोजगार  दिलान  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कायें वाही  की

 जा  रही  और
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 हमार  देश  में  डाक्टर  भर  जनसंख्या  क  बीच  अनुपात  क्या  है  और  इस  अनुपात
 को

 कम
 करने  तथा  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  और  अधिक  चिकित्सीय  सुविधायें

 देने  क  लिए  क्या  ara  की  जा  रहो  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  Fo  :
 31-12-1973  को  स्थिति  के  अनुसार  कुल  6107  मेडिकल

 स्नातकों
 और  2172  नर्सों  के  नाम  रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टरों  में  दर्ज  थ  ।  इसका  एक

 विवरण  संलग्न  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  zo  7001/74]

 जो  ati  पांचवो  योजना  के  दौरान  मेडिकल  शिक्षा  कार्यक्रम  के  प्रसार  की  अपना

 उसके  समान  पर  बल  दिया  जायगा  माइकल  और  मेडिकल  जनशक्ति  F  सभी

 पहलूओं  पर  विचार  करने  के  लिए  एक  उच्च  शक् क्ति प्राप्त  मेडिकल  शिक्षा  आयोग  गठित  करन

 का  बिचार  है  }

 केन्द्र  अथवा  राज्य
 सरकारों

 के  लिए  सभी  बेकार  eraezy  को  नौकरी  दना
 संभव

 नहीं  चिकित्सा  व्यवसाय  मं  अधिकांश  eat  स्वयं
 अपना

 काम  कर  रोजी  कमाते
 कं
 ~

 सरकार  औषधालयों  और
 अनुसंधान  संस्थानों  में  रिक्त  स्थानों  को  भरने

 अलावा  इन
 शूकिकाओं

 को  भी  सुलभ  कराने  my  इच्छुक  है  जिन  से  डाक्टर  अपनी  प्राइवट

 प्रैक्टिस  कर  सक |

 केरल  a
 पंचायती

 क्षेत्रों
 औषधालय

 खोलने  क  लिए  डाक्टर
 सहकारिता

 को  पद्धति

 निकाली  मसूर  और  गुजरात  में  डाक्टरों  को  अपनी-अपनी  प्रेक्टिस  चलाने  के  लिए  gat

 द्वारा  am  दिये  जाते  है  ।

 1972-73  के  दौरान  डाक्टर
 और

 आबादी  में  1  और
 4370

 का  अनुपात  था
 ।

 आदा  हैं  कि
 पांचवी

 पंचवर्षीय  योजना  क  अन्त  इस  अनुपात  में  सुधार  हो  कर  यह  1

 और  3700  जायेगा  क्यों  कि  मेडिकल  कालेजों  से  प्रति  वब  12,000  से  अधिक  डाक्टर

 स्नातक  बन  कर  निकल  रहे  हँ  ।

 राजस्थान  म  भूमिगत  समुद्र

 9696.  भी  शिवनाथ  faz  कया  इस्पात  और  शान  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंग

 कि

 क्या  भुगत  सर्वक्षण  विभाग  न
 राजस्थान

 के
 सीकर  शुनशूनु और  चुरु  जिलों  र्म

 भूमिगत  जल  की  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  है  शौर  यदि

 वो  इसका  क्या  परिणाम  और

 राजस्थान  के  सीकर  जिले  में  भूमिगत  समुद्र  का  पता  amt

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुखदेव  :  दो
 ।  शुनशूनु

 और  चुरु  जिलों
 के  कुछ  भागों  तथा  संपूर्ण  सीकर

 feet
 में  भू-जल  सर्वक्षण

 हो  चुका

 सर्वेक्षण  ale  समन् वेषण  के  परिणामस्वरूप  निम्नलिखित  क्षेत्र  भू-जल  विकास  के  लिए  सक्षम

 पाए  गए  et

 सीकर  और  झनझन जिलें

 (1)  ऊपरी  ated  बसिन  म  प्रति  ज  समभाग  250  area  टन  भीटर  भ

 प्राप्ति  की  सम्भावना  है  ।
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 (2)  उदयपुर  दिखावटी  ब्लॉक  में  350  वर्ण  किलोमीटर  चित्र  में  प्रति  वर्ष  लगभग  212
 लख  घन  मीटर  भूजल-प्राप्ति  की  सम्भावना  है  |

 (3)  ऊपरी  साबी  ब्लॉक  के  350  at  किलो  मीटर  क्षेत्र  में  प्रति  ad  लगभग  320
 लाख  घन  मीटर  भू-जल  प्राप्ति  की  सम्भावना  है  |

 f
 (4)  कठोर  झील  ब्लॉक  के  360  वर्ग  किलोमीटर  क्षेत्र  में  प्रति  वर्ष  114  are  घन

 मीटर  भू-जल  प्राप्ति को  सम्भावना  है  |

 ध्
 (  जोधपुर  और  चौधरी  क्षेत्र  में  प्रति  वह  120  लाख  |  न  मीटर  भू-जल  प्राप्ति

 की  संभावना हैं  ।

 (6)  सिंहनी  का  प्रति  दिन  4000  घन  मीटर  जल  के  उत्पादन  योग्य

 चुरू  जिला

 सामान्य  व्याप्ति  के  अनुसार  चुरू  जिले  भू-जल  ba  बहुत  दूर  तक  खरापन
 समन् वेषण  कार्य  नहीं  किया  गया  है  ।

 aay  4 सोकर  जिले  में  भूमिगत  समुद्र  जसा  कुछ  भी  Tel  ह  {

 राज्य  सरकार  द्वारा  राजस्थान  के  ससन ह ष्छ छ  जिले  के  मत  तथा  अपंग  सैनिकों  के  परिवार  को

 भूमि  का  wea

 9697.  श्री  शिवनाथ  fag  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 भारती  फोन  युद्ध  1962,  भारत  पाक  युद्ध  1965  और  1971  के  दौरान \
 क  जिले  अपंग  रक्षा  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  कया  और

 ऐसे  frat  मामले  हैं  जिनमें  उनके  परिवारों  अथवा  अपंग  व्यक्तियों  को  घोषणा

 के  अनुसार  राजस्थान  सरकार  द्वारा  अमीन  नहीं  दीं  गयी  और  विचाराधीन  मामलों  पर  निर्णय ५
 क  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 रक्षा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ज०  बी०  :  और
 सूचना  एकत्र

 की  जा  रही  हैं  और  सदन  के  पटल  पर  चर्ख  दी  जाएगी ।

 रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  गर-सरकारी  एवं  सरकारी  क्षेत्र  से  खरोद  गए  उपकरण  तथा  अन्य  सामान

 9698.  श्री  मघ  लिमये  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :
 रक्षा  मंत्रालय  में  1973-74  में  स्वयं  के  आयुक्त  कारखानों

 तथा  प्रतिष्ठानों  के  गर-सरकारी  एवं  सरकारी  क्षेत्र  से
 कुल  कितने  मूल्य  के

 करण  वਂ  अन्य  सभी  सामान

 गर-सरकारी  क्षेत्र
 से

 उपकरणों  एवं  अन्य  सामान  का  क्रय
 अभिकरण  के

 माध्यम  से  दिया

 क्या  विभाग  ने  द... गर  सरकारी  क्षेत्र  कों  विभिन्न  प्रकार  के  सामान  पर  कुल  लाभ
 तथा  अभिकरणों  द्वारा  उस  पर  ली  गई  star  तथा  प्रतिफल  के  संबंध  में  कोई  अध्ययन
 किया  और

 यदि  तो  उसके  कमा  कारण  है  ?
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 रक्षा  मंत्रालय  में
 राज्य

 मंत्री  विद्या  चरण
 शुषल ) स द

 1973

 74  पक्ष  के  दौरान  स्वदेश  के  fas  क्षेत्र  तथा  सार्वजनिक  क्षेत्र  कारखानों  और  अन्य

 रक्षा  स्थापनाओं
 .

 कारखानों  के
 विभिन्न

 प्रकार
 क  रक्षा

 उपस्करों  तथा

 पतियों  को  प्राप्त  करने  पर  कुल  446.75  करोड़  रुपये  व्यय  किए  गये

 सेनाओं  की  आवश्यकता  को  सामग्री  विभिन्न  एजेन्सियों  के  द्वारा  निजी  क्षेत्र  स

 प्राप्त की  जाती  है  भारत  में  खर/द  att  बाली  इनमें  से  अधिक  मडइ़त्वपण  एजन्सिय

 निम्नलिखित  है
 :-

 (1)  महानिदेशक  पूर्ति  तथा  निपटान  ।

 (ii)  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  का  अन्य  क्रय  संगठन  पदार्थों  अन्न  के

 लए

 विभाग
 की  जाने  वाली  मदों  के  जिनके  प्रतिस्थापन

 (ii1)
 carat के  लिए  स्वदेश  aq  विकास  ard  करना  निहित

 (iv)  सरकार  के  अधीनस्थ  विभिन्न  प्राधिकारियों  के  द्वारा  जिन्हें  स्थानीय  खरीद  कर

 की  शक्तियां  प्रदत्त  है

 निजी  क्षेत्र  से  सामग्री  प्राप्त  करने  वालो
 बडी  एजेन्सी  महानिदेशालय  पूर्ति  तथा

 निपटान  है  ।  महानिदेशालय  पूर्ति  निपटान  के
 द्वारा  इस  बत  का  फीता

 निजी  क्षेत्र  को ama  के  कि  महानिदेशालय  पति  तथा  निपटान  के  द्वारा

 गई  संविदाओं  क  द्वारा  कितना  लाभ  कमाया  जातीं  कोई  विशा

 भाईपन  नहीं  किया  गया  है  ।  तथापि  मोट  तौर  पर  महानिदेशक  के  द्वारा  निविदा  पद्धति

 के  आधार  पर  खरीद  की  जाती  है  तथा  प्रतियोगी  मूल्य  क  आधार  पर  संविदा  तकनीकी

 उपयुक्तता  पिछले  संतोषजनक  निष्पादन ों  तथा  निविदा कार  की
 माल  सुपुर्दगी  की  शतं  के  साथ

 दिया
 जाता  है  ।  महानिदेशालय  पूर्ति  तथा  निपटान  खरीद  पर  पहले  दिए  गए  मूल्य  की  तुलना

 करक  निविदा कार  की  अनुमानित  दरों  तथा
 उनक

 पास  अन्य  उपलब्ध  सूचना  के  आधार
 पर

 मूल्यों  के  औचित्य  के  सम्बन्ध  मं उस
 समय

 बाजार  की  परिस्थितियों
 को  देखते  हुए

 स्वय  अपने  को  संतुष्ट  कर  लेता  है  ।

 महाविद्यालय  पूर्ति  तथा  निपटान  क  एक  क्रय  संगठन  होने  के  कारण  फर्मों  के

 द्वारा  बताई  जान  वाली  दरों  म  कमीदशनं/लाभ  की  सोमा  निर्धारित  करने  का  उसका

 कोई  वैधानिक  प्राधिकार  नहीं  है  ।

 सड़क  परिवहन  क  लिए  कोयल  की  मात्रा  में  कमी

 699.  श्री  aq  लिमये  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करोंगे  कि

 क्या  ga  सच  है  कि  हाल  ही  के  वर्षों  में  सडक  परिवहन के  लिए  कोयले  की

 मात्रा  में  कमी  की  गई

 1972-73  वर्षों  में  सडक  परिवहन  तथा  रेलवे  के  लिए  दिए  गए  कोयले  के  बीच

 अनुपात  क्या  और

 क्या  कोयले  की  कमी  राव क  असंतोषजनक  काय  करण  और  अतिरिक्त  उत्तर

 दायित्वों  का  वहन  करने  में  उनकी  असफलता  के
 परिणाम  स्वरूप  बढ़ी  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय में  उप  मंत्री  सुबोध  नही ं।

 os
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 सरकार  द्वारा  सडक  तथा  रल  के  सोच  किसी  प्रकार  का  आबंटन  नहीं  किया

 जाता  पर्त  सामान्यतया  लगभग  80-85  प्रतिष्ठित  कोयला  रल  द्वारा  ढोया  जाता  है

 और  शेष  अन्य  साधनों  जिनमें  सडक  परिवहन  भी  सम्मिलित  है  ।

 रेलवे  द्वारा  यथा
 सम्भव

 अधिक  से  अधिक  कोयले  की  ढुलाई  के  लिए  हर  संभव

 प्रयत्न  किए  जाते  रहे  है  रेलवे
 कामना  रियों

 द्वारा  लगातार  आन्दोलनों  तथा
 जन्म

 परिचालन

 संबंधी  कठिनाइयों  के  कारण  हाल  ही  में  रेल  द्वारा  ढोए  कोयले  की  मात्रा  में  कमी  हुई
 |

 है

 भारतीय  एल्यूमिनियम  जय का नगर  में  तालाबंदी

 9700.  श्री  watery  बसु  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय
 _  एलूमिनियम

 निगम  क  प्रबंध  ने  पश्चिम  बंगाल
 क

 जय का नगर  मे

 स्थित  अपने  कारखानों  में  तालाबन्दी  को  घोषणा  कर  दी  है  और  प्रबंध  ने  किन
 '

 स्थितियों

 में  रहे  कदम  उठाया

 क्या  एसे  आरोप  लगाये  गए  है  कि  प्रबंध  ने  तालाबन्दी  की  अवधि  के  दौरान

 एल्युमिनियम  अन्य  सामान  तथा  जजों  का  विक्रय  fear  यदि  a,  तो  इसक  तथ्य

 नया हैं

 क्या  यह  माल  सवाल  बैंक  आफ  इंडिया  द्वारा  दिए  गए  ओवर  gre  के  लिए

 बंधक  रखा  गया  और

 यदि  at,  तो  इसका  सौदा  कस  हुआ  तथा  राशि  कहां  जमा  को  गयी  ?

 इस्पात  और  खान
 मंत्रालय

 में  उप  मंत्री  सुखदेव  :  से
 सितम्बर

 1973  के  दारू  में
 अपने

 कमंचारियों  द्वारा  हड़ताल  किए  जाने  के  परिणाम  स्वरूप  भारत

 vey  मिलियन  निगम  ने  अपने  संयंत्रों  के  तालाबन्दी  की  घोषणा  की  थी  ।

 प्रतिवेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि  भारत  एल्यूमिनियम
 निगम  ने  तालाबन्दी  की  अवधि  के

 दौरान
 निर्मित  और

 अहं-निर्मित
 माल  तथा  क्लच  माल

 यहां  तक  कि  सामान  और  फालत्‌  it  जो  कि  सेन्ट्रल  बैंक  आफ  इंडिया  के
 बंधक

 हटा  लिए  भारत  एल्युमिनियम  निगम  के  बद  होने  से  उत्पन्न  स्थिति  का  सामना  करने  के

 लिए  सरकार  कार्रवाई  करने  का  विचार  कर  रही

 एल्यूमिनियम  उद्योग  को  प्राथमिकता  प्राप्त  उद्योग  घोषित  करना

 9701.  स्पोतिमंय  बस ु:  क्या  इस्पात  और
 खान  मंत्री  एल्यूमिनियम  कारपोरेशन

 आफ  इंडिया  के
 सरकारीकरण

 के  बारे
 में

 28  1974  के  अतारांकित  ssa  संख्या

 8124  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  एल्युमिनियम  उद्योग  को  देल  में  प्राप्त  उद्योगਂ  घोषित  किया

 गया  और

 यदि  तो
 एल्यूमिनियम

 कारपोरेशन  आफ
 इंडिया  के

 जयूकानगर
 संयंत्र  को  1972  से  तालाबन्दी  के  अंतगर्त  रखने  की  अनुमति  देने  के  क्या  कारण

 * * इस्पात  और  खान  मंत्रालय  उप  मंत्री  सुखदेव
 हों  ।
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 भारतीय  एल्यूमिनियम  जिसमें  1973  से  तालाबन्दी
 asia  कार  Ter  *  |

 में  फिर

 से  काम  शरू  करन  की  संभावना  की  सरकारी  जाच  देवी  Sel

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  परिषद  दवारा  पारित  प्रस्ताव

 9702.  श्री  ज्योतिर्मय  बस

 श्री  विक्रम  महाजन

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  परिषद्‌ ने  अपनी  गत  बैठक में
 सरकारी  मेडिकल  औषधि  मानक  नियंत्रण को  लागू  करन ेt,  खाध्य  अपमिश्रण  को

 रोकने  तथा  अनेक  अन्य  विषयों  के  संबंध  में  कई  प्रस्ताव  पारित किए  है  ;

 यदि  तो  इन  प्रस्तावों का  पाठ  कया  है  ;  और

 यदि  कोई  कार्यवाही  की  गयी  है  या  की  जा  रही  तो  वह  क्या  है
 ?

 स्वास्थ्य और
 परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप

 मंत्री  ए०  के ०
 :

 और  जी

 |  ह  मेँ  केय  स्वाय  सरित  aie  Rofta  afcare  नियोजन  पा  लर  की  जो  संयुक्त
 बैठक  हुई  उसमें  खाद्य  पदार्थों और  औषधियों  में  होने  वाली  मिलावट  को  दूर  करने

 और
 बहुत  सी

 अन्य  बातों  के  बारे  में  कई  प्रस्ताव
 पारित  किए

 गये  ।
 इन  प्रस्तावों  कीਂ  प्रतियां

 ana  में
 रखी गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी  7002/74]  इस  बैठक  में  प्राइवेट  मेडिकल  कालेजों के  बारे

 में  कोई  भी  प्रस्ताव  नहीं रखा  गया

 प्रस्तावों  की  प्रतियां  शीघ्र  ही  आवश्यक  कार्यवाही  ध  राज्य  सरकारों  और  अन्य  सम्बन्धित
 सस्थाओं  में  परिचित  कर  दी  जायेंगी

 बोकारों  के  इंजीनियरों  पर  लाठी  जाच  किया  जाना

 9703.  प्रो०  मत दण्डवत :  क्या  इस्पात
 और

 खान  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार
 का  विचार-बोकारों  के  इंजीनियरों  पर  किए  गए  लाठी  चार्ज  की  घटना  की  जांच  कराने  का  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  उपलब्ध  जानकारी  के

 अनसार  बोकारों  के  इंजीनियरों  पर  लाठी  चाज  नहीं  किया  गया  था ।

 बोकारों  इंजीनियसं  एसोसिएशन  को  मान्यता

 9704.  श्री  दण्डवत  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बोकारो  स्टील  कंस्ट्रक्शन  इंजीनियर्स  एसोसियेशन  को  मान्यता  नहीं
 दी

 गई
 और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है
 ?

 इस्पात  और  खान
 मंत्रालय

 में  उप  मंत्री
 हंसदा) : ( :  (

 और  बोकारों  seer
 इंजी तिय सं  असोसिएशन  प्  यूनियन  afi  पंकज  ।  अनुशासन  संहिता  के  अनुसार

 एक  उपक्रम के  प्रबन्धकों  द्वारा उस  उपक्रम के  कर्मचारियों  की  केवल एक  यूनियन  को  प्रतिनिधि  यूनियन  के  रूप

 में  मान्यता  दी  जानी  चाहिए  ।  चूंकि  एक  यूनियन  को  इस  प्रकार से  पहले  ही  मान्यता  प्रदान  की  जा  चुकी

 है  इसलिए  निर्माण  इंजीनियरों  की  एसोसिएशन  को  मान्यता  देने  का  प्रश्न  नहीं  उठता
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 नकली  औषधियों  का  निर्माण

 9705.  थी  प्रसन्न  भाई  मेहता  :  क्य  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  विभिन्न  राज्य  सरकारों  द्वारा  औषध  नियंत्रण  अधिनियम  को  प्रभावकारी  ढंग  से  क्रियान्वित

 न  करने और  आयातित  पदार्थों  की  पर्याप्त  मात्ना  में  तथा  समय  पर  सप्लाई  न  किया  नकली  तथा

 घटिया  किस्म  की  औषधियों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  का  मुख्य  कारण  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा कया  है

 क्या  उपर्युक्त  कारणों
 से  कुछ  बेईमान  व्यक्ति  नकली

 औषधियां बनाने  के  लिये  कारखाने  स्थापित

 कर  लेते  ,  व  नकली  लेबिल  का  प्रयोग करते  हैं  और  औषधियों  को  बाजार  में  बेचते  हैं  ;  और

 )  यदि  तो  सरकार  द्वारा  उक्त  सब  त्रुटियों  को  दूर  करने  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  औषध

 निमंत्रण
 अधिनियम  को  पुरी  तरह  क्रियान्वित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा

 ह ै?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  To  क्क् ०  :  और

 अनेक  राज्य  सरकारें  अपने
 औषधि  नियंत्रण  तंत्र  को  उचित  ¢ pao  पर  सुचारु  रूप  से  चला  नहीं  पाई

 हैं  ।  a

 परिणामस्वरूप  कतिपय  राज्यों  में  औषधि  अधिनियम  अधिक  कारगर  ढ़ंग  से  लागू  नहीं  हो  पाया  है  ।  यह

 नकली  और
 घटिया  किस्म

 की
 दवाइयों

 में
 वृद्धि  होने  के  कारणों  में  से

 एक
 कारण  हैं

 ।
 आमतौर  पर  विभिन्न

 प्रकार  औषधियों  और  औषधि  योगों  के  निर्माण  करने  की  पर्याप्त  क्षमता  है  ।

 और  नकली  और  घटिया  किस्म  की  दवाइयों  के  निर्माण  और  बिक्री  को  रोकने  के  लिए

 केन्द्रीय  ना  ध
 मानक  नियंत्रण  द्वारा  जो  कदम  उठाए  गए  हूँ  उनका  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7003/74]  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद्‌  ने  हाल  ही  में  एक  संकल्प
 पारित  किया  है  जिसमें  राज्य  सरकारों  से  उनकी  प्रवर्तन  मशीनरी  को  सुव्यवस्थित  करने  का  अनुरोध

 किया

 गया  है  ।  इस  औषधि  अधिनियम  के  वर्तमान  उपबन्धों  का  आगे  और  संशोधन  किया  जाना  चाहिए  या  नहीं

 यह  प्रश्न  विचाराधीन  है  ।  अन्तर  मंत्रालय  बैठकों  का  आयोजन  कर  और  इस  उद्योग  के  प्रतिनिधियों स
 विचार  विमश  कर  कच्चे  साल  की  उपलब्धता  और  सप्लाई  तथा  औषधियों  की  कथित  कमियों  की  समय

 समय  पर  पुनरीक्षा की  जाती  हैं

 नपाल  भारतीय  अध्यापकों  की  शिकायत

 9706.  श्री  अनादि  चरण  दास

 थ्री  डॉ०  डॉ०  देसाई

 कया  विदा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  नेपाल  में  कार्य
 कर

 रहे  भारतीय  अध्यापकों  के  एक  समूह  ने  भारतीय  दूतावास
 को

 एक
 ज्ञापन  दिया  है  जिसमें

 उन्होंने
 अपनी  शिकायतों  और  नेपाल  द्वारा  उनके  साथ  किए  गए  भेदभाव  व्यवहार

 का  वर्णन किया  हैं  ;  जसा  कि  हाल  के  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  हुआ  था  ;

 यदि  तो  क्या  अध्यापकों  को  सेवा  से  धीरे  धीरे  बाहर  करने  की  संभावनाओं  का  सामना

 करना पड  रहा  है  ;

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  इस  मामले  में  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  करने

 का  विचार  है
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  सिंह . e  )  और  3  अप्रेल  1974 को  नेपाल

 के  स्कूलों  में  काम  करने  वाले  भारतीय  अध्यापकों
 का

 एक  दल  काठमाण्डू  में  हमारे  राजदूत  से  मिला  था  और

 उन्होंने  एक  प्रार्थनापत्र  दिया
 था

 जिस  पर  उनके
 तथा

 दूसरे  अध्यापकों  के  हस्ताक्षर  थ  |  उन्होंने  राजदूत
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 को  यह  भी
 बताया  कि  नेपाल के  1971  की  नई  शिक्षा  योजना  के  अन्तर्गत  नेपाल  में  भारतीय  अध्यापकों

 साथ  भेद-भावपूर्ण  व्यवहार  किया  रहा  उनकी  पदावनति यां  की  जा  रही  हैं  और  शायद
 उनकी  बर्खास्तगी  कर  दी  जाएगी ।

 नेपाल  की  नई  शिक्षा  योजना  की  क्रियान्विति  के  परिणामस्वरूप  वहाँ  के  भारतीय  अध्यापक
 का  भविष्य  कया  इस  प्रश्न  पर  नेपाल  सरकार  के  सम्बन्ध  प्राधिकारियों  से  बातचीत  हुई  है  ।

 नेपाल  की  सरकार  ने  कहा  है  कि  विगत  कई  वर्षो  से  जो  गेर-नागरिक  अध्यापक  नेपाल  में  काम
 करत  आ  रहें  है  उनके  विरूध्द  किसी  तरीका  कोई  भेद  भाव  नहीं  जाता  ।  1950  की

 नेपाल  शांति  एवं  मित्रता  संधि  के  अन्तर्गत  नेपाल  में  रहने  वाले  भारतीयों  और  भारत  मे  रहने  वाले
 नेपालियों  की  परिस्थितिकी  पर  पारस्परिकता  का  सिद्धांत  लागू  होता  दस  संदर्भ  में  हम  से

 यह  आशा  करत  है
 कि

 नेपाल  सरकार  के
 आश्वासनों  को  देखते

 हुए  भारतीय  अध्यापको
 के

 प्रति  मे

 भावਂ  की  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जायेगी  |

 दण्डकारण्य  परियोजना  सें  सहायक  कार्यकारी
 अधिकारियों  के  पदों  पर  पदोन्नतियों

 9707.
 श्री  अनादि  चरणदास  sar  पूति  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या
 दण्डकारण्य  परियोजना  में  सहाकय  कार्यकारी  अधिकारी  और  सहायक  कार्यकारी

 अधिकारी
 के  पदों  पर  गैर-कानूनी  पदोन्नतियों-गत चार  मास  में  की  गई  और

 यदि  तो  इनका  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पति और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जी०  :  और  जानकारी

 एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा
 की

 मेज  पर  रख
 दी  जाएगी ।

 परियोजना  में  कार्य  प्रभारित  कर्मचारियों  कों  खराब  जलवायु  भत्ता  दिया  जाना  और

 उनकों  स्थायी  बनाना

 9708.  श्री  अनादि  चरण  दास
 :

 errata  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  दण्डकारण्य  परियोजना  के  कार्य  प्रभारित
 कर्मचारी

 अन्य  नियंत्रित  कर्मचारियों  की  तरह
 खराब  जलवायु  भत्ते  के  अधिकारी हैं  ;

 क्या  दण्डकारण्य  परियोजना में  खराब  जल  वाय  भत्ते  के  भुगतान  के  लिए की  गई  वित्तीय  व्यवस्था

 में  कार्य प्रभारित  कर्मचारियों  को  भी  सम्मिलित  किया  गया  था  और  यदि  तो  कार्य  प्रभारित  कर्मचारियों

 को  उपरोक्त  भत्ता  न  दिये  जाने  के  क्या
 कारण  हैं  और  उन्हें  उतकों  भुगतान  कब  किया  जायेग  ;  और

 क्या  माना  कैम्प  में  कार्य  करने  वाले  कार्य प्रभारित  करमचारियों  को  जिनकी  दो  वर्ष  की  सेवा

 अरे-स्थायी  बना  दिया  जबकि  दण्डकारण्य  परियोजना  के  दो  वर्ष  से  अधिक  अवधि  तक  कायें  करने  वाले

 एसे  कर्मचारियों  को  अरे-स्थायी
 घोषित  नहीं  किया  गया

 और
 यदि

 तो
 इस  भेदभाव के  क्या  कारण

 है  ;  और  दण्डकारण्य  के  कार्य  प्रभारित  कर्मचारियों  को  कब  तक  अध-स्थायी  बना  दिया  जायेगा  ?

 पूति  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 जी०  व्यंकटस्वामी )

 :  मामला  विचाराधीन  है  ।

 और  जानकारी  सुनिश्चित  की  जा  रही  है  और  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी ।
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 em

 शरणी  111  और  श्रेणी  TV  कर्मचारी  एसोसिएशन  द६छरारण्य  दाखा  क  लिए  आवास

 9709,  श्री  अनादि  चरण  दास  क्यार्पति  और  पुनर्वास  मंत्री यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  वि

 क्या  श्रेणी  111  और  TV  कमेंट्री  एसोसिएशन  की  दण्डकारण्य  शाखा  अपने  कार्यालय  के

 लिए  आवास  पाने की  हकदार  है

 क्या  उक्त  एसोसिएशन  की  माना  शाखा  को  आवास  उपलब्ध  किया  गया  है  जबकि  दण्डकारण्य

 शाखा  द्वारा  अनेक  अभ्यावेदन  देने  के  बावजूद  भी  दण्डकारण्य  परियोजना  के  अधिकारियों  ने  इस  शाखा

 को  कोई  भी  आवास  उपलब्ध  नहीं  किया  है  ;  ax

 एक  ही  एसोसिएशन  की  शाखाओं  के  साथ  इस  प्रकार  का  भेदभाव  करने  के  क्या  कारण  हैं  और

 उक्त  एसोसिएशन  के  दण्डकारण्य  शाखा  को  किस  तारीख  तक  आवास  उपलब्ध  कर  दिया  जाएगा
 ?

 पर्त  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जी०  से  जानकारी

 एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  |

 Agreement  between  India  and  Mauritius

 9710.  Shri  Bibhuti  Mishra:  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  the  Prime  Minister  of  Mauritius  visited  India  recently;

 (b)  the  agreement  reached  with  him  in  regard  to  the  welfare  of  the  people  of
 India  and  Mauritius;  and

 (c)  the  extent  to  which  both  the  countries  are  expecting  benefits  therefrom?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra  Pal

 Singh):  (a)  Yes,  Sir.  The  Prime  Minister  of  Mauritius  stopped  over  in  Delhi  from
 12th  to  14th  April,  1974  on  his  way  to  New  York

 (b)  During  their  meeting,  the  two  Prime  Ministers  exchanged  views  on  various
 matters  of  mutual  interest  but  no  agreement  on  any  specific  subject  was  signed

 (c)  Does  not  arise

 सदस्य  सना  के  सैनिकों  को  विधवाओं  को  भट  fea  गय  मकानों  की  लागत

 9711.  श्री  रण  बहादुर  सिह  क्या  रक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार
 ने

 गत
 भारत-पाक  युद्ध

 के  दौरान  शहीद  हुए  सशस्त्र  सैनिकों  की
 उन

 विधवाओं
 के  लिए  जिन्हें  मकान  भेट  किये  गये  कुछ  राशि  स्वीकृत की  हैं  ;  और

 यदि  तो  सशस्त्र  सेना  के  सैनिकों  की  विधवाओं  को  भेट  दिये  गये  मकानों की  लागत

 चार  क्या  थी  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  so  बी०
 :

 और  जी  श्रीमन्‌  ।  युद्ध

 विधवाओं  को  आवासीय
 सुविधाएं  एक  अतिरिक्त  लाभ  है  जो  सम्बधित

 _
 राज्य  द्वारा  दत्त

 विधवाओं
 को

 दी  जाती
 हैं  जिन्हे

 इनकी  आवश्यकता  होती है
 ।  वह  1 दिये  गये  मुख्य  पुनर्वास  हित  उदार

 पेन्शन  लाभ  हैं  जिनके  अधीन  किसी  अन्य  रैक  की  विधवा  अथवा  अन्य  मनोनीग  तक

 द्वारा  लिए  गये  अंतिम  वेतन  के  बराबर  आजीवन  पेंशन  प्राप्त
 करता

 हैं  जबकि  किसी  अफसर  की  विधवा

 अफसर की  मृत्यु के  समय  उसके  द्वारा  धारक  पद  के  मूल  वेतन  का  3/4  पेंशन  के  रूप  में  प्राप्त  करती  है  जो

 अफसर  की  होने  वाली  निवत्ति की  तारीख  तक  अथवा  7  ad  जो  भी  बाद  मे  ग्राहय है  उसके
 पश्चात पद  की  सामान्य  पेंशन  सिलती  है  ।

 2.  उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  केद्र  सरकार  द्वारा  उन्हें नहें  दिये  गये  मकानों  की  कुल  लागत  स्वीकृत
 करने  का  प्रशन नहीं  उठता
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 Cases  of  Tea  Piantations  Labour  in  Assam

 9712,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased
 to  state  the  number  of  cases  of  tea  plantation  labourers  of  Assam  State  which  are

 pending  in  the  Labour  courts  or  at  any  other  places  and  also  of  those  which  have

 been  settled  by  the  union  after  discussing  them  with  the  plantation  owners?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma):  The
 matter  falls  essentially  in  the  State  sphere.

 Cases  of  Tea  Plantation  Labourers  in  Manipur

 9713.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased
 to  state  the  number  of  cases  of  tea  plantation  labourers  of  Manipur  State  which  are
 pending  in  the  labour  courts  or  at  any  other  place  and  also  of  those  which  have
 been  settled  by  the  Union  after  discussing  them  with  plantation  owners?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma) :  The
 matter  falls  essentially  in  the  State  sphere.

 वायुसेना  के  विमान  को  लोहे गांव  में  हुई  दुर्घटना  की  जांच

 9714.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :

 श्री  अनादि  चरण  दास

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  13  1974
 को  वायु  सेना  के  विमान  की  लोहे  गांव  हवाई  पर  उतरते हुए

 हुई  दुर्घटना  की  जांच  पूरी  हो  गई  है  |

 यदि  तो  रिपोर्ट  के  निष्कर्ष  क्या  हैं
 ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मोरिशयस  क  प्रधान  मंत्री  द्वारा  भारत  का  दौरा

 9715.  श्री  निहार  भास्कर

 ay  पी०  गंगा  देव

 कया  चिस्दा  adt  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मारीशस  के  प्रधान  मंत्री  13  1974  को  यहां  आये  थे  और  भारत  को  प्रधान

 मंत्री  से  वार्ता  की  थी  ;

 यदि  तो  वार्ता  के  क्या  परिणाम  निकले  ;

 क्या  वार्ता के  दौरान  माशिया  समस्या
 पर  भी

 चर्चा  हुई  थी  और  यदि  हां  ,  तो
 इस  प्रश्न

 पर  दोनों  प्रधान  मंत्रियों  का  क्या  रवैया  और

 क्या  इस  समस्या  का  कोई  ऐसा  समाधान  खोजा  गया  है  जो दोनों  पक्षों को  मान्य  हो  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्रपाल  :'  जी  हां  ।  मारेशस
 के  प्रधान  मंत्री  ने  च्यूयाकं ਂ

 जाते हुए  मार्ग  में
 12

 से
 14  अप्रैल  1974

 तक  नई  दिल्‍ली  की  यात्रा  की  और  वह  दिल्ल  प्रवास  में
 हमारी

 प्रधान  से  मिले  |
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 से  बातचित के  दौरान  आपसी  हिंद  के  कई  मामलों  पर  चर्चा  हुई  ।  दोनों  प्रधान  मंत्रियों

 के  विचार  सब  को  अच्छी  तरह  मालम  है  और  सार्वजनिक  तौर  पर  इस  प्रकार  व्यक्त  किए  गए  है  कि  हिन्द

 शांति  का  क्षेत्र  रहना  चाहिए  और  इसमें बड़े  देशों  की  स्पर्धा और  सैमिकी  विस्तार न  होना  चाहिए

 जिसमें  दिएगो  गार्सिया  में  विदेशी  नौसैनिक  अड्डों  का  होना  सम्मिलित  है  ।

 गुरु  नानक  तापीय  भटिण्डा  में  कोयल  की  कमी

 9716.  a  भान  सिंह
 :

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 क  :

 क्या  भटिण्डा  स्थित  गुरू  ना नया  तापीय  aaa  को  कोयले  की  कमी  और  कोयले  की  राख  al

 निपटाने  करने  सम्बन्धी  समस्याओं  का  साम  करना  पड़  रहा  और

 यदि  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है  और  संपंत्र  को  कोयले  की  समय  पर  सप्लाई  सुनिश्चत
 करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  है  ?

 च्  ~
 इस्पात  ओर  खान  मंत्रालय  नें  उप-मंत्री

 सुबोध
 :  और  ऐसी  कोई  शिकायत

 नहीं  मिली  है  ।  प्राप्त  जानकारी के  अनुसार  भाटिया के  ताप  संयंत्र  के  जून  के  अंत  तक  अथवा
 1974  के  शुरु  में  चालू  हो  जाने  की  आशा  है  ।

 दादा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  का  बिस्तार

 9717.  श्री  घामनकर  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंमे  कि  :

 कया  टाटा  आपने  एण्ड  स्टिल  कम्पनी  को  संयुक्त  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  लाने  के  लिए  कोई  निर्णय  कर

 लिया  गया  है  क्योंकि  टाटा  बन्ध  स्वयं  उसके  विस्तार  होने  वाले  व्यय  को  पुरा  कर  सकने  की  स्थिति  में

 नहीं  है  ;  और

 क्या  इसके  बिस्तर  के  लिए  जापानी  फर्म  द्वारा  उपकरणों  तथा  मशीनरी  की  व्यवस्था  करने

 का  आश्वासन  भी  दिया गया  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  सें  उप-मंत्री  सूबों  :  एसा  कोई  निर्णय  नहीं  लिया

 गया है  ।  जापान के  fora  स्टील  कारपोरेशन  ने  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  के  इस्पात  कारखाने
 के  सम्भाव्य  विस्तार  के  बारे  में  विस्तृत  शक्यता  प्रतिवेदन  अभी  हाल  ही  में  प्रस्तुत  किया  है  और  प्रतिवेदन

 तैयार  करने  के  कार्य  का  मार्गदर्शन  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  नियुक्त  की  गई  कर्णधार  समिति  द्वारा  इस

 प्रतिवेदन  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 सरकार  को  इस  प्रकार  के  किंसी  आश्वासन  के  बारे  में  जानकारी  नहीं  हैं  ।

 faa  बंगाल  में  बिजली  बन्द  रहने  के  कारण  हुई  जन  दिवसों  की  हानि

 9718.  श्री  झार०  एन०  TAA  :
 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि  :

 पश्चिम  बंगाल में  वर्ष  1972-73 में  बिजली  बन्द  रहने के  कारण  हर  महीने  कितने

 दिवसों  की  हानि  हुई  ;

 क्या  बिजली बन्द  रहने  और  कच्चे
 माल  की

 कमी  के  कारण  अनेक  लघ  उद्योग  बन्द  हो  गए

 हैं  या  भारी  कठिनाइयों  का  सामना  कर  रहे  है  ;  और

 इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बालगोविन्द
 :  से  यह  मामला  राज्य  क्षेत्र

 में  आता है  ।  कुछ  समय  पूरे  पश्चिम  बंगाल  की  राज्य  सरकार  बन्द  रहने  के  कारण

 राज्य में  हानि  हुए  श्रम-घंटों के  संबंध  में  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।  उद्योगों को  बिजली  बन्द

 कच्चे  माल  की  कमी  के  कारण  कठिनाइयों  का  अनुभव  अवश्य  करना  पड़ता है  ।  बिजली  की  कमी को

 दुर  करने  के  लिए  किए  गए  कुछ  उपायों  वर्तमान  थर्मल  विद्युत  केन्द्रों  से  बिजली  के  उत्पादन  को
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 मुख्य  थर्मल  केन्द्रों  को  कोयले  की  आपूर्ति  और  निजी  उद्योगों  को  डीज़ल  सेटों  के  कैटिच  संयंत्र
 लगाने  की  विभिन्न  विजली  उत्पादक  योजनाओं  जो  कि  निर्माण  की  विकसित  अवस्था
 में  शीघ्रता  से  कार्य-आरंभ  के  पूर्ण  करना  आदि  सम्मिलित  हैं  ।]

 पश्चिम  बंगाल  के  सैनिक  कॉलेजों  में  प्रवेश

 9719.  श्री  Yo  कठ  एम०  इसहाक

 थी  बेवड़े  नाथ  माता

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  के  मेडिकल  कालेजों  में  सीटों  की  संख्या  कितनी  है  और  पिछले  तीन  वर्षों  के

 दौरान  इन  मेडिकल  कालेजों  में  प्रवेश  के  लिए  आवेदन  करने  वाले  छात्रों  की  संख्या  का  कालेज  वार

 ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 क्या  इन  मेडिकल  कालेजों  में  सीटों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री
 एम

 के०  :  और

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथा  समय  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 पश्चिम  बंगाल  a  खाद्य  अपमिश्रण के  मामले

 9720.  श्री  ए०  कठ  एम०  इसहाक  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री,यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  पश्चिम  बंगाल  से  खाद्य  अपमिश्रण  के  कितने  मामलों  की  सुचना  मिली  ;  और

 प्रत्येक  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  To  कठ  :  और

 1970,  1971  और  1972  में  खाद्य  पदार्थों  के  कितने  नमूनों  की  जांच  की  गई  और  कितने  नमूनों  में
 मिलावट  पाई  गई  तथा  उस  के  साथ  साथ  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  मुकदमे  चलाये  गये  और  कितने  व्यक्तियों

 कों  दण्ड  आदि  दिया  गया  इस  से  सम्बन्धित  सुचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 बंगाल  में  खाद्य  अपमिश्रण  के

 कितने  कितने  कितने  कुल  कितना

 खाद्य
 कितनों

 कितने

 को मुकदमे  व्यक्तियों  मामले  व्यक्तियों  जुर्माना  वसूल
 वर्ष  पदार्थों  मिलावट  चलाये  दोषी  को  दोष  न्यायालय  को  किया  गया

 के  पाई  गये  ठहराया  में  पड़े  कारावास

 गया  किया  दिया नमूनों  गई  हुए  है

 गया  गया

 जाच

 की

 Go

 1970  7190  1689  1355  628  43  1573  146  1,13,464. 00

 1971  6098  1354  1171  647  35  1126  103  1,11,631.00

 1972  6886  1919  1550  644  52  2092  69  1,47,205.00
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 ण

 अगरतला  स्नातकोत्तर  चिकित्सा  अनुसंधान  संस्थान  स्थापित  करन  का  प्रस्ताव

 9721.  श्री  ए०  कठ  एम०  इसहाक  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार को  त्रिपुरा  सरकार से  अगरताला में  स्नातकोत्तर  चिकित्सा
 अनुसंधान  संस्थान

 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ;  और

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और
 इस  पर

 सरकार
 की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  क०  जी नहीं ४

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  कन्द

 9722.  श्री  atta  कलार  सरकार

 श्री  दवेन्द्र  नाथ  माता

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  राज्यवार  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की  संख्या  कया  है

 वर्ष  1974-75  में  राज्य  वार  और  विशेष  रूप  से  पश्चिम  बंगाल  कितने  प्राथमिक
 चिकित्सा  केन्द्र  खोले  जायेंगे  और

 डाक्टर  नियुक्त डाक्टरों  के  बिना  चलाये  जा  रह  केन्द्रों  की  संख्या  कितनी  है  और  केन्द्रों

 करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  क्०  :  देश
 में  (30-9-

 73  की  स्थिति के  राज्यवार  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की  संख्या  का  एक  विवरण  संलग्न  है
 ।

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 39  (30-9-73  स्थिति के

 डाक्टरों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  प्राथमिक  स्वास्थय  केन्द्रों  में  काम  करने  को
 आकृष्ट

 करने  के  लिए

 भारत  सरकार  और  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्रों  की  सरकारों  ने  निम्नलिखित  कदम  उठाये  हैं
 :--

 भारत  सरकार :

 प्राथमिक  स्वास्थय  केन्द्रो ंके  डाक्टरों  को  जिन्हें  अलाभकारी  क्षेत्रों में  काम  करना  पाडता  150  रुपये

 प्रति मास  का  विशेष  भत्ता  दिया  जाता  है  |

 राज्य/संघ  शासित  क्षत्रों  की  सरकार

 (1)  ग्रामीण  तथा  शहरी  दोनों  क्षेत्रों  में  काम  कर  रहे  डाक्टरों  के  लिए  समान  काडर  बनाना  |

 (2)  ग्रामीण  परिवहन  ana  सुसज्जित  मकानों  जेसे  सभी  प्रोत्साहनों  की  व्यवस्था

 करना  |

 (3)  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  इमारितों  और  रिहायशी  मकानों  जैसी  भौतिक  सुविधाओं

 में  सुधार  करना
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 (4)  ग्रामीण
 क्षेत्रों  में  काम  करने  को  सहमत  सेवा-निवृत्त डाक्टरों  की  पुनः  नियुक्ति  ।

 (5)  अग्रिम  वेतन-वृद्धियाँ की  संस्कृति  राज्य  में

 (6)  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  दवाइयों  की  पर्याप्त  मात्रा  में  व्यवस्था  |

 (7)  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  मेडिकल  oat  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  निश्चित  अवधि  तक  सेवा  करने

 के  लिए  बाध्य  करने  हेतु  छात्रवृत्तियां/वृतिकाओं की  पेशकश  की  है  ।

 विवरण

 io
 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  का  नाम  कार्यरत  प्राथमिक

 स०  स्वास्थ्य  केन्द्रों

 की  संख्या

 आंध्र  प्रदेश  415

 111

 बिहार  587

 गुजरात  251

 89

 75 हिमाचल  प्रदेश

 7  76 जम्मू व  काश्मीर

 कर्नाटक  265

 163

 10  मध्य  प्रदेश  457

 11  388
 महा  राष्ट्र

 12  15

 13

 14  नागपाल  10

 15  उड़ीसा  313

 16  पजाब  126

 17  232

 18  तमिल  नाइड  379

 19  23
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 क्र०  कार्यरत  प्राथमिक राज्य सिंघ  शासित  क्षेत्र  का  ताम

 Yo  स्वास्थय  केन्द्रों

 की  संख्या

 20  उत्तर  प्रदेश  871

 21  पश्चिम  बंगाल  286

 22  अंडमान  और  निकोबार  arene

 23  अरुणाचल  प्रदेश  79

 24.  चडीगढ़  e

 25  दादर  और  नगर  हवेली

 26  दिल्ली

 27  दमन  और  दीव  15

 28  लक्ष  द्वीपसमूह

 29  fast

 पांडिचेरी  11 30

 भारत  5264

 खादक  पदार्थों  के  नमूनों  का  विश्लेषण  करन  क  लिए  व्हीकल  कॉलेजों  की  प्रयोगशालाओं

 9723.  श्री  शक्ति  कुमार  सरकार :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  राज्यों  खाद्य  पदार्थों  के  नमूनों  का  विश्लेषण  करने  के  लिए  मेडिकल  कालेजों की
 प्रयोगशालाओं  का  उपयोग  करने  का  परामर्श  दिया  गया  है  ;  और

 यदि
 तो  प्रत्येक  राज्य  में  इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  मसें  उप  मंत्री  To  Fo  )

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  कीਂ  सरकारें  इस  मामले  पर  विचार  कर  रही  हैं ।

 भारत  द्वारा  आधुनिक  हथियारों  का  निर्माण

 9724.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  भारत  सरकार  ने  देश  में  और  अधिक  आधुनिक  हथियार  बनाने  का  कार्यक्रम  आरम्भ

 किया है  ;  और

 यदि
 तो

 सभी
 तीनों  सशस्त्र  अर्थात्‌  स्थल-सेना  नौसेना  और  वायु  सेना  के  प्रयोग

 के  लिए  बनाये जाने  वाले  हथियारों की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?
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 रक्षा  मंत्रालय  पेरिस  मंत्री  (att  विद्याचरण
 :  जी

 ।

 जिन  हथियारों  का  विकास  और  निर्माण  किया  जाना  है  उनकी  मुख्य  विशेषता  अधिक

 लम्बी  अधिक  लाने  लेजाने  की  क्षमता  और  उनके  भण्डार  तथा  अनुरक्षण  में

 अधिक  सरलता  है  ।

 हिदायतों को  अपने  हाथ  में  लेना

 9725.  श्री  नवल  किशोर  दार्मा  :

 श्री  मघ  दण्डवत

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री यह  बताने  की  कन्ना  करेंगे  कि
 :

 क्या  हिन्दुस्तान  एल्यूमीनियम  कारखाने  के  श्रमिक  निरन्तर  मांग  कर  रहे  है

 कि  सरकार  इसको  अपने  हाथ  में  ले  और

 यदि  तो  श्रमिकों  की  मांगें  पुरी  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कायंवाही  कर  रही है  और

 इस  कारखाने  को  सरकार  अपने  हाथ  में  कब  तक  ले  लेगी  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री
 सुखदेव

 :  और  हिन्दुस्तान

 मिलियन  के  प्रबंधकों  द्वारा  12  1974  से  तालाबंदी  घोषित  कर  दिये  जाने  के  फलस्वरूप

 कारखाने  को  सरकार  द्वारा  अपने  हाथ  में  ले  लेने  की  मांग  के  कुछ  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।  राज्य  और  केन्द्र

 सरकार  दारा  Per  गए  उपायों  के  फलस्वरूप  अब  ता  पाबंदी  समाप्त  कर  दी  गई  है  |

 राजधानी  मं  चेचक  के  रोगी

 9726.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  गत  तीन  महीनों  में  चेचक  के  उन  रोगियों  की  संख्या  कितनी  थी  जिन्हें  दिल्‍ली  के  अस्पतालों  में

 दाखिल  किया  गया  था  और  उससे  कितने  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  क  ०  :  पहली  1974

 से  20  1974 को  अवधि में  दल्ली  के  संक्रामक  रोगਂ  अस्पताल
 में  चेचक  के

 94  रोगियों को  भरती

 किया  गया  जिनमें  से  22  मौतें  होने  की  सुचना  मिली  है  |

 हिन्दुस्तान  कापर  कम्पलैक्स  में  सिलीनियम  का  उत्पादन

 9727.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा :

 श्री  तरूण  गोगोई  :

 क्या  इस्पात  ओर  खान  मंत्री  भारतीय  तांबा  कम्पलैक्स  द्वारा  की  गई  प्रगति के  बारे  में  21  ० मार्च

 1974  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4066  के  उत्तर के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिन्दुस्तान  कापर  में  1973-74  में  सिली  नियम  का  कितना  उत्पादन  हुआ  और  इसके

 रामस्वरूप  विदेशी  मुद्रा  की  कितनी  बचत  होने  की  अनुमान  है  ;  और

 खेतड़ी  तांबा  खानों  और  देश  में  अन्य  कारखानों  में  सिलीनियम  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये

 कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय में  उप-मंत्री  सुखदेव  प्रशन  का  संबंध

 स्तान  कापर  लिमिटेड  की  इकाई  इंडियन  कॉपर  कम्पलैक्स  से  है  ।  भारतीय  तास  समाज  घट सिला  का

 नियम  संयंत्र  197  3  के  अंत  में  चाल  किया  जायेगा
 ।  1973-74 के  दौरान  सिली

 नियम  का  कुल  उत्पादन

 लगभग  2210  किलो  था ।  इस  खाते  में  बिदेशी  मुद्रा  की  अनुमानित  बचत  लगभग
 9

 लाख  रुपये  है  ।
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 इस  समय  खेती  ara  परियोजना  या  Verasale हिन्दुस्तान  atv  लिमिटेड  की  अन्य  परियोजनाओं

 में  जि  संयंत्र  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 Taxe-over  of  Ravod,  Jageshwar  and  Budha  collieries  in  District

 9728.  Shri  Ramavatar  Shastri  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  have  not  taken  over  Ravod,  Jageshwar  and  Budha  Khad

 collieries  in  Hazaribagh  District  so  far;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;

 (c)  whether  coal  is  being  mined  and  sold  from  the  said  collieries;  and

 (d)  if  so,  the  action  taken  by  Government  to  check  this  illegal  action

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Subodh  Hansda)
 (a)  to  (d)  Information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 House

 Nationalisation  of  Santhal  Pargana  Coal  Mines

 9729.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  some  coal  mines  in  Santhal  Pargana  District  in  Bihar  have  not
 been  nationalised,  so  far

 (b)  if  so,  their  names;  and

 (c)  the  reasons  for  not  nationalizing  them?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Subodh  Hansda)
 4a)  No,  Sir

 (b)  and  (c)  Do  not  arise

 भारत  कोकिंग  ata  लिमिटेड  के  श्रमिकों  को  धनबाद  कोयला  खानों  की  नौकरियों  से  निकाल

 जाना

 9730.  श्री  रामावतार  शास्त्री

 श्री  भोला  माझी

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यहं  बताने  की  छापा  करा  कि

 क्या  कोक-कारी  और  गेर-कोक-कारी  कोय ला खानों  का  17  1971  और  30  जनवरी

 1973  को  अधिग्रहण  करने  के  बाद  से  बिहार  के  धनबाद  जिले  की  विभिन्न  कोयला  खानों  से  भारत  कोकिंग

 कोल  लि०  के  अनेक  श्रमिकों  को  फालतू  भर  तुमपर  ठिय  बताकर  नौकरी  से  निकाल  दिया  गया  है  और  यदि

 तो  उनका  क्षेत्र  घार  ब्यौरा  क्या  है  और  उनमें  मादिघासियों  तथा  समाज  के  अन्य  कमजोर

 वर्गों  की  प्रतिशतता  कितनी  है

 क्या  जांच  समितियों  आदि  के  माध्यम  से  बिहार  के  धनबाद  जिले  की  कोई-कारी  और  गेर

 कारी  दोनों  प्रकार  की  विभिन्न  कोयला  खानों  से  भारत  कोकिंग  कोल  लि०  के  अनेक  श्रमिकों  को  वापस

 लिया  गया  है  और  यदि  हां  तो  उनका  क्षेत्रवार  ब्यौरा  क्या  है  और  उनमें  हरिजनों  आदिवासियों

 तथा  समाज  के  अन्य  कमजोर  वनों  की  प्रतिशतता  fray  है  ;

 क्या  विशिष्ट  वर्ग  के  घुसपैठ  कोंचा  रियों
 को

 वास्तविक  कमेंचारी  दिखाकर  नौकरी  देने  के  लिए

 कमजोर  वर्गों  के  वास्तविक  श्रमिकों  को  '  अयथा  आदि  बताकर  नौकरी  से  निकाल

 feat  गया  था ;  और
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  मामले  की  जांच  करने  का  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुबोध  :  जी  नहीं  ।

 चुंकि  अभिरक्षकों  के  फैसलों  के  विरुद्ध  बहुत  सी  अपीले  की  गई  थी  इसलिए  क्षेत्रीय  स्तर  पर

 सलाहकार  समितियां  बनाई  गई  हैं  जिनमें  केन्द्रीय  मजदूर  संघों  के  प्रतिनिधि  हैं  ।
 क्षेत्रीय  सलाहकार

 समितियों

 ने  उचित  विचार  विमर्श  के  पश्चात  यह  पाया  कि  825 व्यक्ति  वास्तविक  कामगार  हैँ  और  उन्हें  अपने  का  में
 पर  वापिस  आने  की  अनुमति दे  दी  गई  जिन  व्यक्तियों को  इस  आधार  पर  काम  पर  अपने  की  अनुमति

 ई  है  उनका  क्षेत्रवार  विवरण  नीचे  दिया  गया  हैं
 नम ना नयन

 जिन  व्यक्तियों  को  अनुमति  दी  गई

 क्षेत्र  संख्या ६  परद है  लिया a  NY  YS  a

 स्थायी  नीति  कुल

 139  27

 154

 200

 199  40

 56  10
 a eee  es

 748  77  825

 हरिजनों  आदि  की  प्रतिशतता  का  विवरण  प्राप्त  किया  जा
 रहा

 हैं  ।

 (7)  किसी  वास्तविक  काम  क  द  द  स सारों  ं  को  अथवा  अस्थायी  आदि  बताकर  नौकरी  से  नहीं

 निकाला  गया  ।

 wet  नहीं  उठता
 ।

 काल्पनिक  श्रमिकों  को  मेरी  का  कथित  भुगतान

 9731.  श्री  रामावतार  शास्त्री

 श्री  भोला  मांझी

 कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यहं  बताने  की  कपा  करा

 क्या  भारत  कोकिंग  लिमिटेड  लोकवाद  कोयला  खान  19  1971  से

 300  काल्पनिक  श्रमिकों को  नियमित  रूप  से  मंजूरी  भुगतान  कर  रहा  जो  स्थानीय  प्रबन्ध  तथा  उसे

 क्षेत्र  के  मुखिया  के  बीच  बांटी  जाती  हैं  ;  और

 यदि  at,  तो  कपा  सरकार  का  विचार  इन  तथ्यों का  सत्यापन  करने  का  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  सें  उप-मंत्री  सुबोध  नही ं।

 प्रश्न नहीं  उठता  |
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 9  1974  लिखित  उत्तर

 उत्तर  प्रदेश  के  मिर्जापुर  जिले  में  कोयले  का  उत्पादन

 9732.  शी  रामावतार  कास्त्रो :  नपा  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कोयला  खान  प्राधिकरण  ने  उत्तर  प्रदेश  के  मिर्जापुर  जिले  में  कोयले  का  उत्पादन  शुरु

 करने  का  निर्णय  ले  लिया  है  ;  और

 यदि
 तो  इसके  तथ्य

 कपा
 है  और

 इस
 दिशा  में  क्या  कदम  उठाये  गये

 इस्पात  और  लान  मंत्रालय में  उप  मंत्री  सुबोध  :  और  (@)  कोयला  छान  प्राणी

 करण  ने  मिर्जापुर  जिला  प्रदेश  )
 में  स्थित  सिंगरौली

 कोला  त्र  के  खण्ड  मे  पांचवीं  योजना

 के  दौरान  एक  कास्टਂ  परियोजना  के  विकास  का  कार्यक्रम  बनाया  है  जिसका  निर्धारित  उत्पादन

 लक्ष्य  20  लाख
 टन

 वार्षिक  होंगा  ।
 उनका

 इस
 इलके

 में  दो  अन्य
 परियोजनाएं

 भी  चालू  करने  का  प्रस्ताव

 जिनके  लिए बे  afearsratt-Pearre a तैयार  कर  रहे  हैं  ।

 ware  उद्योग  लिमिटेड  सोम  फिक्रो  द्वारा  क्मंघारों  भविष्य  निधि  जमा म  करावाया  जाना

 9733.  भी  सी ०  Fo  चन्द्रप्पन

 श्री  एस०  ए०  ससगनन्तम

 क्या  श्रम  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करा  कि

 क्या  अलोक  त्याग  घरन  आफ  इंडस्ट्रीज  के  स्वामित्व  में  जयपुर  उद्योग  लिमिटेड  की  राय  से

 बडी  सीमेन्टਂ  फैक्टरी  ने  कर्मचारियों  का  भविष्य  निधि  और  अपने  अंशदान  की  काफी  बडी  सवाई

 राजस्थान  में  कम्पनी  के  भविष्य  निधि  न्यास  में  जमा  नहीं  कराई

 यदि  तो  इसके  कया  कारण है  ;
 और

 (7)  इस  उपक्रम  में  श्रमिकों  के  हितों की  रक्षा  करने  कें  लिए  सरकार ने  क्या  कार्यवाही की  है

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  :  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने  निम्न  प्रकार

 सूचित

 किया 1) से

 है
 :--

 से  मेसी  जयपुर  उद्योग  सीमेंट  aed  ने  केवल  1974  और  ard

 1974  महीनों  के  at  2.55  लाख  रुपय  की  राशि  के  भविष्य  निधि  अंशदान  जमा  कने  प्रादेशिक

 अधुत  ने  Qi RATE  भविष्य  fafa  और  परिवार पेंशन  निधि  1952  की  घारा  7  क  के के  अधीन

 नोटिस  जारी  किया  जिसके  प्रत्युत्तर  में  कम्पनी  ने  निश्चित  रुद्र
 से

 20  1974
 तक  देय  राशियों

 के  भुगतान  करने
 को  वायदा  किया  है  ।

 कोयला  संबंधी  अन्त मंत्रा लीय  समिति

 9734.  श्री  सी०  के ०  चन्द्रप्पन  :  कया  इस्पात  और  खान  मंत्री यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कोप्ले  सम्बन्धी  अन्तेंमंत्रालीय  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  सरकार  ने  निर्णय  ले  लिया  है

 यदि  तों  इसके  तथ्य क्या  है  ?

 (we)  ors  ( इस्पात  और  खान
 मंत्रालय

 सें  उप
 मंत्री  :  LPP  द ह क  प्रश्न  कॉ

 संबंध  कोयला  मूल्य  पर  अन्तंमंत्रालय  समिति से  है
 ।  इस  समिति  द्वारा  प्रस्तुत  रिपोर्ट  पर  अभी  कोई  fay

 नहीं  लिया  गया  है
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 ताबे  को  छोलन  का  निपटान

 9735.  श्री  सी०  के ०  चन्द्रभान

 श्रीमती  रोजा  विद्याधर  वापसी  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  लोह  और  तांबे  के  उपयोग  के  बारे  में  21  1974  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 4000  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  एक  जांच  से  पता  चला है  कि  एक  अयुध  कारखाने  द्वारा  बाम्बे  की  छीलन  के  निपटान

 कें  दों  मामलों  में  सरकार  को  3.  70  लाख  रुपए  की  कुल  हानि  हुई  है  ;  और

 यदि  तो
 तत्संबंधी  तथ्य

 क्या  हूँ
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  शुक्ल )
 :  और  ब्यौरे

 विवरण  में  दिए गये

 विवरण

 आईलैंड  कारखानें  में  छोलन  के  निपटान  के  दो  मामलों  का  ब्योरा

 1.  13-3-70 को  एक  आपनें  फैक्टरी ने  72,319.88  कि ०  ग्राम  ताम्बे  की  छीलन  के  निपटान

 के  लिए  टेंडर  माग थे  ।  उपर्युक्त  टॉंडरके  उत्तर  में  उच्चतम  प्रस्ताव  14,177  रुपए  प्रति  मीट्रिक  टन

 का  थां  |  27-7-70  TH  मान्य  था  |  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करने  वाला  प्राधिकरण  कलकत्ता

 में  आर्डिनेंस  कारखानों  के  महानिदेशक  थे  ।  क्योंकि  उत्पाद  शुल्क  लगाने  अथवा  न  लगाने  के  बारे  में  कुछ
 अस्पष्टता  दिखाई  दी  अतः  आ्ंनेंस  कारखानों  के  महा  निदेशक  यहां  चाहते  थे  कि  फैक्टरी  उत्पाद  शुल्क
 कारियों  से  इस  बारे  में  पुष्टि  प्राप्त  करें  ।  आर्डिनेंस  कारखानों  के  कटनी  उत्पाद  शुल्क
 कारियों  के  बीच  पत्र-व्यवहार  में  अधिक  समय  लग  जाने  के  कारण  सफल  टेंडर  भेजने  वाले  के  प्रस्ताव  की

 aaa  की  तारीख  तक  प्रस्ताव  की  स्वीकृति  के  बारे  में  सुचित  नहीं  किया  जा  सका  ।  अक्तूबर  1970  में

 में  नए  टेंडर  और  नये  प्रस्ताव  के  आधार पर  62. 32  मी०  टन  11,111.11 रुपए  प्रति  टन  से  बचा

 गया  और  10  पी०  टन  11,381  रुपए  प्रति
 टन  पर

 बेचा  गया
 ।

 इस  प्रकार  से  यदि  उच्चतम  मूल  प्रस्तावਂ
 निर्धारित  तारीख  तक  मान  लिया  जाता  तो  उस  से

 जो
 आय  होती

 उससे  2.  20  लाख  रुपए कम  प्राप्त  हुए  ।

 इस  मामले  में  देरी  उत्पाद  शुल्क  के  लगाए  जाने  में  कुछ  अस्पष्टता  के  कारण  थी  |

 2.  एक  आना  कारखाने  ने  21.95  टन
 ताम्बे  की  छीलन

 की
 बिक्री  के  लिए  दिसम्बर

 1969 में  टेंडर  मांगे  प्राप्त  हुआ  उच्चतम  प्रस्ताव  16,133. 95  रुपए  प्रति  टन  का  था  जो  27-3-70

 तक  मान्य  था  ।  प्रस्ताव को  स्वीकार  करने  में
 सक्षम  प्राधिकारी  कलकत्ता  में  आर्डिनेंस  फैक्टरी  के  महानिदेशक

 ने  13-3-70  को  टेंडर  की  स्वीकार  किए  जाने  की  सुचना  दी  परन्तु  फैक्टरी  में  पत्र  की  प्राप्ति  में  देरी  के  कारण

 वहं  टेंडर  भे  जने
 वाले  को  प्रस्ताव  की  बेधता  की  अवधि  में  सुचित  नहीं  की  जा  सकी  ।  फैक्टरी  ने  जून/जुलाई

 1970  में  छीलन  के  लिए  दुबारा  टेंडर  मांगा
 ।  इस  बार  प्राप्त  उच्चतम  प्रस्ताव  14,661  रुपए  प्रति

 टन  था  जो  9-12-70  तक  वेध  था  ।  यह  प्रस्ताव  भार्डनेंस  कारखानों  के  महानिदेशक  ,  कलकत्ता  द्वारा

 स्वीकार  कर  लिया  गया  और  इसकी  े वधता  अवधि  के  अंतिम  दिन  टेंडर  भजने  वाले  को  सुचना  दी  गई  ।

 टेंडर  भेजने  वाले  ने  इस  प्रस्तावਂ  को  इस  आधार  पर  रह  कर  दिया  की  agar  की  अवधि  समाप्त

 हो  चुकी  सामग्री  फरवरी  1972  में  सार्वजनिक  नीलाम  द्वारा  रुपए  प्रति  टन  के

 हिसाब  से  बेच  दी  गई  ।  यदि  बेधता  अवधि  में  पहले  टेंडर  के  प्रस्ताव  को  मान  लिया  जाता  तो बिक्री की  आय
 वास्तविक  हुई  आय से  1.  50  लाख  अधिक  होती  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  इस  मामले  में  यह  पता  लगाने  के

 लिए  जांच-पडताल  रहा  है  कि  फैक्टरी  प्राधिकारियों  और  फर्म  के बीच  कोई  सांठ-गांठ  तो  नहीं  थी  ।
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 उगर
 लिखित  उत्तर

 Retirement  Age  under  Mines  Act

 9736.  Shri  Dhanshah  Pradhan:  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  a  large  number  of  employees  of  Mining  Executive  Cadre  of  the
 nationalised  mines  have  either  been  retired  or  forced  to  retire  on  attaining  the  age
 of  58  years  from  ist  February  1973  while  under  the  provisions  of  Mines  Act  they
 can  remain  in  service  upto  the  age  of  60  years;

 (b)  if  so,  the  number  of  employees  so
 retired,

 so  far;

 (c)  whether  the  CMAL  is  functioning  with  depleted  strength  of  Mining  Execu-
 tive  Cadre  employees  which  is  contrary  to  the  provisions  of  the  Mines  Act,  and
 if  so,  to  what  extent  their  strength  has  been  so  depleted;  and

 (d)  the  reasons  for  compulsory  retirement  of  these  experienced  persons ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Subodh  Hansda) :

 House.
 (a)  to  (d)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the

 की  लागत

 9737.  श्री  जी०  चाई ०  कृष्णन  :  क्या  रक्षा  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  निर्मित  विमान  विदेशी  मुद्रा  सहित  क्या  लागत  है  ;  और

 आयातित  विमान  की  क्या  लागत  हैं  ;  और

 (7)  इसमें  भारत  की  तकनीकी  जानकारी  की  सफलता  सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  विद्याचरण  से

 यहं  सुचना  प्रकट  करना  लोक  faa  में  नहीं  तथापि  मिग  21  को  अधियाते  अंश  कच्ची  सामग्री  से  निर्माण

 के  चरण  में  लगभग  40  प्रतिशत  होगा जो  1974-75 में  प्रारम्भ  हो  चुका  आयातित  सामग्री  और

 उपकरणों  के  स्यान  पर  यथा  सीमा  तक  स्वदेशी  सामग्री  और  उपकरण  के  विकास  के  लिए  समन्वित  प्रयास

 किए  जा  रहे  ह  ।

 वाणिज्यिक  वाहन  कारखानों  की  क्षमता  के  विस्तार  के  लिए  लाइसेंस  anil  किये

 जाना

 9738.  श्री  जी०  बाई०  कृष्णन

 श्री  कण  मानना  :

 क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कुर  करेंगे  कि

 क्त  वाणिज्यिक  वाहनों  के  निर्माताओं  की  अपनी  वर्तमान  क्षमता  का  विस्तार  करने  के  लिए

 वर्ष  1972-73  के  दौशन  लाइसेंस  जारी  किये  गये  थे  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  रूपरेखा  क्या  और

 वाणिज्यिक  वाहनों  के  मुल्यों  को  नियमित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की

 जा
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 Written

 Answers

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  sa  मंत्री  दलबीर  :  और  वर्ष  1972-73  में

 वाणिज्यिक  गाड़ियों  के  निर्माताओं  को  अपनी  क्षमता  में  विस्तर  करने  के  लिए  कोई  औद्योगिक  लाइसेंस

 नहीं  दिए गए  फिर  भी  वाणिज्यिक  गाड़ियों के  विद्यमान  निर्माताओं को  पर्याप्त  विस्तार के  लिए
 पत्न  जारी  किय  गये  हैं  जो  निम्न  प्रकार  है  :--

 नए

 पर्याप्त  विस्तार  स्वीकृत  अतिरिक्त

 एकक  का  नाम  के  लिए  दिए  गए  क्षमता

 (ao  प्रतिवर्ष )

 8-  1-197  4  600 1.  मे ०  अशोक  लीलेंड  मद्रास

 गाड़िया

 2.  मे०  टाटा  इंजीनियर रग  एण्ड

 लोकोमोटिव  कण  बम्बई  |  29-6-1972  12,000

 3.  म े०  बजाज  टेम्पो  पूना  23-8-1972  8,000

 मे०  टाटा  इंजीनिर्याश्ग  एण्ड  लोकोमोटिव  कंपनी  लिफ्ट  5,  बम्बई  और  Ho  अशोक  लीजेंड  लिमिटेड
 कसम

 मद्रास  को  दिए  गए  आशय-पत्र  पहले  ही  दिनांक  30-8-19733  र  26-12-1973  को

 fra  लाइसेंसों  में  बदल  दिये  गये  है  ।

 सरकार  ने  वाणिज्य  गाड़ियों  के  निर्माताओं  से  कहा  है  कि  वे  सरकार  की  ga  अनुमति  के  बिना

 गाड़ियों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  न  करें  ।

 पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  safes  स्वास्थ्य  केन्द्र  तवा  उप केन्दों  के  लिये  स्टाफ

 क्वार्टरों  तथा  भवनों  फा  निर्माण

 9739.  श्री  बेवेस्ख  नाथ  महाता

 श्री  एस०  एन०  fag  शव
 :

 कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  ava  कि  :

 क्या  1973  में  हुए  राज्यों  के  स्वास्थ्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन  ने  यह  सिफारिश  की  थी

 कि  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  तथा  उप केन्द्रों  के  लिये  स्टाफ  क्वार्टरों  तथा  के
 ee

 निर्माण  कार्य को  100

 प्रतिशत  केन्द्रद्दारा  प्रायोजित  योजना  के  रूप  में  लिया  और

 यदि  तो  मंत्रालय  ने  सिफारिशों  पुर  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  है  और  उसका  राज्यवार

 sare  क्या  &  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  ए०  ब्र  :  जी

 यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की  इमारतों  और  स्टाफ  क्वार्टरों

 बनाने  के  काम  में  जो  कमी  रह  गई  थी  उसे  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम

 के  अन्तर्गत  समन्वित  ढंग  से  पुरा  कर  दिया  जाएग  ।  इस  कार्यक्रम  को  राज्य  क्षेत्र  का  कार्यक्रम  माना  गया  है

 और  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों
 और

 उप केन्द्रों  की  इमारतों  तथा
 स्टाफ  क्वार्टरों

 के  निर्माण  के  लिए  धन  की

 व्यवस्था कर  दी  गई  है
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 9  1974  लिखित  उत्तर

 Report  on  Wage  Policy

 9740.  Shri  Jagannathrao  Joshi:

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee :

 Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state:

 (a)  the  suggestions  contained  in  the  Report  of  Committee  on  Wage  Policy  under
 the  Chairmanship  of  a  Member  of  the  Planning  Commission;  an

 (b)  the  reaction  of  Government  to  each  of  them?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma):  (a)
 and  (b)  The  report  inter  alia,  recommends  the  setting  up  of  a  Wage  Cell  and  con-
 tains  suggestions  for  a  wage  policy.  As  a  first  step,  the  Wage  Cell  has  been  set
 up  in  the  Ministry  of  Labour.

 बम्बई  में  कुष्ठ  रोगी

 9741.  श्री  एस०  एम०  जोजफ  :  स्वास्थ्य  भर  परिवाद  नियोजन  मंत्री  यह  बताते  की  झपा

 करेंगे  कि  :

 मया  12  1974  के  अंग्रेजी  के  एक  दैनिक  समाचारपत्र  के  अनुसार  बम्बई  के  प्रत्येक

 1,000  लोगों में  आठ  व्यक्ति  कुष्ठरोगी हैं  ;

 क्या  पिछले  वर्ष  की  तुलना में  वर्ष  1973 में  usa में  कुष्ठ  रोगियों की  संख्या  बढ़  कर  2,000
 तक  पहुंच  गई  और

 (77)  यदि  तो  राज्य  से  कुष्ठ  रोग  समाप्त  करने  के  लिये  सरका  सका  बयान  के  रूप  में  क्या  तरीके

 भपनाने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  mo  :  से

 अपेक्षित  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  दी  जायेगी  ।

 बोकारों  कंस्ट्रक्शन  इंजीनियर  एसोसिएशन  की  ati

 १742.  att  भोगेन्द्र

 डॉ०  लक्ष्मी  नारायण  पांडे

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  बोकारों  कंस्ट्रक्शन  इंजी  नियम  एसोसिएशन  ने  बोकारों  स्टील  लिमिटेड  के  प्रबन्धकों

 को  कुछ  मांगें  प्रस्तुत  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  नपा  हूँ  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 सुबोध

 :  (#)  af

 निर्माण  इंजीनियरों  की  मुख्य  मांगें  इस  प्रकार  है

 (1)  ट्रेड  यूनियन  अधिनियम  के  अधीन  बोकारों  कंस्ट्रक्शन  इंजीनियर्स  एसोसिएशन

 को  मान्यता दी  जाए  I

 (2)  अधिकाधिक
 ठेके  उन्हीं  निर्माण  इंजीनियरों  को  दिए  जायें  जो  ठेके  की  शर्तों  पर  कार्य  कर  रहे

 ह
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 Written  Answers  May  9,  1974

 (3)  तकनीकी  सहायक  के  पद  का  नाम
 बदलकर

 परिवीक्षाधीन  इंजी  नियर  कर  दिया  जाय  और

 छः  महीने  की  सेवा  पूरी  करने  के  पश्चात्‌  उन्हें  एवमेव
 सहायक

 मंडल  इंजीनियर  अथवा  समतुल्य
 पद  दिया जाय  और  दोਂ  वर्ष  के  पश्चात्‌  अगले  उच्च  ग्रेड  में  उनकी  पदोन्नति की  जाय ।

 (4)  वरिष्ठता  उस  तारीख  से  दी  जानी  चाहिए  जिस  तारीख  को  इंजीनियर  ने  निर्माण  कायें  में

 sat  आरम्भ  की  थी  न  कि  उस  तारीख  से  जिस  तारीख  को  उसे  परिचालन  कार्य  में  रखा

 गया है

 (5)  पु  निवास  स्थान  ।

 दन  मांगों के  बारे  में  प्रबन्धकों  तथाਂ  संघ के  बीच  इस  समय  बातचीत  चल  रही  है  ।

 इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  को  दो  ad  के  लिये  अधिकार  में  लेना

 9743.  श्री  भोगेन्द्र  झा  FAT  इस्पात  ओर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करा  कि

 क्या  age  स्थित  इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड  को  केवल  दो  वर्ष  की  अवधि

 के  लिय  अपने  अधिकार  में  लिया  गया  था  जो  कि  1974 में  समाप्त  हो  रही a;

 यदि  तो  उक्त  अधिग्रहण  के  क्या  परिणाम  भर

 क्या  इस  कम्पनी  का  राष्ट्रीयकरण  करने  TAT  इसे  इसके  पूर्ववर्ती  स्वामियों  को  न  लौटाने  का

 fear  यदि  तो  तत्संबंधी  विवरण  कया  है ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध  :
 से  सरकार  ने  14  जुलाई

 1972  को  इण्डियन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  का  प्रबन्ध  दो  ae  के  लिए  अपने
 हाथ

 में  लिया  अधिग्रहण
 के  पश्चात्‌  संयंत्रों  तथा  उपस्करों  की  तकनीकी  हालत

 के  बारे  में  जांच  की  गई  और  लगभग  3  वर्ष  की

 अवधि
 में

 उत्पादन  को  निर्धारित  स्तर  पर  लाने  के  लिए  मरम्मत  पुराने  और  घिसे  हुए  पुर्जों  को

 बदलने  के  लिए  एक  व्यापक  योजना  बनाई  कम्पनी  के  प्रशासनिक  ढांचे  को  सुप्रवाही  बनाने  के

 लिए  पुनर्गठित  किया गया  है  ।  वर्तमान  अधिग्रहण  की  अवधि  के  समाप्त  हो  जाने  के  बाद  कम्पनी  के

 भविष्य  का  प्रश्न  विचाराधीन  है  ।

 सशस्त्र  सेनाओं  के  परान  aat  साथियों  मं  संशोधन

 9744,  श्री  मोहेन्द्र  झा  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  की  का  करेंगे  कि  क्या  ब्रिटिश  सरकार के  समय

 से
 चले  भा  रहे  सशस्त्र  सेनाओं  के  पुराने  सेनानियों

 में  उन्हे  लोकतांत्रिक
 बनाने  के  ताकि  पदोन्नति

 अधिकारियों
 के  अनुपात  को  कम  से  कम  सीधे  भर्ती  किय  गये  अधिकारियों  के

 समान  बढ़ाया  जा  सके  बहुत
 अधिक  संशोधन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रो  जगजीवन  जी  श्रीमन्‌  ।

 सशस्त्र  सेनाओं  में  अफसर  संवर्ग  में  निम्नतर  tal  से  पदोन्नति के  लिए  सामान्यतया  कोई  निश्चित

 अनुपात  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  नौसैनिक  तथा  are  सेनिक  की
 अपेक्षित

 सेवा

 बताएं  सशस्त्र  सेनाओं
 में

 अफसरों  के  लिए  निर्धारित  सेवा  आवश्यकताओं  से  काफी  भिन्न है gt  तथापि  जहां

 निम्नतर  रेंक  से  अफसर  रैक  के  लिए  पदोन्नति  करना  सम्भव  होता  किया  जाता  है  बशर्तें  अपेक्षित

 तथा  अन्य  आवश्यकताएं  तथा  विधिवत  नियुक्त  किए  गए  सेना  चयन  as  के  द्वारा  कमीशन  प्राप्त

 रक  के  लिए  उपयुक्त  पायी  गयी  हों

 अफसरों  तथा  कार्मिकों  के  लिए  सामूहिक  मस  की  व्यवस्था  करना  भी  aaa  नहीं  है  कयों  कि  अफसरों

 को  अपने  भोजन  व्यय  का

 भुगतान

 करना  पड़ता  हैं  जबकि  निम्नतर  cat  के  कार्मिकों  को  सरकारी  व्यय

 पर  मुफ्त  भोजन  का  हक
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 19  1896  लिखित  उत्तर
 पनव

 पिरेशों  में  स्थित  मार तोय
 िसतों

 के  कार्प  के  बार  में  संसद  सदस्यों  का  प्रतिवेदन

 9745.  श्री  डी०  बो०  चन्द्र  गौडा

 श्री  के०  मानना

 क्या  विदश  मंत्री  as  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 विदेशों
 में

 स्थित  भारतीय  मिशनों  के  सन्तोषजनक  कार्य  के  बार में  संसद्‌  सदस्यो ंसे  गत

 तीन  वर्षों
 में

 agar  कितने  प्रतिवेदन  प्राप्त  और

 उन  पर  सरकार  की  व्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 भी  पाल  सिंह  और  (3)  विदश  स्थित

 भारतीय
 मिशनों  के  संतोषजनक  काय

 के
 बारे  में  ऐसी  कोई

 रिपोर्ट  नहीं  मिली  ह  ।  तथापि
 पिछल  तीन  वर्षों में  कछ  संसद्‌  सदस्यों  ने  यह  बताया  है  कि

 मिशनों
 से  जिने  सुविधाओं  की  वे

 अपेक्षा  करते
 थे

 वे  उन्हें  नहीं  मिली  या  मिशनों  के  कार्य  के  बारे  में  स्थानीय  अखबारों  में  प्रतिकूल
 यूरोप  छपी हैं  ।  सभी  मामलों में  प्रतिकारात्मक  कार्रवाई  की  गई  थी  ।

 एवरों  विमान  में  परिवर्तन  के  बार  में  ब्रिटिश  पायलट  दवारा  दिया  गया  सुझाव

 9746.  श्री ०  डी०  बी०  चन्द्र  गोड़ा  कया  रक्षा  मंत्री  यद  बताने  की  HIT  क्रम  कि

 छपा  ब्रिटिश  पायलट  ने  एवरो  विमानों  को  अधिक  सुरक्षित  बनाने  के  विचार

 से  उनमें  कोई  परिवर्तन  करने  का  सुझाव  दिया

 क्या  पायलट ने  कोई  परीक्षण  किए  और

 यदि  तो  उनके  क्या  परिणाम  निकले  और  इस  दिशा  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने

 का  विचार  है
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  शुक्लजी  :  से  होल  ही  में

 बनाए  गए  एच०  एस०  748  विमान  में
 कतिपय

 तकनीकी  समस्याओं  पर  काबू  पाने  के
 लए

 हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  के  सहयोग  में  मैसेज  हकीम  fad  एविएशन  लि०  लायंस  टीम

 दवारा  व्यापक  जांच-पड़ताल  को  गई
 है

 ।  हॉकर  सिड्डले  एविएशन  लि०/राज्स  टीम

 में  ब्रिटिश टेस्ट  पायलट  सम्मिलित थे  ।  समस्याओं  पर  काबू  पाने  के  लिए  दिए  गए  कतिपय  सुझावों  पर

 विचार  किया  जा  रहा  है  परन्तु  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 विदेशों  में  स्थित  भारतीय  मिशनों  के  मकान  किराये  पर  व्यय

 9747.  थ्रो  डी०  बाण  चन्द्र गोड़ा  ea  विद श  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 विदेशों  में  स्थित  उन  भारतीय  मिशनों  का  देशवाल  ताम  क्या  हैं  जिनकी  अपनी  इमा  रखें

 (@)  उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  सरकारी  प्रयोजनों  के  लिये  किराये  पर  इमारतें  ली  हुई

 ह्

 (7)  गत  तीन  वर्षा  में  वह  1973 के  अन्त  तक  देशकार  कितनी  राशि का  किराये के  रूप  में  भूगतान

 किया  भो

 उन  देशों  में  हमारी  अपनी  इमारत  न  बनाये  जाने  के  कया  कारण
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 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरख  पाल  :  और  उन  देशों  के  नाम
 नहं

 भारत  के  मिशनों  के  अपने  भवन है  अथवा  मिशन  के  सदस्यों  वे  लिए  निवास

 are  उन  केशों  के  नाम  दस  प्रकार  के  भवन  किराये  पर  लिये  गये  वितरण  1  और  11  में  दिय

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  7004/74]

 वितीय  क्य  1970-71  और  1971-72 के  दौरान  बदा  किये  गये  किराये का  देशवाल

 ब्यौरा  संलग्न  विवर
 111

 में  दिया गया  है
 ।

 में  रखा
 गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  7004/74]

 वित्तीय  at  1972-73 के  आकड़े  wee  किये  जा  रहे  हैं  और  सदन  की  मेज़  पर  रख  दिये  जाएंगे
 |

 विदेशी  मुद्रा  की  कठिन  स्थिति  के  कारण  हम  हर  जगह  अपने  भवन  नहीं  बना  सके  है  ।  फिर
 भी

 इस  कार्य  के  लिए  हुर  वर्ष  एक  राशि  अलग  तय  कर  दी  जाती  है  और  दन  आवंटनों  से  इस  तरद्  के  पूंजीगत

 व्यय  के  लिए  खरीद  की  गयी  है  ।

 भारों  इंजीनियरी  निगम  के  उत्पादों  बिक्री-बाय  में  बद्ध

 9748.  भी  कातिक  उधर  कया  भारी
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 :

 कया  भारी  इंजीनियरिंग  निगम  रांचीਂ  के  बहुत  से  संयंत्र  उत्पादों  के  विक्रय-मूल्य
 अन्य  उत्पादों

 की  तुलना में  सामग्री  तथा  उपभोज्यों सहित  उत्पादन  लागत की  अपेक्षा  बहुत कम  है  और
 प्रबन्धक  इस  अन्तर  को  विक्रय-मूल्य  बढ़ा  कर  पूरा  कर  रहे

 यदि  तो  कया  मंत्रालय ने  इसे  रोकने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  और

 मदि  तो  इसके  क्या  कारण  ह  ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  रणबीर  :  हेवी  इंजीनियरी  कारपोरेशन  द्वारा
 निर्मित  उपकरणों  का

 मुख्य  भाग  इस्पात  संयंत्र के  लिये  होता  जिनके  मूल्य  सरकारी  उद्यम  कार्यालयों

 द्वारा  उसी  प्रकार के  सोवियत  उपकरणों की  लागत  आधार  dat  इंजीनियरी  कारपोरेशन में  अनुमानित

 उत्पादन  लागत के  आधार  पर  निर्धारित  किए गए  थे  ।  साथ  ही  साथ  इसमें  मूल्यों  में  वुद्धि  करने  की

 व्यवस्था  है  ।  अन्य  उत्पादों  के  लिये  मूल्यों  का  निर्धारण  सामान्य  वाणिज्यिक  प्रक्रिया  के  अनुसार  उत्पादन

 लागत  और  तुलनात्मक  बाजार  मूल्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया  जाता  फिर  भी  कुछ  पुराने

 देशों  के  मामलों  में  कि  निविदाओं में  वृद्धि  के  लिये  कोई  प्रावधान नहीं  है  की  सलाई
 में  संविदा  बिक्री  मूल्य  के  आधार  पर  की  जाती  जो  अनेक  मामलों  में  उत्पादन  की  वर्तमान  लागत  से

 कम  मूल्य  की  रह  है  ।

 उत्पादन  लागत  और  निविदा  बिक्री  मूल्य  के  बीच  के  अंतर  को  पूरा  करने  के  लिये  sat  इंजीनियरी

 कारपोरेशन  के  प्रबन्धकों  ने  मूल्यों  में  मनमानी  वृद्धि  नहीं
 की

 है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 भारी  इंजीनियरों  रांची  ले  उत्पादन  संबंधी  आकड़ों  मਂ  लाली  शांकाड़ों  का  तोड़ा  जाता

 9749.  शी  कातिक  उरांव
 :

 क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बता
 ने

 की  कृपा  करेंग  कि
 :

 भारी  इंजीनियरी निगम  रांची  के  भारी  मशीन  निर्माण  संयंत्र  के  उत्पादन

 संबंधी  आंकड़ों  में  काफी  मात्रा में  जाली  आंकड़  जोड़  दिये  गये  और

 यदि  तो  ऐसी  कार्यवाही  किन  परिस्थितियों में  की  जाती  है  ?

 उत्पादन
 में

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  म  उपमंत्री
 दलबीर

 :  (#)  भारी  मशीन  निर्माण  संयंत्र  के

 उत्पादन  आकड़  हैं  ।

 प्रश्न ही  नहीं  उठता ।
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 बोकारों  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिये  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  wAutiaat

 a
 अजित  भूमि  के  लिए  क्ति पूति

 9750.  श्री  बारीक  उरांव  क्या  इस्पात  ale  खान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बोकारो  स्टील  प्लांट  बोकारों  को  स्थापित  करने  के  लिये  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  से  कुल  कितनी  भूमि  अजित  की

 ्  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को  कितना  मुआवजा  दिया

 आर

 (77)  क्या  उनको  ठीक  प्रकार  से  पुनः  बसाया  गया  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुबोध
 बोकारों  इस्पात  प्रायोजना  के

 लिए  भूमि  अजन का  कार्य  बिहार की  राज्य  सरकर  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।  सरकार को  यह  मालूम

 नहीं हैं  कि  अनुसूचित  जातियों/अनुसुचित  जनजातियों से  कूल  कितने एकड़  भूमि  प्राप्त  की  गई  है
 |

 राज्य  सरकार ने  1956 में  अनुसूचित  भूमि  का  अधिकतम  मूल्य  1900 रुपय  प्रति  एकड़

 तथा  1964  में
 अनुसूचित  की  गई  भूमि  का  अधिकतम  मूल्य  3800  रुपये  प्रति  एकड़  निश्चित  क्या

 था  ।  मुआवज  की  दर  प्राप्त  की  गई  भूमि  की  किस्म  पर निर्भर  करती  हैं  और  भिन्न-भिन्न गांवों  के  लिए
 भिन्न-भिन्न  मनोज  की  अदायगी  का  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकार  का  भारत  सरकार  को इस
 बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  अनूसूचित  जातियों/अनूसुचित  जनजातियों  के  प्रत्येक  विस्थापित  व्यक्ति

 को  किस-किस दर  से  मुआवजा  दिया गया  है  ।

 विस्थापित  व्यक्तियों  को  फिर से  बसाने की  पहली  जिम्मेदारी राज्य  सरकार  की
 फिर

 बोकारो  स्टील  लि०  राज्य  सरकार  की  सहायता  कर  रही  है  और  विस्थापित  व्यक्तियों को  फिर  से
 बसाने  व्या  आधा  खड़े  दे  रही  है  तथा  केवल  विस्थापित  व्यक्तियों के  लिए  दस्तकारी  सिखाने की  विशेष

 प्रशिक्षण  योजना  चला  रही  है  ।  इसके  नौकरी  के  मामले  में  विस्थापित  व्यक्तियों  को

 तम  प्राथमिकता दी  जाती  इस्पात  नगर  में  दुकानों  के  आबंटन  में  भी  उन्हें  दी  जाती

 1956  के  आद्योगिक  नीति  संकल्प  का  क्रियान्वयन

 9751.  श्री  कार्तिक  उधर  :  क्या  भारों  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  उनका  मंत्रालय  लोगों  को  रोजगार  देने  के  मामले  में  1956 के  औद्योगिक  नीति  संकल्प

 का  कड़  रूप  से  पालन  कर  रहा

 यदि  तो  500  रुपये तथा  इससे  कम  वेतन  घाले  पदों  पर  जिनके  लिए  स्थानीय  लोग
 लब्ध  है  कितने  स्थानीय  लोगों

 को  रोजगार दिया  जा  रहा
 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 भारों  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  :  औद्योगिक  नीति  1956

 में  स्थानीय  लोगों  को  रोजगार देने  के  बारे  कोई  व्यवस्था  नहीं है

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
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 बोकारों  क  निर्माण  इंजीनियरों  की  सेवा  at  at

 9752.  at  कातिक  उरांव  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  जहां  तक  बोकारों  स्टील  बोकारो  के  निर्माण  इंजीनियरों  की  सेवा  शर्तों  का  प्रश्न

 दै  विंमान  प्रबन्धक  भूतपूर्व  प्रबन्धकों  के  निर्माण  को  क्रियान्वित  नहीं  कर  रहे  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  उपमंत्री  (att  सुबोध
 :  और  नहीं  ।  बोकारो

 स्टील  लि०  के  वर्तमान  प्रबन्धक  प्रशिक्षण  तथा  विकास  की  एक  योजना  द्वारा  परिचालन  तथा  अन्य  सेवा
 विभागों  में  स्थायी  पदों  पर  निर्माण  इंजीनियरों  की  भर्ती  करके  उनकी  सेवा  शर्तों  में  सुधार  लाने  की

 सभी  सम्भावनाओं के  बारे  में  पत्ता  लगा  रहे  हूँ  ।

 भारत  अथंमू वस  बंगलौर  का  उत्पादन

 9753.  शी  क्र  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 at  1973  में  भारत  अथेमूवर्स  लिमिटेड  बंगलौर  में  उत्पादन  कितना  हुआ  और

 उसके  उत्पाद  का  निपटान  किस  प्रकार  किया  गया  था  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  :  भारत

 मूवर्स  लिमिटेड में  1973 वर्ष  के  लिए  उत्पादन का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  —

 (1)  |

 (2)  at  मूविंग  |

 रेनकोट  रेलवे  TS  को  बेचे  जात  हैं  और  अर्थ  मूत  उपस्कर  सरकारी  सरकारी

 क्षेत्र  उपक्रम  और  निजी  उपभोक्ताओं  को  बेचे  जति  हैं  ।

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लि०  के  मुख्यालय  का  पूर्वी  भारत  में  स्थानान्तरण

 9754.  stadt  रोजा  विद्याधर  दे  a9iz

 श्री  सन

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  fo  के  मुख्यालय  को  पूर्वी  भारत में  स्थानांतरित  करने

 के  लिये  विभिन्न  लोगों  और  संगठनों  ने  सरकार  से  अनुरोध  किया

 क्या  ऐसा  करने  से  इसका  प्रभावी  कार्यकरण  सुनिश्चित  होगा  और  यात्ना पर  होने
 वाला

 व्यय  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  म  उपमंत्री  सुबोध  :  अभी  हाल  ही  में  कमेंचारियों

 की  एक  युनियन  से  इस  बारे  में  एक  सुझाव  प्राप्त  हुआ  है  |

 और
 स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया

 लि०
 का  मुख्यालय  नई

 दिल्‍ली
 में

 रखने  का  मुख्य

 कारण यह  है  कि  और  इस्पात  तथा  सम्बद्ध आदान  उद्योगों  का  विकास  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  एक  संगठन  के  रूप  में  इसके  कार्यों  तथा  गतिविधियों के  लिए  इस्पात  और  खान  मंत्रालय  तथा
 अन्य  मंत्रालयों  अभिकरणों  से  निकट  तथा  सतत  arcs  की  आवश्यकता  है  ।  इसके

 अलावा  के  अध्यक्ष  इस्पात  विभाग  के  सचिव  भी  है  ।
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 19  1896  (  लिखित  उत्तर

 काम  सिस्ट  और  [॥  विजिटर  क  वेतनमान

 9755.  थी  नरेन्द्र  fag  बिष्ट  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  ने  तीसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  बाद  फॉर्म  रि  के  वेतनमान में  सुधार

 किया है

 (@) at >
 क्या  सरकार  हैल्थ  विजिटर  के  वेतनमानों में  भी  सुधार  करने  की  वां  पर  विचार

 कर  रही  और

 (7)  यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  ए०  ष्ह्  कार्मेसिस्टों

 के  वेतनमानों  में  सुधार  लाने  का  मामला  विचाराधीन  है  ।

 तथा  तीसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों के  अनुसार  लेडी  goa  विजिटरों के  वेतनमानों

 में  पहले  ही  सुधार  कर  दिया गया  है  ।  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  के  अधीन  काम
 कर  रही  लेडी  हैल्थ

 विजिटर ों से  वेतनमान  में  और  अधिक  वृद्धि करने  के  लिए  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 उत्तर  के  पैंतीस  जिलों  छा  खनिज  सवाल

 9756.  श्री  नरेन्द्र  सिह  विष्ट :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  के  आठ  पवेतीय  अर्थात्‌

 ने  टिहरी-गढ़वाल
 और  उत्तर  काशी  का  उस  क्षेत्र  मे ंखनिज  सम्पदा  का  पता

 लगाने  के  लिए  कोई  खनिज  सर्वेक्षण  किया

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार से  अनुरोध  किया  है  ;

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  सर्वेक्षण  का  क्या  परिणाम  और

 यदि  तो  इस  पिछड़े  क्षे  त्र  के  आर्थिक  विकास के  लिए  सर्वेक्षण  न  कराये  जाने  के  क्या  कारण

 हूं

 इस्पात और
 खान  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  सुखदेव  :

 जी  भारतीय

 भूविज्ञान  सर्वेक्षण  संस्था ने  उत्तर  प्रदेश के  8  उल्लिखित  पहाड़ी  जिलों  में  खनिज  निक्षेपों  के  लिए

 सर्वेक्षण  किया  है  ।

 भारतीय
 भूविज्ञान  सर्वेक्षण

 का
 कार्यक्रम  राज्य

 सरकारों
 के  साथ  उचित  परामर्श के  बाद

 तथा

 राज्य  सरकारों  दवारा
 राज्य  कार्यक्रम  परिषदों  में में  किए  गए  विभिन्न  प्रस्तावों/अन्रोधों  को  ध्यान  में  रख

 कर  बनाया  जाता  ।  प्रत्येक  क्षेत्रगत सत्र  कार्यक्रम  पर  अंतिम  अनुमोदन  केन्द्रीय  कार्यक्रम  परिषद
 का

 होता है  जिसमें  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधि  होते  हैं  ।

 फ्लैक्स  वਂ  रसायन  ग्रेड  सेलखड़ी  और

 राइट  के  व्यापक  निक्षेपों  का  पता  चला है  ।

 ठ  पहाडी प्रश्न  नहीं  उठता
 क्योंकि  उत्तर  प्रदेश  के  उपर्युक्त  आ

 ree  जिलों  में  निहित  व्यापक  aa

 का  सर्वक्षण  भूतकाल  से  लेकर  आज  भी  जारी  हैं  और अ भागे भी  जारी  रहेगा  ।
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 Written  Answers  Vaisakha  19,  1896  (Saka)

 उत्तर  ह ह: 1 |  में  स्वास्थ्य  हमारे  ale  ओषधियों  की  स्थापना

 कि

 श्री  नरेश  सिंह  बिष्ट  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 उत्तर  प्रदेश  में  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैँ  जहां  आगामी  दो  या  तीन  वर्षों  में  स्वास्थ्य केन्द्र
 भौर  औषधालय  स्थापित  किए  जायेंगे और  क्या  भारत  सरकार  को  उनकी  आवश्यकता के  नारे  में  कोई

 मिली है  और  क्या  राज्य  सरकार  से  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  मांगा गया

 क्या
 भारत  सरकार

 को  उत्तर  प्रदेश  सरकार से  ब्यौरा  प्राप्त  हुआ  है  और  यदि
 तो

 कितनी
 सहायता  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  और

 भारत  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  किया है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (aT  ए०  क०  :  से

 सूचना  एकत्र की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दो  जायेंगी  ।

 उत्तर  ि प्रब दी  में  भारी  उद्योंगों  की  स्थापना  कौर  उनका  बिस्तार

 9758.  श्री  नरन  fag  बिष्ट  :  बया  भारी  sett  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 \
 (  पाँचवीं  योजना  की  अवधि  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  नये  भारी  उद्योगों  की  स्थापना  करने  के

 लिए  सरकार का  कौन  से  कार्यक्रम  प्रारंभ  करने  का  प्रस्ताव  और

 क्या  इस  बारे में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी मुख्य  बातों  का  ब्यौरा क्या  है  और  इस  बारे  में  भारत  सरकार की  क्या
 प्रतिक्रिया  है

 ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  दलबीर  केन्द्रीय  क्षेत्र में  उत्तर  प्रदेश में  नये

 भारी  उद्योगों  की  स्थापना  करने  और  विद्यमान  एक  एकक का  विस्तार  करने  की  निम्नलिखित  योजनाएं

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना की  अवधि  में  कार्यान्वित  की  जानी  है

 (1)  त्रिवेणी  स्टाइरिस  aa

 प्रेशर  वैसे  और  हीट  एक्सचेंजों का  प्रथम  चरण  में  1,000  मी ०  टन  से  2,000  मी०  टन  तक

 प्रतिशत और  दूसरे  चरण  में  5,000  मी०  टन  तक  निर्माण  सुविधाओं  का  विस्तार  करने  के  लिए  पांचवीं

 योजना में  3  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 (2)  भारत  पम्प  एण्ड  arid  लिमिटेड

 पच वीं  योजना  में  भारत  पम्प  एण्ड  कम्प्रशर  नैनी  के  दूसरे  घरण  का  विस्तार  करने  के  लिए
 4.95  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।

 (3)  भारत  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  एक  भाग के  रूप  में  झांसी में  एक  नये  ट्रांसफामंर  की
 स्थापना  करने  का  निर्णय  किया  गया  है  ।  इस  समय  परियोजना पर  कारखाने  के  लिए  1,452  लाख

 झूठ
 भर  बस्ती  के  लिए  265

 लाख  रु०  के  व्यय  का  अनुमान  लगाया  गया  है  ।

 (4)  स०  स्कूटर  इंडिया  लिमिटेड

 पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रतिवर्ष
 1,00,000

 स्कूटरों  और  30,000  तीन  पहियों  वाले  स्कूटरों

 की  अधिस्थापित  क्षमता  से  लखनऊ  में स्कूटर

 इं
 संयंत्र  के  पुरा  कर  लेने  की  व्यवस्था  की  गई  है  |
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 और  केन्द्रीय  सरकार को  उत्तर  प्रदेश  सरकार से  राज्य  में  भारी  उद्योगों को  स्थापना

 करने के  बारे  में  कोई  सुझाव  प्राप्त नहीं  हुआ  फिर  उत्तर  प्रदेश राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम
 ओर  उत्तर  प्रदेश  एग्रो  इंडस्ट्रीज  कारपोरेशन  से  हल्की  वाणिज्यिक  गाड़ियों  और  सेक्टरों  के  निर्माण

 के  लिए  आशय-पत्र/औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  करने  के  तीन  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  उत्तर  प्रदेश  औद्योगिक
 विकास  निगम  लिमिटेड  को  स्कूटरों  भोर  हल्की  वाणिज्यिक  गाड़ियों  के  निर्माण  के  लिये  आशय-पत्र  जारी

 कर  दिये  गये  किन्तु  एक  विदेशी फर्मे  के  सहयोग  से  ट्रैक्टरों का  निर्माण  करने  के  कृषि  उद्योग  निगम

 के  प्रस्ताव  को  रद  कर  दिया  गया  है  ।

 अपमिश्रण  रोकने  के  लिए  ओवर  तथा  atic  प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम  में  अपर्याप्त

 उपबंध

 9759.  भी  रामचन्द्रन  कड नाप ली  :

 शी  के०  पी०  उन्नीकृष्णन

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  अपमिश्रण  रोकने  तथा  कठोर  दंड  देने  के  लिए  औषध
 तथा  श्रृगार  प्रसाधन  सामग्री

 नियम  में  पर्याप्त  उपबन्ध  नहीं  हैं  ;  और

 a  ? यदि  तो  इसे  अधिक  प्रभावी  बनाने  के  लिए  क्या  प्रस्ताव  दि

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  हो  :  और

 औषधि  और  प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम  के  वर्तमान  उपबन्धों  को  अधिक  प्रभावकारी  बनाने  के  लिए

 ज़न  में  आगे  और  संशोधन  किया  जाए  अथवा  नहीं  इस  प्रश्न पर  विचार  कियां  जा  रहा  है  ।

 Coal  Mining  by  Madhya  Pradesh

 9760.  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar:

 Shri  Rana  Bahadur  Singh:

 Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to  ola eta  te:

 (a)  whether  coal  occupies  an  important  place  in  the  implementation  of  economic

 plan
 in  the  country;  and

 rnme (b)  if  so,  whether  it  is  proposed  to  allow  Gove  11111...  a4 nt  of  Madhya  Pradesh  to  /
 take  up  mining  and  production  of  coal?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Subodh  Hansda) :
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  No,  Sir.

 Lime  stone  and  Bauxite  bearing  areas  of  M.P.  declared  as  protected  areas

 9761.  Shri  Nathuram  Ahirwar:  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  lime  stone  and  bauxite  bearing  areas  in  the  State  have  been
 declared  protected  areas  by  Union  Govrnment  for  exploitation  under  public  sector;

 (b)  whether  mining  work  is  being  done  in  this  area  at  present;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  of  not  declaring  these  areas  open  for  mining  by  private
 miners?
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 का

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Sukhdev  Prasad)  :
 (a)  Government  of  Madhya  Pradesh  have  reserved  certain  areas  of  limestone  for
 exploitation  in  the  public  sector  in  the  Districts  of  Satna,  Bilaspur,  Jabalpur  and
 Raipur  for  Cement  and  Iron  &  Steel

 Industry.
 Areas  reserved  for  public  sector

 by  the  State  Government  for  Bauxite  are  in  the  Districts  of  Shahdol,  Bilaspur,
 Mandla,  Surguja,  Raigarh,  Durg  and  Balaghat.

 (b)  Production  of  limestone  from  5  public  sector  mines  and  of  Bauxite  from
 3  public  sector  mines  in  Madhya  Pradesh  have  been  reported

 (c)  Does  not  arise

 Talks  with  Foreign  Minister  of  Austria

 9762.  Shri  Chandulal  Chandrakar

 Shri  Banamali  Babu  :

 Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  state  the  gist  of  the  talks
 on  economic  and  political  matters  held  with  the  Foreign  Minister  of  Austria  during
 his  recent  visit  to  India?

 The  Minister  of  State  in  the  Min  of  External  Affairs  (Shri  Surendra  Pat
 Singh):  The  Austrian  Foreign  Minister  Dr.  Rudolf  Kirchschlaeger,  visited  India  from
 12th  to  16th  April,  1974  and  had  two  sessions  of  talks  in  the  Ministry  of  External
 Affairs

 The  ‘talks  covered  a  general  view  of  bilateral  and  international  question  of

 mutual  interest,  The  officials  of  the  two  sides  in  a  separate  meeting,  discussed

 tion.
 bilateral  economic  and  commercial  relations,  including  possibilities  of  future  coopera-

 पांचवी  योजना  में  विकास  योजनाओं  को  wie  क्रियान्वित  करना

 9763.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पांचवी  योजना  में  426  करोड़  रुपय  की  लागत  वाली  विकास

 ओर नाओं  at  शीघ्र  क्रियान्वित  करने  के  लिए  कोई  आठ  सूत्री  नीती  अपनाई  गई  है  ;

 यदि  al,  तत्सम्बन्धीਂ मुख्य  बातें  क्या  है  ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर  हां

 {
 \  पांचवी  योजना  का  प्रस्ताव  तैयार  करते  समय  भारी  उद्योग  दवारा

 अपनाई  गई  नीति  की  मुख्य  बातें  निम्नलिखित  है
 |

 1  पहले से  कार्यान्वित  की  जा  रही  परियोजनाओं को  तेजी
 से  पूरा  करना  ;

 2  सरकारी  क्षेत्र  के  एकको  असंतुलन
 &

 करने  हेतू  कार्यक्रम

 ताकि  उनकी  क्षमता  उपयोग  में  सुधार  हो  सके  और  उनकी  क्षमता  में  और

 वृद्धि की  जा  सके  ;

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  प्रमुख
 गण  ओर  बन्द  इंजीनियर  एककों के

 प्रबंध  al

 अधिग्रहण  करना  और  उनको  शीघ्र  पुरःस्थापित  करना  ;

 विद्यमान  एककों  के  उत्पाद-मिश्र  को  युक्ति-युक्त  और  संतुलन

 उपकरणों को  लगाकर  वे  wet  आवश्यक  उनकी  क्षमता में

 विस्तार

 पांचवी  योजना  की  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिय
 at  कहीं

 लगाना धव
 wp  नय  एककों  को  ,
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 6  उद्योगों  की  श्रेणी  म  आन  वाले  गेर-सरकारी  एककों  पूंजीगत
 बस्तियों  अधिकतम  उपयोग  करने  में  सहायता  करना

 आवश्यक  उपकरणों  के  जसे  आयल  अन्य  रसायन

 संयत्र  और  मशीनों  के  उत्पादन  मं  अंतर  का  प्रणाली बद्ध  अध्ययन  वारना

 तथा  उनके  निमिष  की  क्षमता  बढ़ाना  अथवा  उत्पन्न  करना  ;  और

 ग्रे  आयरन  और  इस्पात  की  ढली  गढ़ी  हुई  वस्तुओं  आदि  जसे  भारी

 इंजीनियरी  उद्योगों  कीਂ  आवश्यक  अंतर  वस्तुओं  क्षमत  विकास

 का  समन्वय  करना  |

 वाधीन  से  भारत  के  विदश  मंत्री  और  अमरोका  के  सेक्रेटरी  आफ  स्टेटस  बीच

 चा

 9764.  श्री  Allo  वी ०  स्वामीनाथन

 प्रसप्लभाई  महता

 क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें  कि

 व क्या  विदेश  मंत्री  ने  6  अप्रैल  1974 को  वार्शिग्दन  में  अमरीका  के  सेक्रेटरी  आफ  स्टेट्स

 से  भेंट की  थी  ;  और

 यदि  हां  तो  किन-किन  विषयों  पर  विचार-विमश  किया  गया  ?

 fader  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  faz)  जी  हां  ।  यह  बठक  15  अप्रल

 1974  को  yas  में  हुई  थी  ।

 इसमें  आपसी  हित  के  बहत-से  विषयों  पर  बातचीत  हुई  थी
 जिसमें

 भारत  अमरीकी

 संबंध  अंतर्राष्ट्रीय  स्थिति  और  उपमहाष्द्वीप  में  शांति  और  मेल-मिलाप  बढ़ाने  के  लिए  भारत  के

 प्रयत्न  भी  शामिल  हैं  ।

 दिल्‍ली  में  फ़िक्रों  कार्यालय  में  हिन्दुस्तान  मशीन  cea  दवारा  निमित  घड़ियों  की  चोर  बाजारों

 9765.  कुमारों  कमला  ककमारी  क्या  भारों  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करम

 a (#)  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दिल्‍ली  बिक्री  कार्यालय
 में  बेचे  जाने  वाली  हिन्दुस्थान  मशीन  era  दवारा  निमित  घड़ियों  विशेषकर  पायलट

 और  घड़ियों  की  चोर  बाजारी को  जाती  है  और  और  जवाहर

 नामक  धड़ियोंको  जनता  को  नहीं  बचा  जाता  है

 यदि  तो  उक्त  पद्धती  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  कीਂ  है

 वर्ष  1974  में  इन  घड़ियों  की  कितनी  बिक्री  हुई
 ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर  :  तथा  दि ली  में

 हिन्दुस्थान  मशीनਂ  टूल्स  की  घड़ियों  की  बिक्री  हिन्दुस्थान  मशीन  टूल्स  के
 दिल्ली

 स्थित

 बिक्री  कार्यालय  के  जरिए  की  जाती  है  और  fret  पटल  पर  पहले  आओ  पहले

 ले  जाओਂ  आधार  पर
 जनता

 को  घड़ियाँ  बेची  है  ।  बिक्री  कर

 आदि  बताते  हुए  नियमित  कैश  मेमो  जारी  किए  जाते  है  किन्तु  यह  सच  है  कि
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 और  जवाहर  जैसी  कम  मूल्य  की  घड़ियों  की  मांग  पूर्ति  से  कहीं  अधिक  स्थिति

 में  सुधार  तभी  होगा  जब  इस  प्रकार  की  घड़ियों  उत्पादन  जायेगा  |

 वं  1973-74  में  दिल्‍ली  स्थित  हिन्दुस्थान  मशीन  टूल्स  के  बिक्री  कार्यालय नें  विभिन्न  प्रकार
 की  15963  घड़ियों की  बिक्री  की  है  जिसमे ंसे  786  और  819  घड़ियां  थी  ।

 इस्पात  उद्योग  के  विकास  क  लिये  इस्पात  के  मुल्य  में  बुद्धि

 9766.  शी  राम  प्रकाशन  इस्पात  ओर  खान  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि

 वित्त  मंत्रालय ने  इस्पात  उद्योग  के  विकास के  लिये  संसाधन  जुटाने  हेतु  इस्पात  के  मूल्यों  में  वृद्धि

 करने
 3 का  सुझाव  दिया ;

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  सुझाव  को  रद्द  कर  दिया  है
 ;

 यदि  हां  ,  तो  इसके  क्या  कारण  ह
 ?

 इस्पात  भोर  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुनो  wet  |

 प्रश्न  नहीं  उठते  |

 राष्टोयकृत  कोयला  खानों  के  मालिकों  को  म  आवाज़  की  घटाएगी

 9767.  भी  एम०  एस०  पूरी  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यद  बताने  की  कप  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीयकृत  कोयला  खानों  के  एसे  कितने  मालिक
 हैं  एक  पचास

 पच्चीस  THE  दस  हजार  और  दस  हजार  से  कम  रुपये  तक  मुआवजा  कब  TH  अदा  कर

 feat  जायेगा ;  ञ

 इन  मालिकों  द्वारा  सभी  श्रेणीयों  के  जिन  श्रमिकों  को  नियुक्त  किया  गया  था  उनकी  मजूरी
 की  बकाया  राशि  कितनी  है  तथा  उनके  हिसाब  के  कब  तक  निबटाये  जाने  की  आशा  है  ?

 इस्पात  कौर  लान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध
 :  विस्तृत  जानकारी  पहले  ही

 कोककर  कोयला  खान  (  राष्ट्रीयकरण  )  1972  तथा  कोयला
 खान  राष्ट्रीय  रण

 )

 दी  गई  है  । 1973  की  अनुसूचियों में

 इस  बकाया  राशि  की  मात्रा
 या

 एसी  राशि  के  बारे  में  फैसला  हो  जाने  की  तारीख के
 बारे  में  ठीक-ठीक  जानकारी  नहीं  दी  जा  सकती  क्योंकि  वह  विभिन्नपक्षों  द्वारा  संदाय  आयुक्त
 को  प्रस्तुत  किये  जाने  वाले  दावों  पर  निर्भर  होगी  ।

 रक्षा  अनुसंधान  प्रतिष्ठानों  द्वारा  राडार
 टेक्नो

 एयरोनाटिक्स  कौर  नौसेना

 विज्ञान  का  विकास  करने  के  लिये  उपाय

 9768.  थ्री  एम०  एस०  पूरी :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  ने  अपने  रक्षा  अनुसंधान  संस्थाओं  के  माध्यम  से  राडार
 प्रेम  पास्तों

 एयरोनाटिक्स  और  विज्ञान  के  विकास  के  लिए  प्राथमिकताओं  का  कोई  कार्यक्रम  बनाया  है  ;

 क्या  प्रक्षपणास्व्रों  के
 विकास  के  लिए  सुदृढ  मूलभूत  ढांचे  को  तैयार  करने  के  लिए  और  पायलट

 संयंत्र  स्तर  पर  राकेट  प्रापेलेरों  का  उत्पादन  और  बिकास  करने  के  लिए  सरकार  ने  कार्यवाही  की  है  ;  और

 यदि
 तो

 तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या
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 रक्षा  मंत्रालय  राउत  मंत्री  विद्याचरण  और

 अवस्थापना  के  निर्माण  और  सेना  के  लिए  प्रक्नेपणास्त्रों  के  विकास  को  हाथ  में  लेने  की  क्षमता

 प्रयोजन  बना  ली  गई  है  ।  नियन्त्रण  और  माग  दर्शन  प्रणालीਂ  के  क्ष  त्रों  को  महत्व  दिया  गया  है  ।

 एक  ठोस  प्रणोदक  सुविधा  भी  स्थापित  को  जा  रही  है  जो  राकेटों  और  प्रक्षेपणास्त्रों  की  विकासात्मक

 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  में  सक्षम  होगी  |

 इसी  प्रकार  से  अन्त जलीय  टेकन  सोनार  और  समुद्री  जीवविज्ञान  से  संबंधित  काय  को  हाथ  मैं

 लेने  के  लिए  योग्यता  और  अवस्थापना  बनाने  के  लिए  भो  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 प्री  पात्रों
 सहित  एयरोनाटिक्स के  क्षेत्र  में  अनुसंधान  और  विकास  के  mie  के  निदेश  देने  और  समन्वय

 के  करने  लिए  एक  एयरोनाटिक्स  तथा  बोर्ड  स्थापित  किया  जा  चुका  पैदा  में  एयरो

 नासिक्य  के  विकास  के  लिए  बोले  अल्पकालिक  योजना  बना  रहा  है  ।

 निचाई  पर  उड़ने  वाले  लक्ष्यों  का  पता  लगाने  के  लिए  रेडार  के  विकास  के  लिए  अग्रताएं  औसत  कर

 दो  गई  है  ।

 परिचय  बंगाल  की  फार्मास्युटिकल्स  और  औषधि  कारखानों  दवारा  घटिया  किस्म  को  औषधियों

 और  दवाओं  का  बनाया  जाना

 9769.
 श्री  शंकर  नारायण  सिह देव  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले
 तीन  वर्षों

 के
 दौरान  मिलावटी  और  घटिया  ऑडियो  और  दवाओं  के  ऐसे  कितने

 मामले  पाये
 जिनके  निर्माण  में  पश्चिम  बंगाल  की  फार्मास्यूटिकल्स  भर  औषधि  कारखानें

 अन्त ग्रे स्त  थे  !

 इन  मामलों  में  अन्तप्रेस्त  agate  गतिविधियों में  तथाकथित  रूप  से  अन्तग्रंस्त  निर्माता भों

 के  नाम  क्या  ह  ;  अं

 प्रत्येक  मामले  में  क्या  कार्यवाही  को  गई  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  के ०  :  से  सुचना

 एकत्र  को  जा  रही है  और  सभा  पर  रख  दो  जाएगी  ।

 ग्रामों  में  काम  कर  रहे  डाक्टरों  को  सुविधायें

 9770.  श्री  शंकर
 सिंह  देव  :

 क्या  स्वास्थ्य  और
 परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बतानेਂ  की

 कृपा  करेंग  कि  प्राणों  में  काम  कर  रहे  डाक्टरों  को  fra  प्रकार  की  सुविधायें  दो  जाती  हूँ  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  कठ  :  डाक्टरों  को  ग्रामीण

 क्षेत्रों  के  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  काम  करने  को
 आकृष्ट  करने

 के  लिए  भारत  सरकार  और  राज्य/संघ
 शासित  क्षेत्रों  की  ने  निम्नलिखित  कदम  उठाये  हैं

 भारत  सरकार

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों के  डाक्टरों  को  जिन्हें  अलाभकारी  क्षेत्रों  में  काम  फ्ड्त्ा  150

 रुपय  प्रति  मास  at  विशेष  मत्ता  दिया  जाता  है  ।
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 (उय/संघ  शासित  क्षेत्रों  की
 सरकार

 (1)  ग्रामीण  तथा  बाहरी  दोनों  क्षेत्रों  में  काम  प  कि  रहे  डा NG  कारों  के  लिए  समान  काड़र  बनाना  |

 (2)  ग्रामीण  परिवहन  मुफ्त  सुसज्जित  मकानों ta  सभी  प्रोत्साहनों  की  व्यवस्था

 करना  |

 (3)  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में
 इमा  रीतों  और  रिहायशी  मकानों  जेसी  भौतिक  सुविधाओं

 में  सुधार  करना  |

 (4)  अग्रिम  वेतन-वृद्धियाँ  को  संस्कृति  राज्य  ।

 (5)  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  दवाइयों  की  पर्याप्त  मात्रा  में  व्यवस्था  |

 (6)  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  मेडिकल  छात्रों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  निश्चित  अवधि  तक  सेवा  करने  के

 लिए  बाध्य  करने  हेतु  छात्रवत्तियां/बुत्तिका्लों  की  caper  की  है  ।

 ईद्ापुर  गन  फिक्रो  में  उत्पादन

 9771.  हों  शंकर  नारायण सिह  दल  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (3%)  क्या ईशा पुर  गन  फैक्टरी  के  उत्पादन  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कमी  हुई है  ;  और

 (a)  यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  कारखाने  के  उत्पादन  के  आंकड़े  क्या  हू ँ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राय  विद्या  चरण  :  जी

 उपयुक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 संयुक्त  साइफर  ब्यूरों  मਂ  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजातियों  क  अधिकारियों  और

 कर्मचारियों  द्वारा  अभ्यावेदन

 9772.  श्री  चन्द्र  शेलानी ॥  क्या  रक्षा  मंत्री  यहं  बताने की  कृपा  करेंगे कि  ॥

 क्या  संयुक्त  arene  ब्यूरो  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  कर्मचारियों

 और  अधिकारियों  के  अभ्यावेदन  की  जांच  करने  का  कोई  प्रयास  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  ह  |?

 रक्षा  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  के  ato  :  और  अनुसूचित  जाति  और

 अनुसूचित  जनजाति  से  सम्बन्धित  कर्मचारियों  और  अफसरों  सहित  सभी  कर्मचारियों  और  अफसरों

 के  wu weqlagat  पर  हमेशा  निष्पक्ष  दृष्टि  से
 विचार  किया  जाता  है  ।  ज्वाइंट  साइफर  ब्यूरों  के

 कतिपय

 चा रियों से  1973  की  वाचिक  गोपनीय  feet  में  प्रतिकूल  इन्द्रराज  से  सम्बन्धित  हाल  ही  में  AQT=

 वदन  प्राप्त  हुए  थे  जिनमें  अनुसुच्ति  जातियों  के  कमंचारियों  के  दो  अभ्यावेदन  भी  सम्मिलित  थे  ।  इन

 नम् पा बदनों  पर  विचार  किया  गया  था  att  उनपर  उपयुक्त  कारवाई की  गई  थी  ।

 पशिचम  बंगाल  में  नियुक्त  प्रादेशिक  सेना  क  कर्मचारियों  की  शिकायतें  तथा  यातना  के

 संबंध में  अम्यावदन

 9773.  भी  इंद्रजीत  गुप्त
 :

 कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने
 को

 करेंगे
 कि

 क्या  उन्हें  पश्चिम  बंगाल  में  लगाई  गई  दक्षिण-पूवे  रेल्वे  क  1032

 इंजीनियरिंग  ay  क  साथ  सम्बन्ध  प्रादेशिक  सेना  के  कर्मचारियों  की  शिकायतों

 और  यातना  के  संबंध  में  अभ्यावेदन  मिलें  है  ;

 |" है
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 क्या  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इन  सियासतों  का  सम्बन्ध  राशन  की  सप्लाई

 मे  खाना  पकाने  की  इंधन  की  व्यवस्था  न  अधिकारियों  क पृ  बंगलों

 मं  घरेलू  नौकरों  के  रूप  में  जबरदस्ती  काम  लिए  को  afa-

 कारियों  द्वारा  दुव्यंवद्दार  आदि  से
 है  ;

 क्या  संकटग्रस्त  जवानो ंके
 आठ  प्रतिनिधियों  को  अलग  कर  दिया  गया है  और

 एक  अज्ञात  स्थान  में  बन्द  कर  दिया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  शिकायतों  को  जांच  शिकायतें  करने  और  शरीफ-्
 तार  किए  गए  व्यक्तियों  को  तुरन्त  रिहा  करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  जाएगी  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जे०  बी०  से  सरकार  को  अभी  ऐसा
 कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  तथापि  इसकी  जांच-पड़ताल  की  जा  रही  है

 सम्बन्धित  सुचना  यथा  शीघ्र  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 भारत  हेवी  इलेक्ट्रीकल्स  लिमिटेड  द्वारा  सन् ताल डीह  बिजलीघर  को  त्रुटिपूर्ण  मशीन  की

 सफल

 9774.  थ्रो  इन्द्रजीत  गीत

 वाई०  ईश्वर  test

 क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंग  कि

 कया  सन् ताल डीह  बिजलीघर  को  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  द्वारा  त्रुटिपूर्ण  मशीन  की
 सप्लाई  किये  जाने  की  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  शिकायत  ह

 (
 \  यदि  उक्त  शिकायत  जांच  ताल की  गई  है  ?

 क्या  सम्बन्ध  मशीन  ब्रिटेन  निमित  अथवा  उसका  भारत  में  ही  निर्माण

 किया  गया  था  ह  अ

 ~
 (7)  उक्त  मामलें  में  क्या  कायंवाहीं  की  गई  है

 ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलबीर
 :  से  पश्चिम  बंगाल  के

 मुख्य  मंत्री  से  एक  टैक्स  प्राप्त  हुआ  था कि  सन्तालड्हि  बिजली
 घर  जिसे  म०  भारत

 हेवी  इलेक्ट्रिकल्स
 लि०  ने  सम्भरण  किए  थे  की  कुछ  समस्याओं  का  उल्लेख  किया  गया  था  ।

 इन  सम्भरणों  में  टर्बाइन  कन्डेंसिग  और  ब्रिटेन  से  प्राप्त  फीड  वाटर  हीटींग  प्लांट

 जैसे  मुख्य  उपकरण  सम्मिलित  थे  ।  मामले  की  जांच की  गई  है  ओर  यह  पाया  गया  है

 fe
 @

 समस्याएं  विभिन्न  प्रकार  की  कार्य संचालन  संबंधी  बातों  के  कारण  है  ।  जहां  तक

 Ho  बी०  एच०ई०  एल०  द्वार  दिए  गए  उपकरणों  संबंध  उनमें  बड़ी

 खराबियों  at  पता  नहीं  चल  सका  है  ।  किन्तु  कछ  समायोजन  करने  के  लिए  कार्यवाह

 उपकरणों  को  चाल  करने  की  अवस्था  के  दौरान की  गई  है  इस  प्रकार के

 आवश्यक  हुई  |

 वी०  एच०  पर्  एल०  दवारा  की  गई  जांचो  से  पत्ता  चलता  है  fe  सन्तालडिह

 बिजली  घर  की  कोयला  चार्ज  करने  के  लिए
 एक  दूसरा  बायलर  फीड  पम्प  लगाना

 है  और  कम  से  कम  चार  सिल
 स्थापित

 करनी  है  ।  120  मेगावाट  विद्युत  nea

 करने  के  लिए  अपेक्षित  क्षमता  तक  पारित  प्रणाली  को  बढ़ाने
 की

 आवश्यक a
 |  है  ।

 यदि  यहं  बिजली  ats  at  अधिकार  सीमा  के  अन्तर्गत  कए  जात

 ह  तो  सन्तालडिह  अपनी  निर्धारित  क्षमता  तक  बिजली  पदा  कर  सकता  ।
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 मेसर्स  बनें  एण्ड  sar  wera  कंपनी  लिमिटेड  में  gat  तथा  वित्तीय  संकट

 9775.  शी  इखजीत  गीत  :  कया  भारी  उद्योग  मंत्री  13.  1971  के
 कित  प्रश्न  सं०  1082

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 कया  मैसर्स  बेथवेट  बनें  एण्ड  जैसा  कंस्ट्रक्शन  कंपनी  लिमिटेड  में  अभी  भी  ay-
 बन्ध  तथा

 सकट  चल  रहा  है

 क्या  कंपनी  की  रक्षित  निधि  लगभग  समाप्त  हो  चुकी  है  और  यह  कंपनी
 अपने  लगभग  सभी  ठेकों  में  घाटा

 रही  है  |

 इसे  बन्द  होने  से  बचाने  इसका  पुनर्गठन  करने  और  पुनः  गतिशील
 बनाने  के  faq  कार्यवाही  at  गई  है

 ?

 भारी  उपयोग ्  मंत्रालय  में  उप-मंत्री
 दलबीर

 :  से  (7)  यह
 सच  है  कि  में०  बर्न  एण्ड  जैसा  कंस्ट्रक्शन  कंपनी  लिमिटेड  इस  समय  रक्षित  नीधि

 घुणेरूप  से  समाप्त  होने  और  मशीनें  लगाने  और  इकट्ठा  हुए  संविदाओं  को  छोड़  कर

 अधिकांश  उत्पादन  कार्यों  के  अलाभप्रद  feet  होने  से  वित्तीय  संकट  के  कगार  पर

 है
 ।

 पूर्व  क्षेत्र  में  बहुत
 सी

 अन्य  इंजीनियरिंग  कंपनीयों
 की

 भांति  इस  कंपनी  के
 उत्पादन  में  आम  मंदी  के  कारण  जिससे  1966-67  से  इंजीनियरी  उद्योगों  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव  गिरावट  आनी  qe  हुई  ।  कंपनी  ने  यहा  तक  fe  अलाभप्रद  क्रयादेश

 स्वीकार  करके  अपने  कार्य  जारी  रखने  के  प्रयास  किए  थ  ।  सामान  और  मजूरी  लागत
 में  काफी  वृद्धि  अशांत  श्रमिक  स्थिति  और  कुछ  जटिल  कच्चे  माल  और  हिस्से

 gt  की  कमी  से  ag  adam  जटिल  स्थिति  पैदा  हुई  है  ।

 सरकार  को  इस  कंपनी  की  समस्याओं  की  जानकारी  है  और  इस  समय  सरकार
 इन्हें  फिर  से  चालू  करने  योजना  तैयार  कर  रही  है  जिसमें  प्रबन्ध  पुनर्गठन

 सम्मिलित  है  |

 मैसेज  at  एण्ड  कंपनी  द्वारा  वैगनों  का  उत्पादन

 9776.  श्री  इज़्ज़त  गुप्त  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बत ने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 युगोस्लाविया  के  आडर  पर  मसला  बनें  एण्ड  कंपनीਂ  दवारा  रेलवे  के

 वैगनों  का  उत्पादन  किसी  स्तर  पर  रुक  गया  है  ्

 यदि  तो  क्या  उक्त  कंपनी  को  अब  रेलवे  बो  के  डेरों पर  निर्भर

 रहना  पड़गा  |

 क्या  कंपनी  वर्ष  1970-71  और  1972-73  > प्  बकाया  वैगन
 उनके  मूल  मूल्यों  पर  बनाने  पड़ेंगे  जो  1973-74  के  ated  के  लिए  निर्धारित

 मूल्यों  में  बहुत  कम  है  ;  और

 क्या  प्रबन्ध-अधिग्रहण  के  बाद  प्रबन्धकों  ने  अधिक  मूल्यों  के  लिए  कहां

 है
 और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलबीर
 सिंहभूम  a  और  (=)

 को  मालगाड़ी  के  feat  के  बेमेल  ज  पहले भज  गये  पथ  इस  समय
 कम्पनीਂ  उन्हीं  वैगन  सेटों के  soe  उपकरणों के  ag  में  लगी  है  ।  फिर
 भी

 यह  सत्य  है  कि  कम्पनी  को  मुख्य  रुप  में  रेलवे  से  प्राप्त  we  पर  हीं
 || रहना  पड़ता  है
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 इस  सम्बन्ध  में  नये  प्रबन्धकों  ने  मंत्रालय  का  ध्यान  आकृष्ट  और  इस  पर
 जा  | tel  है

 amar  इस्पात  संयंत्र  अधिकारी  संघ  क  सदस्यों  को  ढारों-पत्र  तथा  निलम्बन  भवदा

 करना

 बताने  की  कृपा 9777.  थी  इन्द्रजीत  गीत  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह
 कि

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  अधिकारी  संघ  के  प्रमुख  सदस्यों  को  किन  कारणों

 आरोप  पत्न  निलम्बन  आदेश  जारी  किए  गए  हें  ह

 उक्त  अनुशासनात्मक  कार्यवाहियों  नवीनतम  स्थिति  क्या हैं  ै

 क्या  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  अधिकारी  संघ  ने  इसके  विरोधस्वरूप  प्रबन्धकों

 असहयोग  आन् दोल नात्मक  कार्यक्रम  आरम्भ  किया  है  |  और

 स्थित  को  सामान्य  बनाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ताकि  aaa
 के  संचालन  म  और  बाधा  उत्पन्न  ने  at

 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय में  उपमंत्री  सुबोध  :  से
 दुर्गापुर

 इस्पात  कारखाने  में  29/30  1974  को
 हूं  कुछ  घटनाओं  लिए

 कारखाने  के  12  अधिकारियों  आरोप-पत्न  दिए  गए  थे  ।  car  गया  है  कि

 इन  घटनाओं  में  अधिकारियों  बहुत  अभद्र  अनुशासनहीन  ढंग  से

 व्यवहार  किया  था

 इन  12  अधिकारियों  में  एक  अधिकारी  जो  अधिकारी  संघ  के  महासचिव  भी  को  इसी  प्रकार

 दुर्व्यवहार  दूसरी  घटना  के  fag  16  1974  से  निलंबित  किया

 गया  था  ।  इस  के  बंद  संघ  ने  आन्दोलन  शुरू  र  दिया  ।  21  1974  से

 संघ  के  सचिव  तथा
 अन्य मही  9  अधिकारियों  न॑  भूख  हड़ताल  कर  दीं  ।

 राज्य के  श्रम  मंत्री  के  हस्तक्षेप  से  23/24  माचे  को  भुख  हड़ताल  समाप्त  कर  दी  गई

 इसके  पश्चात  संघ  ने  दोनों  घटनाओं  के  लिए  खेद  व्यक्त  किया  |  इसने  अरब

 न्धकों के  साथ  और  अच्छे  संबन्ध  बनाने  की  च्च्छा  भी  व्यक्त  की  |  प्रबन्धकों

 ने  अधिकारियों  दवारा  व्यक्त  किए  गए  खेद  की  भावना  को  स्वीकार  कर  लिया  है

 और  प्रस्तावित  अनुशासनात्मक  कार्यवाही  समाप्त  कर  गई  है  |

 आन्ध्र  प्रदेश  a  विशाखापत्तनम  में  एल्यूमिनियम  परियोजना  की  स्थापना

 9778.
 श्री

 दाप
 wats  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  ae  बताने  की

 कृपा  क

 क्या  सरकार  ने  आन्ध्र  प्रदेश  में  विशाखापत्तनम  जिलें  म  एल्यूमिनियम

 योजना  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया  है  क्योंकि  वहां  कच्ची  सामग्री  उपलब्ध  है  ;

 यदि  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बाते  क्या  ह

 या  भारत  सरकार  ने  उक्त  aa  में (7)  बॉक्साइट  निक्षेप
 x  सर्वेक्षण ge

 करने के  लिए  भारतीय  भू-विज्ञान  सर्वेक्षण  संस्था  को  निदेश  दिये
 a

 ?  और

 क्या  उक्त  सर्वेक्षण  पूरा  हो  गया  है  और  यदि  हां  तो  इसके  परिणाम
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 इस्पात
 और

 खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुखदेव  एसा  कोई  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जी  हां
 ।

 हआ सर्वेक्षण  अभी  तक  पूरा  Vol
 rey

 है  |

 अग्निगण्डाला  खानों  के  काय  में  प्रगति

 9779  श्री  वाई०  or  ei  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 कि

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  स्थित  अग्निगुष्डाला  खानों के  काय  म  निर्धारित  समय

 सूची
 के  अनुसार  प्रगति  हो  रही  है  ह  और

 ?
 यदि  हां  तो  तत्सबंन्धी  wer  बातें  क्या  हैं

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुखदेव  :
 और

 अग्निगूंडला  खनिज  पट्टी  के  बांदलागोट्टू  सीसा  निक्षेपों  को  पहले  सोपान  में  120

 टन  सोचा-अयस्क  के  दैनिक  उत्पादन  तथा  समान  क्षमता  के  ar  संयंत्र  के  लिए

 विकसित  किया  रहा  ।  जहां  बांदलागोंदू  का  विकास  काय  समय  अनुसूची  के

 अनुसार चल  रहा  है  वहां  बिजली  पूर्ति  की  असंतोषजनक  स्थिति  के  कारण
 संयंत्र

 बांदलागोंटू  के  सांद्रा
 संयंत्र

 पर  यांत्रिक  कार्य के  निर्माण  wa  में  विलंब  हुआ  है  ।

 के  जुलाई  में  पुरा  हो  जाने  और  संयंत्र  के  (1974  में  चालू  हो  जाने  की

 । a  है

 बांदलागोटू  खान  के
 अतिरिक्त  अम्निगूंडला  qed  में  मामला  निक्षेपों

 a  ।  यहां  पर  भी  कार्य  की  प्रगति  पर  सीमित पर  समन्वेंषी  खनन  कार्य  चल  रहा  श

 बिजली  पूति  और  बिजली को  बार-बार  गड़बड़  का  प्रतिशत  प्रभाव  बड़ा  है  ।

 Press  report  regarding  VIP  rush  at  Indian  Mission  in  U.K.

 9780.  Shri  M.  C.  Daga:  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to

 state:

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  news-item  ‘VIP

 rush  at  Indian  Mission  in  U.K.’  published  in  a  Delbi  Daily  dated  the  13th  April,
 1974;

 (b)  if  so,  the  approximate  number  of  Indians  visiting  the  Indian  High  Com-
 mission,  London  every  year  and  the  expenditure  the  High  Commission  has  to  incur

 every  year  on  this  account;  and

 (c)  whether  V.I.Ps.  include  Panchayat  Sarpanch,  Panchayat  Samiti  Pradhan  and

 Zila  Pramukhs  also

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra  Pal

 Singh):  (a)  Yes,  Sir.

 (9)  and  (c)  About  60,000  Indians  visit  or  pass  through  U.K.  every  year.  It

 would  be  difficult  to  say  which  of  them  could  be  classified  as  VIPs.  However,
 when  an  Indian  dignitary,  Memb  er  of  Parliament  or  a  distinguished  person  in  any
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 walk  of  life  lets  us  or  our  High  Commission  in  London  knows  about  his  visit,  the
 High  Commission  provides  assistance  in  securing  hotel  accommodation,  flight  book-
 ings,  visas  etc.  In  some  cases,  reception  at  the  airport  is  also  arranged.  ‘The  ex-

 penditure  of  such  facilities  cannot  be  separated  from  the  normal  functioning  of  the

 High  Commission  and  is  difficult  to  be  distinguished  as  a  separate  item.

 Disease  on  which  maximum  expenditure  has  been  incurred  by  Government

 9781.  Shri  M.  C.  Daga:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  found  out  through  a  survey  the  disease  in  res-

 peet  of  which  Government  have  to  incur  maximum  expenditure  on  medicines  and
 the  amount  of  expenditure  incurred  by  Government  last  year;  and

 (b)  whether  Government  have  also  ascertained  the  causes  of  this  disease  and
 whether  there  is  any  natural  treatment  therefor?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.  K.

 Kisku):  (a)  and  (b)  Expenditure  incurred  on  medicines  diseasewise  is  not  available.
 Nor  has  any  survey  been  conducted  by  this  Department  to  find  out  the  disease  on

 which  Government  have  to  incur  maximum  expenditure.

 Progress  in  Homoeopathy  Education

 9782.  Shri  M.  ९,  Daga:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be
 be  pleased  to  state  the  progress  made  in  the  field  of  Homoeopathy  education  in  the

 country  and  the  expenditure  Government  incur  on  its  annually?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.  K.
 the Kisku):  To  ensure  the  progress  of  Homoeopathic  education  on  proper  lines,

 Homoeopathy  Central  Council  Act,  1973  has  been  enacted.  The  Central  Council
 will  prescribe  minimum  standards  to  be  followed  uniformally  throughout  India.

 In  order  to  develop  the  Homoeopathic  colleges  in  the  country,  Government  of
 India  have  been  giving  financial  assistance  under  Plan  schemes  commencing  from  the

 Second  Five  Year  Plan.  Yearwise  details  of  the  assistance  given  during  the  Fourth
 Plan  period  are  as  given  below:

 (Amount  in  thousand  of  Rupees)

 Year  Amount

 1969-70  231.42

 1970-7!  0.61

 1971-72  386.59

 1972-73  2475  -00

 1973-74  1106.27

 ToTAL  4199.89

 17th  Session  of  Rashtriya  Khan  Mazdoor  Federation

 9783.  Shri  M.  C.  Daga  ill  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Rashtriya  Khan  Mazdoor  Federation  (National  Mine  Workers  Fe-

 deration)  held  its  17th  Session  on  215.  and  22nd  March,  1974;
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 (b)  whether  it  has  recommended  to  the  Department  of  Labour  to  enact  new
 o

 Jaws  for  mine  workers  and  to  amend  the  present  laws  relatin  5  to  mines  and  if  so,
 the  names  thereof;  and

 (c)  the  reaction  of  the  Government  thereto:

 (d)  whether  the  said  Federation  demanded  the  creation  of  Welfare  Fund  in

 Manganese  mines  also;  an

 (e)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma):  (a).
 Yes.

 (b)  No  recommendation  has  been  received  in  the  Ministry.

 (८)  to  (e)  Does  not  arise.  However,  Government  recognise  that  the  Social  and
 economic  conditions  of  the  miners  and  the  hazardous  conditions  under  w  hich  the i

 manganese  miners  work,  warrant  the  taking  of  special  measures  to  promote  their
 welfare.

 Loss  suffered  by  Coal  Brick  construction  and  Carbonisation  Plant

 9784,  Shri  M.  C.  Daga:  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to

 state  :

 (६ (a)  the  total  amount  of  loss  suffered  by  Coal  Brick  AVS on  struction  and  Carbonisa-

 tion  Plant  during  1972,  1973  and  upto  3151  March,  1974;

 (b)  the  causes  of  the  loss;

 (c)  the  steps  taken  to  remove  these  causes;  and

 (d)  the  total  amount  invested  in  this  plant?

 The  Deputy  Minister  in  the  Mististry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Subodh  Hansda) :
 (a)  The  information  relating  to  the  losses  suffered  by  Briquetting  &  Carbonisation
 Plant  is  given  below :

 Loss  up  to  31th  March,  1974  Rs.  in  Lakhs

 1971-72  280.40

 1972-73  359.90

 (973-74  360.15  (Prov.)

 (b)  The  main  reason  for  the  losses  incurred  in  the  Briquetting  &  Carbonisation
 Plant  is  the  low  capacity  utilisation  of  the  Plant  for  want  of  lignite  due  to  inadequate
 production  of  lignite  from  the  Mine.

 (c)  The  present  production  capacity  of  the  Neyveli  Lignite  Mine  is  about  3.6
 million  tonnes  per  annum  which  in  inadequate  to  operate  its  associated  industrial
 units  viz.  Power  Station,  Briquetting  &  Carbonisation  Plant  and  the  Fertiliser  Plant
 at  their  optimum  capacity.  The  production  capacity  of  the  lignite  mine  is,  therefore,
 being  increased  to  4.5  m.t.  per  annum  in  the  first  stage  and  subsequently  to  6.5  m.t.
 per  annum.  At  that  level  of  production  the  Briquetting  &  Carbonisation  Plant  is
 also  expected  to  operate  at  full  capacity  and  earn  profits.

 (d)  The  total  investment  in  the  Briquetting  &  Carbonisation  Plant  as  on  ist
 April,  1973  is  Rs.  29.66  crores.

 88



 लिखित  उत्तर 9  1974

 Allotment  of  Scooters

 9785.  Shri  Lalji  Bhai:  Will  the  Minister  of  Heavy  Industry  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  had  changed  the  minimum  pay  limit  prescribed  for

 allotment  of  scooters  to  Central  Government  employees  in  accordance  with  the  re-

 commendations  of  the  Third  Pay  Commission;

 (b)  whether  a  few  days  after  the  issue  of  the  new  orders,  Government  restored

 the  original  limit  by  cancelling  the  new  orders;

 (c)  whether  as  a  result  of  this  many  employees  who  were  on  the  verge  of

 getting  the  allotment  will  now  get  the  allotment  of  scooter  after  a  long  time,  and

 (d)  if  so,  the  number  of  employees  who  have  suffered  on  this  account  and  the

 action  taken  by  Government  to  ensure  early  allotment  to  them?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Heavy  Industry  (Shri  Dalbir  Singh):
 (a)  The  minimum  pay  eligibility  condition  for  applying  for  allotment  of  scooters

 from  the  Central  Government  quota  was  raised,  consequent  on  the  rise  in  the  cost

 of  maintenance  of  scooters.

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  No,  Sir.

 (d)  Does  not  arise.

 Allotment  of  Land  to  retired  soldiers  in  Rajasthar

 9786.  Shri  Lalji  Bhai:  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state:

 (a)  the  names  of  places  in  Rajasthan  where  land  has  been  allotted  to  retired
 soldiers  and  soldiers  as  also  the  number  of  soldiers  who  are  yet  to  be  allotted  land;

 (b)  the  number  of  applications  for  allotment  of  land  pending  in  Udaipur  Divt
 sion:

 (c)  whether  the  soldiers  who  have  been  allotted  land  have  not  been  given  occu-

 pation  because  other  peasants  have  occupied  that  land  unauthorisedly;

 (d)  if  so,  whether  Government  will  issue  orders  for  handing  over  the  occupa-
 tion  to  the

 soldiers  concerned;  and

 of  land  or  allotted  and  whether  efforts  will  be  made  to  finalise  their  cases  of  allot-
 (e)  the  names  of  the  soldiers  who  have  either  not  so  far  been  given  occupation

 ment  in  two  years  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Mimistry  of  Defence  (Shri  J.  B.  Patnaik):  (a)
 to  (e)  Since  allotment  of  land  is  done  by  the  State  Governments  under  rules  framed

 by  them  and  local  arrangements,  they  have  been  requested  to  accord  priority  to  ex-
 servicemen  in  this  matter.  of All  State  Governments  including  the  Government

 in Rajasthan  are  extending  concessions  in  some  form  or  other  to  ex-servicemen
 allotment  of  land.  Actual  allotment  is  done  by  officers  at  district  and  lower  levels
 and  the  time  and  effort  in  collecting  the  information  sought  will  not  be  commen-
 surate

 with
 results  likely  to  be  achieved.

 Facilities  to  Widows  of  Retired  Army  Personnel

 to  state:
 9787.  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya:  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased

 (a)  whether  Government  do  not  provide  any  facilities  to  the  widows  of  retired
 army  personnel;  and

 89



 Written  Answers  May  9,
 1974

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  and  in  case  no  facility  is  extended,  the  arrange-
 ment  being  made  by  Government  for  their  subsistence?

 The  Depu  Minister  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri  J.  Patnaik):  (2)
 and  (b)  When  death  of.  a  ‘retired  personnel’  is  related  to  military  service,  the  widow
 is  granted  special  family  pension.  In  the  case  of  war  casualties,  special  awards  have
 been  sanctioned  to  the  widows.  In  other  cases  when  death  is  not  related  to  military
 service,  the  widow  is  granted  ordinary  family  pension  as  admissible  under  the  rules.
 Government  also  provide  facilities  to  widows  of  retired  Army  personnel  in  the  form
 of  financial  assistance  from  the  welfare  funds,  assistance  in  finding  employment when  asked  for  and  also  provide  self-employment  facilities  in  deserving  cases  in
 the  form  of  Indane  Gas  and  Kerosene  Agencies.  Assistance  is  also  given,  when

 sought,  in  getting  loans  from  banks,  three  vheeler  scooters  and  shops/sites  for  go-
 downs  to  help  commissioning/running  of  agencies.

 गुजरात  कपड़ा  कर्मचारियों  को  महंगाई  भत्ता

 9788.  थी  भाई  मेहता  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अहमदाबाद  की  कपड़ा  मिलों  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  को  समान  महंगाई  भत्ता

 न  मिलने  के  गुजरात  के  अन्य  भागों  में  कपड़ा  मिलों  के  तमंचा  रियों  को  2  करोड़  रुपये  प्रति  वर्ष  की

 हानि  हो  रही  है  और  यदि  तो  इस  प्रकार  के  सम्भव  के  क्या  कारण  हँ  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  मामले  की  जांच  करने  का  है  ;  और

 क्या  यह  मांग  की  गई  है  कि  राज्य  के  सभी  कपड़ा  कमंचारियों  को  दात  प्रतिशत  आधार  पर

 महंगाई  भत्ता  मिलना  चाहिए  और  यदि  तो  राज्य  के  दुसरे  भाग  में  कपड़ा  मिलों  के  तमंचा  रियों  के

 सम्बन्ध  में  नया  कदम  उठाने  का  विचार  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द
 :  से  गुजरात  सरकार  से  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 आयातित  तथा  ददा  में  निमित  उर्वरकों  की  कोसा

 9789.  श्री  शंकर  राव  साबित  :
 क्या  पूर्ति  और  पुनर्वास  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  अरब  इजराइलਂ  संघर्ष  से  पूरव  आयातित  और  ददा  में  निमित  उर्वरकों  की  कीमत  कितनी

 थी  और  अब  कितनी  है  ;

 af  1974-75  में  कौन-कौन  से  देश  हमें  उर्वरक  देने  को  सहमत  हो  गए  ह  और  वे  कितने  कितन
 उर्वरक  aq  ?

 पूति  और  पुनर्वास  मंत्री  arco  क्०  :  दो  विवरण  पत्र

 और  2  पर  दिए  गए  है  ।  में  रखे  गए  ।
 व  लिए  संख्या  एल०  ढी०  7005/74]

 1974-75  में  लदान  के  लिए  किए  गए  ठेके  में  उर्वरकों  की  मात्रा  का  विवरण

 में  दिखाया  गया ह  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  7005/74]

 आयात  किय  जाने  वाले  देश  में  बनने  वाले  रक्षा  सामान  को  प्रतिशतता

 9790.  sit  शंकर  राव  साबित  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 आयात  किए  जाने  वाल  और  देश  में  हो  बनने  वाले  रक्षा  सामान  की  श्रेणीवार  अर्थात  सेना

 नौसेना  तथा  वायुसेना  के  सामान  की  प्रतिशतता  क्य  है  और
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 19  1896  )
 लिखित  उत्तर

 पांचवीं  योजना  के  अन्त  में  उक्त  प्रत्येक  श्रेणी  में  देशीय  सामान  की  प्रतिशतता  कया  होगी  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  और  रक्षा  मंत्रालय  की  विधिक  रिपोर्टे में  जसा  बताया

 गधा  रक्षा  उपस्करों  के  लिए  हमारी  आवश्यकताओं  के  बारे  में  काफी  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  कर  ली  गई

 है  और  इस  सम्बन्ध  में  आगे  और  कदमਂ  उठाए  जा  रह  हैं  जिनके  परिणामस्वरूप  पांचवीं  योजना  के

 तक  हमारी  आत्मनिर्भरता  बढ़  जाएगी  ।  तीनों  सेवाओं  द्वारा  काफी  मात्रा  में  उपस्करों  के  उपयोग  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  सेवा-वार  स्वदेशी  निर्मित  उपस्करों  की  कुल  प्रतिशतता  बताना  सम्भव  नहीं  तथापि  यह

 कहा  जा  सकता  है  कि  सेना  के  अधिकांश  उपस्कर  स्वदेश  में  ही  निमित  किये  जात  नौसेना  और

 सेना के  बार  में  अनुपात  बहुत  कम  है
 ।

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  और  सोवियत  संघ  में  रह  रहे  भारतीयों  द्वारा  विदेशी  नागरिकता

 स्वीकार  करना

 9791  श्री  शंकर  राव  साबित  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  और  सोवियत  संघ  में  रह  रहे  भारतीयों  की  संख्या

 कितनी  हैं  ;  और

 कितने  भारतीयों  ने  उन  देशों  की  नागरिकता  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुर  पाल  :  यूनाइटेड  संयुक्त  राज्य  अमे री  का
 और  सोवियत  समाजवादी

 गणतन्त्र संघ  में  रहने
 वाले  भारतीयों  की  संख्या  नीचे  लिखे  अनुसार हैं

 ।

 (1)  यूनाइटेड  किंगडम  3,50,000  और  5,00,000  के  बीच  ॥

 (11)  संयुक्त  राज्य  अमेरीका  सुचना  एकत्र  की  जा  रही है  ।

 (111)
 सोवियत

 समाजवादी  गणतंत्र  संघ  1147

 जिन  भारतीयों  ने  आतिथ्य  देश  को  नागरिकता  ले  ली  उनकी  संख्या  नीचे  लिखे  अनुसार
 बेन

 e (1)  प्राइड  किंगडम  70,580  (1-1-1949  @  31-12-1973

 तनक )

 (11)  संयुक्त  राज्य  अमेरीका  सुचना  एकत्र  को  ऊ  |  1  रही  है  ।

 (111)  सोवियत  समाजवादी  गणतंत्र  संघ  3

 एन०  ato  alo  को  पुनर्वासित  wa  संबंधी  प्रस्ताव

 9792,  श्री  शंक्तरराव  साबित  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एन०  सी
 ०

 सी
 ०

 में  स्थायी  कमीशन  प्राप्त  अधिकारियों  को  नियुक्त  करके  नेशनल  कैडेट

 कोर  का  पुनगंठन  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  उक्त  पुनर्गठन  की  मुख्य  बातें  क्या  हें  ;  और

 ag  प्रस्ताव  कब  से  विचाराधीन  है  और  इसे  कब  लाग  किया  जाएगा  ?

 +  रक्षा  मंत्रालय में  उप  मंत्री  ज्ञ०  बी०  से  एन०  सी ०  सी ०  में  सारी

 नियुक्तियां  थल  नौ  सेना  तथा  वायु  सेना  के  स्थायी  नियमित  कमीशण्ड  अफसरों  द्वारा  ही  भरी

 जाने  योग्य  है  ।  परन्तु  इन  अफसरों की  कमी  की  भूतपूर्व  इमरजेन्सी  सर्विस  कमीशन  तथा  अध्यापक
 वग

 के  अफसरों  को  पूर्णकालिक  एन०  सी ०  सी ०  कमीशन  देकर  पुरा  किया  जा  रहा  है  ।  एन०  सी  ०
 सी

 ०

 मूल्यांकन  समिति  ने  इस  पूर्णकालिक  एन०  सी ०  सी ०  कमीशन  अफसरों  के  वर्ग  को  धीर  धीर  विघटित

 करने  की  सिफारिश  की  हैं  ।  समिति  की  सिफारिशें  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।
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 Written
 समद

 Vaisakha  19,  1896  (Saka)

 सहायक  उद्योग  स्थापित  करने  संबंधी  योजना

 9793.  श्री  नारायण  चन्द  पाराशर  :
 कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने कीं  कृपा  करेंगे कि  :

 (a)  क्या  कुछ  महत्वपूर्ण  रक्षा  उत्पादन  कारखानों  के  लिए  सहायक  उद्योगों  की  स्थापना  करने

 की  सरकार  की  योजना  है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  कोई  योजना  बनाई  गई  है  ;  और

 उक्त  योजना  किस  प्रकार  की  हू  और  तत्सम्बन्धी  रूपरेखा  क्या  हैं  और  इसे  किस  तारीख  तक

 क्रियान्वित  कर  दिये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण

 :  और

 जी  श्रीमती  ।  सहायक  उद्योगों  की  स्थापना  में  वृद्धि  करने  क  लिए  रक्षा  सरकारी  क्षेत्र  उपक्रमों  और

 विभागीय  फैक्टरियों  द्वारा  अनुकरण  करने  के  लिए  नमूने  के  तौर  पर  एक  योजना  बनाई  गई  हैं  ।

 (77)  इस  योजना  कें  हरेक  रक्षा  उत्पाद॑न  यूनिट  उन  मदों  की  सूचियां  तैयार  करन

 के  उद्देश्य  से  जिनके  लिए  सहायक  य  नीचे  आवश्यक  हो  सकती  उद्यम  और  का  चयन  करने

 के  और  इन  परियोजनाओं  की  आर्थिक  व्यंवहायंता  पर  विचार  करने  के  लिए  एक  समिति  गठित  करनी

 होतीं  है  ।  इस  योजना  समूचित  मूल्य  की  अदायगी  पर  मूल्य  यूनिटों  द्वारा  सहायक  यूनिटों  को  विशेष

 सुविधाएं  बढान  के  लिए  भी  व्यवस्था है  ।  छोटी  यूनिटों  की  केन्द्रीय  अर्थव्यवस्था  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 सुलभ  धातुएं  और  प्रचर  मात्रा  में  सामग्री  प्राप्त  करने  के  लिए  भी  प्रबन्ध  किए  जा  सकते  है  ।  इस  योजना

 के  कार्यान्वयन  का  निरीक्षण  करने  के  लिए  रक्षा  उत्पादन  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  एक  केन्द्रीय  समिति  गठौत

 की  गई  है  ।  इस  योजना  में  सम्बन्धित  राज्य  के  उद्योग  विभाग  और  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  के  साथ
 निकट  समन्वय  रखने  की  भी  आशा  की  जाती  है  ।

 उत्तर  पश्चिमी  राज्यों  रक्षा  उत्पादन  कारखाने

 9794.  श्री  नारायण  चन्द  पाराशर  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  जम्मू  और  हिमाचल  उत्तर

 प्रदेश  और  राजस्थान  के  उत्तर  पश्चिमी  राज्यों  मे  चाल  किए  गए  नए  रक्षा  उत्पादन  कारखानों  के  नाम  क्यां

 @;  और

 क्या  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  नए  कारखाने  स्थापित  करने  के  मामले  में  अब  तक

 अपेक्षित  क्षेत्रों  में  प्राथमिकता  दी  जाएगी  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्या  चरण  :  भारत  इलेक्ट्रानिक्स
 गाजियाबाद  प्रभार  और  लखनऊ  में  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  के  एफ%ससरीज  प्रभाग

 दोनों  उत्तर  प्रदेश  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कार्य  करना  आरम्भ  कर  दिया  है  ।

 नई  रक्षा  उत्पादन  यूनिटों  के  लिए  स्थलों  का  चयन  सामरिक  और  तकनीकी  आर्थिक  पहलूओं
 से  श्लाघित  होता  सभी  राज्यों  के  दावों  पर  गुणावगुण  के  आधार  पर  विधिवत  विचार  किया  जाता  है  ;

 विचार  करते  समय  इस  बात  पर  भी  ध्यान  दिया  जाता  है  कि  क्या  कोई  क्षेत्र  पहले  उपेक्षित  रहा  है  अथवा

 नहीं  बातें  वह  रक्षा  उत्पादन  यूनिट  के  लिए  प्राथमिक  आवश्यकताएं  पुरी  करता  हो  ।
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 9  मई  974  लिखितਂ  उत्तर

 रक्षा  मंत्रालय  के  परियोजनाओं  में  विदशी  सहयोंग  से  संगणक  स्थापित  करना

 9795.  ||  नारायण  चन्द  पारा दार  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  अपने  कुछ  विभागों/परियो  जनेओं  में  विदेशी  सहयोग  से  संगणक  स्थापित

 किए हैं  और

 यदि  ai,  तो |  संगणकों  की  स्थापना में  किन  किन  देशों  का  सहयोग  लिया  गया  है
 ?

 रक्षा
 मंत्री

 जगजीवन
 :

 और  एक  अमेरिका  फर्म  से  1968  में  दो  ayer
 क्रय  किए  गए  थे  ।  इनके  मुल्य  में  फर्म  द्वारा  उपस्कर  को  स्थापित  करने  का  मूल्य  भी  सम्मिलित  था  ।

 इरणा्धथियों  द  वारा  पुनर्वास  स्थलों  का  छोड  दिया  जाना

 9796.  st  समर  गृह  :  क्या  पूर्ति  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वर्ष  1970-71,
 1971-72

 तथा
 1972-73  के  दौरान  इसके  पश्चात  भी  बहुत

 से  दीक्षार्थियों  ने  अपने  पुनर्वास  स्थल  छोड़  दिए थे  ;

 यदि  st  तो  स्थान  छोड़ने  के  लिए  शरणार्थियों  ने  क्या  कारण  बताए  ह  ;

 (77)  क्या  सरकार  ने  एसी  शिकायतों  के  बार  में  जांच  को  है  ;  और

 यदि  तो  एसो  ara  के  क्या  निष्कर्ष  निकले  ?

 र्पाति थ  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में
 उप-मंत्री

 जी०  बेस्ट  :  से  जानकारी

 एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  लाएगी  ।

 राज्यों  में  पनर्वास  विभागों  का  बन्द  किया  जाना

 797.  थीं  समर  गह  :  क्या  पति  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विभिन्‍न  राज्यों  में  पुनर्वास  विभागों  को  बन्द  किया  जा  रहा  है  ;  और (®)

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हूँ  |

 पूति  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जी०
 :  राज्यों  पुनर्वास

 विभागों  के  बन्द  किए  जाने  के  बार  में  भारत  सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 सामरिक  तथा  अन  weal  का  उत्पादन

 9798.  थी  समर  गुह  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  सामरिक  तथा  अनु अस्त्रों
 के

 उत्पादन  के  प्रश्न  पर  विचार  करेगी  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है  ?
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 Written  Answers  May 9,  1974

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  और  अणु  अस्त्रों
 के  उत्पादन  के  बारे  में  सरकार  की

 नीति  कई  अवसरों  पर  सदन  में  बताई  जा  चुकी  है  ।  यह  नीति  अणुशक्ति  को  केवल  शान्ति  प्रयोजनो ंके  लिए
 उपयोग  करने  की  है  ।  सरकार  का  विश्वास  3  कि  हमारी  सीमाओं  की  रक्षा  परम्परागत  हथियारों  के  आधार

 पर्याप्त  स  निक  तत्परता  द्वारा  बहुत  अच्छी  तरह  से  सुनिश्चित  की  जा  सकती  है  ।  उनके  विचार  में  इस  प्रकार

 की  सैनिक  तत्परता  के  लिए  ay  अस्त्र  उसका  स्थान  नहीं  ले  सकते  |

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  wage  पुर्जों  पाकिस्तान  के  दारणाधियों  का  पुनर्वास

 9799.  श्री  समर  गुह :  क्या  पूति  और  पुनर्वास  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अण्डमान  और  निकोबार  द्विप  समूह  में  भूतपूर्व  पूर्वी  पाकिस्तानी
 शरणार्थियों के

 पुनर्वास  सम्बन्धी  अन्तथिभागीय  समिति  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  न  करने  के  करणों  का  पता  लगाने

 के  लिए  कोई  जांच  की  गई  है  ;

 fe  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है

 क्या  इन  द्वीपों  में  पूर्वी  पाकिस्तान  के  शरणार्थियों  के  पुनर्वास  के  विस्तार  क्षेत्र  का  पता  लगाने

 और के  लिए  सरकार  नई  समिति  गठित  करेगी

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 स्तर विभाग ोय पति  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जी०  वेंकटस्वामी )  :  से
 जिसने  1964  मे ंदो  सप्ताह  तक  अण्डमान

 और
 निकोबार  द्वीप  समूह  का  दौरा  किया  की  रिपोर्ट के

 अनुसार  रिपोर्ट
 विकास

 कार्यक्रमों  की  रूपरेखा  नहीं  थी  किन्तु  उसमें  द्वीप  समूहों  के  विकास  के
 सम्भावित

 यानों  तथा  कार्यक्रम  को  चित्रित
 किया

 गया  था  जिसके  आधार  पर  विकास  की  विशिष्ट  मदों  के  बारे  में

 अघिक  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट तयार  की  जा  सकती  है  तथा  साधनों  के  उपयोग  के  लिए  योजना

 at  ana  है  ।
 समन्वित  की

 जाने  वाली  आधारभूत  सुविधाओं  का  घाट  सड़के

 atfe  शामिल  भूमि  सर्वेक्षण  की
 वन

 |
 सम् पढ ओं  के  प्रयोग  के  लिए  व्यवस्था  तथा  घन  की

 लापता  जेसे  fara  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते
 हुए

 अन्त विभागीय  दल
 की

 रिपोर्ट  में
 ama

 सम्भावित

 साधनों  के  अनसार  विभिन्‍न  द्वीपों  में  कार्यक्रम  तयार  किए  गए  है  और  तैयार  किए  जा  रहे  हैं  ।  पुनर्वास

 की  गू  जाएगा  का  पता  लगाने  के  लिए  किसी  तरह की  जांच  करने  या  नई  समित  स्थापित  करने  की  आवश्यकता

 नहीं  समझी  गई  है  ।

 लोह  तथा  इस्पात  संयंत्रों  में  विदशी  विशषज्ञ

 9800.  श्री  समर  गह :  क्या  इस्पात  और

 चान  मंत्री  यहं  बताने  की  झपा  करेंगे

 कि

 क्या  कई  विदेशी  विशेषज्ञ  विभिन्‍न  लोहू  तथा  इस्पात  संयंत्रों में  काम  कर  रहे

 यदि  at,  तो  ऐसे  विशेषज्ञों  की  संख्या  कितनी  है  और  ऐसे  विशेषज्ञों  की  सेवा  शर्तों  का  देशभर

 ब्यौरा  क्या  है  और  इन  पर  वार्षिक  व्यय  कितना  हुआ  ;

 क्या  उनकों  वेतन  सीधे  सरकार  से  मिलता  है  अथवा  उनके  देशों  के  दूतावासों से  ;

 क्या  सरकार  ने  कोयले  का  उत्पादन  बढ़ाने  और  अन्य  खनिजों  को  निकालने  में  सहायता

 देने  के  लिए  रुस  तथा  पूर्वे  यूरोपीय  समाजवादी  देशों  के  अन्य  विशेषज्ञों  को  आयातित  किया

 ;

 (3)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उनकी  नियुक्ति  की  शर्ते  क्या  हे
 ?
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 ———

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय
 म

 मे
 उप-मंत्री  x. s (ai  सुबोध

 जोर  (@)  इस  समय  मुख्य

 इस्पात
 कौसी

 में  काम  कर  विदेशी  विशेषज्ञों  की  संख्या त  देश  क्रम  से  उन  की  संख्या  नीचे  दी

 गई

 कारखाना  विदेशी  जिस  देश  के
 सख्या  विशेषज्ञों  वाले  हैं

 की  सख्या

 य०  Fo दुर्गापुर  इस्पात a1  कारखाना

 राउरकेला  इस्पात  कारखाना  पश्चिमी  जमंनी

 3  भिलाई  इस्पात  कारखाना  50  सोवियत  रुस

 4  बोकारो  इस्पात  कारखाना  610  सोवियत  रुस

 भिन्न  भिन्न  विशेषज्ञों  का  वेतन  तथा  परिलब्धियां  भी  भिन्न  है  जो  उसकी  विशेषज्ञता  तथा  विदेशी

 fates  के  अधीन  उसके  दर्जे  आदि  पर  निसार  फिर  कारखानों  द्वारा  वेतन  और  परि लब्धियों  तथा

 wea  सुविधाओं पर  किया  जा  वार्षिक  व्यय  इस  प्रकार  है

 1.  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना  पके  लगभग  1.  27  लाख  रुपये  सहित

 2.  इस्पात  कारखाना  लगभग  1,49,400  ATH  और  3.51  लाख  रुपय

 3.  भिलाई  इस्पात  कारखाना  लगभग  26.45  लाख  रुपय

 4.  बोकारों  इस्पात  कारखाना  लगभग  270  लाख  रुपय

 कार खान  का  नाम  anata  की  fafa

 1.  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना  ह  कारखाने  द्वारा  सोधा  भगवान  किया  जाता

 हैं  |

 2.  इस्पात  कारखाना  ,  कारखाना  Fo  Cho  जो  पश्चिमी  जमाने

 की  सरकार  की  वित्तीय  संस्था  की  माफी

 मूल  फर्मों  को  भूगतान  करता  है  |

 3.  मिलाई  इस्पात  कारखाना  बतन  की  राशि  का  भुगतान  रुबल  में  किया

 जाता  सरकार  के  खाते  में  महालेखाकार
 4.  बोकारों  इस्पात  कारखाना  केन्द्रीय  नई  दिल्‍ली  के  पास  जमा  कर

 दी  जाती  है  जिसकी  अदायगी  सम्बन्धित  ऋण

 समझोते  की  शर्तों  के  अनुसार  की  जाती  है  ।

 नजारा  भत्ता  अदायगी रुपयों  में  की

 जाती  स्टेंट  बेक  आफ  इण्डिया  में  सोवियत

 रूस  के  विदेश  व्यापार  बेक  के  विशेष  खाते  में

 दिनेश  सम्भारक  के  नाम  में  जमा  करा  दी

 जाती है  ।
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 और  (#)  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  द्वारा  कॉककर  कोयला  खानों  के  विकास  तथा  पुनर्गठन
 के  लिए  शक्यता  प्रतिवेदनों  के  विस्तरण  प्रायोजना

 प्रतिवेदन
 तयार  करने

 तथा  खान
 निर्माण  संघटन

 के  सामान्य
 संगठनात्मक

 ढाँचे  तया  कार्य  क्षेत्र के  सम्बन्धी  कार्य  के  लिए  dave  के  मेसर्स  कोरेक्स  के  साथ

 दो  करार  किए  गए  हैं  ।  विशेषज्ञता  तथा  सेवाओं  के  लिए  किए  गए  एक  समझौते  के  अधीन इस  संगठन  को

 40,57,885  रुपय  तथा  दूसरे  समझौते  के  अधीन  3,20,400  wrt  दिए  जाएंगे  |

 भारत  एल्यूमिनियम
 कम्पनी  fo  ने  मध्य  प्रदेश  की  खानों  से  प्राप्त  होने  घाले

 बाक्साइट
 के  आधार

 घर  एक  एल्यूमिना  संयंत्र  तथा  रक्षित  खानों  की
 स्थापना

 के  लिए  एक  शक्यता
 प्रतिवेदन  तयार  करन

 के  बारे में  एक  रुसी  संगठन
 के  साथ  HUT

 किया  हैं  जिसके
 अंतगर्त  20  लाख  रुपये  का  भुगतान  क्रिया  भाएगा  |

 इस  कार  की  एक  शर्तें  यह  है  कि  यदि  शक्यता  प्रतिवेदन  के  आधा  पर  प्रायोजना  की  स्थापना  आर्थिक  दृष्टि
 से  लाभप्रद  नहीं  समझी गई  तो  दस  पर  आई  लागत  दोनों  पक्षों  द्वारा  बराबर  बराबर  हिस्सों  में  दी  जाएगी  |

 सोवियत  राधिका  रियों  के  साथ  एक  सुलेख  पर  1973  में  हस्ताक्षर  किए  गए  थ  |  इस  सुलेख

 के  अनुसार  सिंगरौली  तथा  कोरबा  के  कोयला  क्षेत्रों  में  विकृत  खानों
 तयों

 रानीगंज  क्षेत्र  में  एक  भूमिगत

 यांत्रिक  खान  के  विकास  के  लिए  एक  शक्यता  प्रतिवेदन  तयार  करन ेहेतु  सोवियत  विशेषज्ञ  प्रतिनियुक्ति

 करने  के  बारे  में  करार  का  मसौदा  प्राप्त  हो  गया  करार के  मसौदे  पर  विचार  किया  जा  रहा

 है  |

 कोल  माइन्स  अथारिटी  लि  ०  की  सूद  डीह  और  मोनि डीह  की  कोय ला खानों  में  पोलैण्ड  क  विशेषज्ञ  भी

 काम  कर  रहे  हें  ।  इन  विशेषज्ञों  के  डाक्टरी  सहायता  आदि  पर  होने  वाला  SA  कोयला

 खान  प्राधिकरण  द्वारा  दिया  जाता  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  मालांज
 खण्ड  तांबा  निक्षेपों  के  लिए  60  लाख  रुपय  की  लागत  पर  एक  विस्तृत  प्रायोजक  न

 प्रतिवेदन तेयार  करने  के
 लिए  हिन्दुस्तान  कापर  लि०  सोवियत  अभिकरण  के  बीस  एक  समझौते  पर

 भी  हस्ताक्षर  किए  गए  हैं  ।

 अपराधिक  मामलों में  अन्तर्गत  भारत  कोचिंग  कॉल  लिमिटेड  (ato  स०  ato  के  कोलियरी

 मेनेजर
 अ

 9801.  श्री  Fo  एस०  मधुर

 थी  रामावतार  शास्त्री

 कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 न्या  धनबाद  न्यायालय में  चल  रहूं  बहुतसे  अपराधिक  मामलों  में  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड
 को  कोई  कोयला  खान  प्रबन्धक  क्रमिक  क्षेत्रीय  उप-क्षेत्रीय  प्रबन्धक  अन्तगंस्त
 यदि  तो  उन  अधिकारियों के  नाम  क्या हू  और  उनके  विरुद्ध  किस  प्रकार  के  मामले  चल

 रह  ह  ;  और

 सरकार  उन  अधिकारियों  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार कर  रही  है
 ?

 vera  और  सान  मंत्रालय  सें  उप-मंत्री  सबोध
 ate  जानकारी  प्राप्त

 की  जा  रही  हैं  और  समय  सभा  प्रबल  पर  रख  दी  जाएगी ।
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 धनबाद  कोयली  क्षेत्र  में भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  सी०  सी०  क  क्यारियों  क  मार

 जान  को  आशंका

 9802.  श्री  क्र  एम०  मधुकर

 श्री  रामावतार  कास्त्रो

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  कौफीन  तथा  गेर-कोकिंग  कोयला  खानों  का  सरकारीकरण  हो  जाने  के  पश्चात
 कथित

 अन्तर संघीय  झगड़ों  तथा  एक
 ही

 संघ  के
 सदस्यों

 में
 हुए

 झगडों
 में

 भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  के  अन्तत

 धनबाद  कोयला  क्षेत्र  में  बहुत  से  कर्मचारी  मार  गए  हैं  ;  और

 यदि  at,  तो  मृतकों  के  नाम  कया  है  तथा  वे  किस  संघ  के  सदस्य  थे  और  पुलिस  द्वारा  अभियुक्त

 हराए  गए  आक्रमण  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  किस  संघ  को  उत्तरदायी  ठहराया  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  मे  मंत्री  सुबोध  :  और  जानकारी  प्राप्त

 की  जा  रही है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 धनबाद  में  भारत  कोकिंग  कॉल  लिमिटेड  (alo  सो०  सो०  के  अधिकारियों के क  साथ

 सारी

 9803.  श्री  च्च्  एम०  सध कर

 श्री  रामावतार  शास्त्री

 क्या  इस्पात  और  सान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 धनबाद  जिले  में  17  1971  से  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  के  कितने  अधिका  सिखों

 के  साथ  मार-पीट  की  घटना  हुई  है

 आक्रमक किस  संघ  के  सदस्य  थे  अथवा  किस  संघ  का  समेलन  उन्हें  प्राप्त  था  ;

 मार-पीट  के  प्रत्येक  मामले  के  तथ्य  क्या  है
 ?

 इस्पात  और  सान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुबोध
 :  से  जानकारी  प्राप्त  की

 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 बिहार  में  aa  उद्योंगों  मं  श्रम  विधियों  का  लाग  म  किया  लाना

 9804.  श्री  जगन्नाथ  fast  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  हैं  कि  बिहार  में  लघु  उद्योगों  में  श्रम  विधियां  लागू  नहीं
 की  गई  ;  श्रमिक

 संघ को  अधिकार  नहीं  दिए  गए  आर  मजदूरी  की  दर  कम  है  ;  और

 यदि  तो  केन्द्रीय सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बालगोविन्द  :  और  (
 qe  मामला  अनिवाय  रूप

 राज्य  के  क्षेत्राधिकार में  आता  है  ।

 में  मक्खियों की  बहुतायत

 9805.  थी  नंगन्ञाथ  मिश्र
 :  कया  स्वास्थ्य

 और
 परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 को

 पता  है  कि  इस  वर्ष  दिल्‍ली  में  मक्खियों  कीं  संख्या  में  बहुत  वृद्धि  हुई
 र
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 यदि  et,  तो  मक्खियों  को  समाप्त  करने  के  लिए  कुड़ा-करकट  डालने  के  दलालों  और

 कूड़ा-दानियों  जसे  सयानों  पर  गैमक्सिन  और  ट्यूनिक  छिड़कने  का  अभियान  शुरु  करने  के  पिए क  क  सरकार
 क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  ष्ह्०  :  मक्खियों  के

 भातंक
 में  असाधारण वृद्धि  होने  के  बारे  में  कोई  सुचना  नहीं  मिली  है  ।

 (@)  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  और  दिल्‍ली  नगर  निगम  मक्खियों  के  उपद्रव  पर  काबू  पाने  के  लिए
 मर्कज़ी-निरोधो  उपाय  बरत  रहे  कूड़ा-करकट  डालने  और  कड़ा-दानों  जेसे  स्थानों  में  जहां  अधिक

 मक्खियां  पदा  होने  की  सम्भावना  रहती  वहां  पर  स्थानीय  निकायों  द्वारा  गेमिषक्सिन  एमिडान  तथा

 ढयूयोन-बेट  का  नियमित  रूप  से  छिड़काव  किया  जा  रट्टा  है  ।

 कलमा सेरी  स्थित  हिन्दुस्तान  मशीन  दूसस  कारखाने  को  हुआ  घाटा

 9806.  श्री  एस०  गए  मुरुगनन्तम  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिंदुस्तान  मशीन  cea  के  कलमा सेरी  स्थित  कारखाने  को  अपनी  स्थापना  के  बाद  से  प्रति

 ना  घाटा  होता  रहा  है  ;

 (a)  यदि  हां  तो  कितना  घाटा  और  इसके  क्या  कारण  हें  ;  और

 इसकी  वित्तिय  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलबीर  :  हां  ।

 31-1-1974  तक  एकक  को  कुल  मिलाकर  8.10  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  ।  एकक  की

 सन्तोषजनक  कार्यकुशलता  का  मुख्य  कारण  श्रमिकों  द्वारा  कम  उत्पादन  करना  रहा  है  |

 यह  एकक  छपाई  की  मशीनों  का  निर्माण  करके  अपने  उत्पादन  में  विविधता  ला  रहा

 fra  सम्बन्धों  को  सुधारने  के  लिए  निरन्तर  प्रयास  किए  जा  रहे  जिससे  कि  श्रमिकों  द्वारा  अधिक

 दन  किया  जा  सके  |

 हिन्दुस्तान  लीवर  फैक्टरी  गाजियाबाद  का  बन्द  होना

 9807.  श्री  एस०  ए०  मुरुगनस्तम  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रबन्धकों  के  श्रमिक  विरोधी  cae  के  कारण  गाजियाबाद  लीवर  फैक्ट्री  6  1974

 की  रात्री  से  बन्द  हो  गई  है  ;

 क्या  श्रमिकों  को  शिकायतें  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  प्रबन्धकों  के  विरुद्ध  कोई  कदम

 उठाया है  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बालगोविन्द  वर्मा )  :  से  यह  मामला  कायें

 क्षेत्र में आता है  ।  उपलब्ध  हिन्दुस्तान  लीवर  के  गाजियाबाद  कारखाने  के  प्रबन्धकों  और

 श्रमिकों  के  के  मुख्य  मंत्री  के  हस्तक्षेप  के  फलस्वरूप  सुलझ  गया  है  और  17

 1974 से  कार्यो  Ga:  आरम्भ  कर  दिया  गया  है
 ।

 98



 19  व  1896  लिखित  उत्तर

 इंडिया  टयूब  कंपनी  का  विस्तार

 9808.  श्री  एस०  To  मरुगनन्तम  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरक।र  ने  इण्डिया  ट्यूब  कम्पनी  को  विस्तार  की  अनुमति  दी  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ;

 के  नान फ़ाश  अ क्या  सरकार  ने  बिना  जोड़  वाली  ट्यूब  बनान  वाले  प्लान्ट  के  प्रस्ताव  कास  AUT  क  दिया है
 और

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण है
 ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय में  उपमंत्री  दल बी  :  तथाਂ  सरकार  ने  इण्डियन  ट्यूब
 कम्पनी को  अधिष्ठापित  का  पूर्ण  उपयोग  करने  की  योजना  के  अन्तर्गत  संयंत्र  के  अधिक  तम  उपयोग

 के  आधार  पर  प्रतिवर्ष  396,00  मी ०  टन  से  55,000  मी ०  टन  बीना  जोड़  वाली  इस्पाती
 _

 ट्यूबों
 ई  आर का  निर्माण  करने  के  लिए  और

 प्रतिवर्ष
 13,200  मी०  टन  से  18,000  मी०  टशन  तक

 डब्ल्यू  इस्पाती  ट्यूबों  का  निर्माण  करने  के  लिए  लाइसेन्स  क्षमता  में  वृद्धि  करने  की  अनुमति
 देने  का  निर्णय  किया है  ।

 जी  नहीं  ।

 (4)  त  हीं  नहीं  उठता

 ग्रामीण  क्षत्रों  से  सवा  के  लिये  प्रशिक्षण

 9809.  श्री  राजीव  fag  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 कपा  सरकार  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  केन्द्रीय  परिषद  की  संयुक्त  बैठक  में  उचित  इस

 सुझाव  से
 मोटे

 तौर  पर  सहमत  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  के  लिए  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  लागू  किया

 क्या  उक्त  बैठक  में  शिशुओं  पर  राष्ट्रीय  नीति  संकल्प  की  सरकार  से  सिफारिश  करने  पर  भी

 चार  किया  गया  था  ;  और

 (7)  क्या
 पांचवीं

 पंचवर्षीय  योजना  आरम्भ  होने  के  साथ  ही  उपरोक्त  और  उल्लिखित

 दिशाओं  पर  कार्य  आरम्भ  हो  गया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए  (%)  जी  यह  तय

 किया  गया  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  कार्यक्रमों  के  लिए  बहुधंधी  कार्यकर्ताओं

 को
 सुनियोजित

 ढंग  से  लगाया
 जाए

 ।  मौजूदा  पुरुष  और  महिला  कार्यकर्ताओं  को  उपयुक्त  प्रशिक्षण  देकर

 बहुधंधी  कार्यकर्ताओं  के  रूप  में  परिवर्तित  कर  दिया  जाएगा  |

 जी  नहीं  ।
 समाज

 कल्याण  विभाग  ने  बाल  विकास सेवाਂ  नामक  एक  विस्तृत
 योजना  हिसार  की  है  इस

 कार्यक्रम
 के  स्वास्थ्य  विषयक  भाग  पर  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन

 परिषद  की  संयुक्त  बठक  में  विचार  fram  हुआ  था  ।

 (  बहुधंधी  कार्यकर्ताओं  के  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  का  विस्तृत  ब्यौरा
 ते तयार  किया  जा  रहा हैं  बाल

 विकास  योजना  स्वास्थ्य  विषयक  भाग  को  ऑन्तम  रूप  कार्यक्रम  दे  दिया  गया
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 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  sea  लॉकॉमॉटिव  ट्रॉंसिफामंरों  का  निर्माण

 9810.  श्री  राजदेव  सिंह  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  भोपाल  105  प्रिन्ट  लोकोमोटिव  एच  ओ  टी

 3460  ए  टाइप  dare  करके  चित्तरंजन  लोकोमोटिव  बाक्स  को  देगा  ;

 (=)  क्या  उक्त  प्रकार  के  ट्रान्सफार्मर  पहले  आयात  किए  जाते  थे  ;  और

 यदि  तो  इससे  विदेशी  मुद्रा  की  अनुमानित  कितनी  वार्षिक  बचत  होगी  ?

 भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उप  जंत्री  (x ~,  दलबीर  faz)  :  हां  ।

 हां

 (7)  प्रतिवर्ष  लगभग  एक  करोड़  से  अधिक  ।

 उड़ीसा  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  परिवार  नियोजन  लोकप्रिय  बनाए  क  लिय  स्वयंसेवी  संस्थाओं  को

 वितीय  सहायता

 9811.  श्री  श्यामसुन्दर  महापात्र  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  उड़ीसा  में  स्वयं  सेवी  विशेष  कर  महिला  निकायों  को  नगरीय  क्षेत्रों

 और  विशेषकर  आदिवासी  क्षेत्रों  के  परिवार  नियोजन  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  संरक्षण  या

 अन्य  प्रकार  दे  रही  है  ;  और

 सहायता  पाने  वाली  संस्था  का  नाम  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कॉ डा जी  और

 राज्य  सरकार  से  सूचना  THA  की  जा  रही  है  और  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  जाएगी  |

 उड़ीसा  के  बालासौर  जिले  में  चेचक  के  कारण  मौतें

 9812.
 आरी  ध्याम  सुन्दर  महापात्र  :  कपा  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 fa

 क्या  उड़ीसा  के  बालासोर  जिले  में  चेचक  महामारी  के  कारण  aga  से  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई

 हैं  ;  और

 अब  तक  सावधानी  के  तौर  पर  क्या  कदम  उठाए  गए  हें  ?

 स्वास्थ्य और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय में  उप  मंत्री  To  छ्०  किस्क्‌ ) च  :  उड़ीसा  के  बाला

 सौर  जिले  में  पहली  जनवरी से  20  1974  तक  चेचक  के  110.  रोगियों  में  से  25  की  मृत्यु  हुई

 बतलाई  गई  है  ।

 इस  जिले  में  चेचक  को  रोकने  के  लिए  जो  आवश्यक  उपाय  किए  गए  हैं  उनमें  ये  उपाय  भी

 शामिल  है  ——

 (1)  जिले में  चेचक  के
 सभी  गढ़ों  का  पता  लगाने  के  लिए  एक  सक्रिय  खोज

 की
 गई  ;

 (2)  पीडित  क्षेत्रों  में  के
 आधार  पर  टीके  लगाए गए

 (3)  चेचक  की  रोकथाम  के  कार्यों
 का

 निरीक्षण  करने
 के  लिए  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन

 के  महामारी

 विज्ञानियों  ने  दन  क्षेत्रों  का  दौरा  किया  ।
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 9  1974  लिखित  उत्तर
 —

 भारत  क  साथ  सामाजिक  तथा  सांस्कृतिक  क्षत्र  में  अधिक  सहयोंग  के  लिये  फोन  की
 रच

 9813.  sata  महापात्र  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंग ेकि  क्या  भारत  के
 साथ  सामाजिक  तथा  सास्कृतिक  क्षेत्र में अधिक  सहयोग के  लिए  चीन की  ओर  से  कोई  सकते  मिला है  और
 क्या  किसी  तीसरे  देश  नें  इस  मामले  में  कोई  रुचि  दिखाई  है

 ?

 विदा  मंत्रालय  में  राजय  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  जी  नहीं  ।

 केला  इस्पात  संयंत्र  के  लिय  qua  प्लांट

 814.  शो  इमाम  सुन्दर  महापात्र  :  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  गत  वर्ष

 एकला

 इस्पात

 संयंत्र में  125  मेगावाट  के  थामें  प्लान्ट  का  पूर्ण  उपयोग

 किया  गया  ;

 यदि  ह  तो  इसके  क्या  कारण  ह

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 सुबोध  हुं सदा )  :  )  और  कारखाने  में  5  जनरेटर

 प्रत्येक की
 क्षमता  25  मे

 गा वाट  है  जिनमें  से
 एक

 जे
 जनरेटर  वक्त  जरुरत  काम  में  लाने  के  लिए है  ।  बिजली

 पैदा  करने  के  लिए  भाप  की  उपलब्धि  की  कठिनाइयों  तथा  थोड़े  समय  के  लिए  हाट  स्ट्रिप  मिल  तथा  टेन्डम

 मिल की  अधिकतम  बिजली की  मांग की  पूरी  करने  की  आवश्यकता  को  देखते  हुए  इनका  यथासम्भव

 भीकम  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 TH  एण्ड  एक्सपेरिमेंटल  उड़ीसा
 क  अनुसन्धान  और  विकास

 यूनिट
 के  लिये

 विकास  का  क्रम

 9815.  श्री  उपास  सन् दर  महापात्र  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  फी  कपा  करेंगे  र

 क्या  प्रूफ  एण्ड  varios  उड़ीसा की  अनुसं  तथा  विकास  यूनिट
 के  लिए  कोई  विकास  कार्यक्रम  बनाया  गया है

 यदि  ह्  ती  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्यों  ह

 क्या  वहां  सिविल  पक्ष  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  के  लिए  कोई  समस्याएं  थी  यदि हां

 तो  क्या  उनका  समाधान कर  दिया  गया  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  विद्याचरण  :  जी  ।

 बालासौर  में  तरफ  एण्ड  एक्सपेरिमेंटल  प्रतिष्ठान  में  इन्सट्रमेन्टेशन  सुविधाओं  में  सुधार  करने

 का  प्रस्ताव  है  ।  फांसों  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  समुद्र  तट  के  लगभग  19  किलोमीटर तक  वनरोपण  के
 लिए  अनुमोदन  कर  दिया  गया  है  ।

 प्रूफ  एण्ड  एक्सपेरिमेंटल प्रतिष्ठान  में  असन्तोष  था  |  सम्बन्धित  समस्याओं  पर  कम

 चारियों  के  प्रतिनिधियों  से  बात-चीत  की  गई  है  और  आमतौर  से  उन्हें  हल  कर  दिया  गया  है  ।

 मौलाना  आजाद  नई  face  के  प्लास्टिक  यूनिट  को  मान्यता

 9816.  श्री  भारत  सिह  चौहान :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  मौलाना  आजाद  कालेज

 के  प्लस्टिक  यूनिट  को  मान्यता  देने  के  बारे  में  21  1974  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4038  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 मौलाना  आजाद  कालेज  के  निदेशक  प्रिसिपाल  ने  भारतीय  चिकित्सा  परिषद्‌  के  द्वारा  दिल्‍ली
 के  एसे

 महत्वपूर्ण  तथा  पुराने  स्वास्थ्य  संस्थान  में  एम
 सी  एच  पाठ्यक्रम  के  लिए  बनें  एण्ड  प्लास्टिक  यूनिट

 को  मान्यता  देने  ह  अपेक्षित  आवश्यक
 शर्तों  को  पुरा  करने  के  लिए

 वर्ष  1972  से  अब  तक  क्या  प्रयास

 किए  हैं  तथा  कया कार्यवाही की  है  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  तुरन्त गामी  तथा  भविष्यवाणी  योजनाएं  क्या  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 (att

 ए०  क्र
 :  जलें

 हुए व्यक्तियों  के  उपचार  के  लिए  25  पलंगों
 वाल  एक  als  की  व्यवस्था  कर  के  ए  मन  सी ०-एच०

 पाठ्यक्रम में  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  एक  केन्द्र  खोला  गया  दूसरी  प्रकार

 की  सुविधाएं  भी  बढ़ाई  जा  रही  है  ।

 दस  बारे  में  कोई  तात्कालिक  तथा  भावी  योजनाएं  नहीं  है  ।

 कोयला  खान  प्राधिकरण  दवारा  नियुक्त  ठेकेदारों  दवारा  कोयल  के  उत्पादन  के  गड़बड़ी

 9817.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  6  1973  को  ध्यानाकर्षण प्रस्ताव  के

 सम्बन्ध  में  दिए  गए  आश्वासनों  को  पुरा  करने  वाले  28  1974  को  सभा-पटल पर  रखे  गए  विवरण

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दबाव  से  छिहत्तर  हजार  रुपय  निकलवाने  के  लिए  उत्तरदायी  ठेकदार  कौन  है  और  क्या

 उनके  विरुद्ध  कोई  अन्तिम  कार्यवाही  की  गई  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  $

 (7)
 कोयला खान  प्राधिकरण  ने  इन  ठेकेदारों  को  फिर ठ am

 दे  दिए  हैं  और  वे  अभी  भी  dar  बनों

 रहे  हैं  तथा  कोयले  के  उत्पादन  और  वितरण  में  गड़बड़ी  डाल  रह  हैं  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 हँ  ?

 स्वात  और  खान  मंत्रालय में  उप  मंत्री  सुबोध  से  जानकारी  प्राप्त  की

 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाए  ।

 काहिरा  में  केवल  भारतीय  राजनयिकों  क  लिये  क्लब

 9818.  श्री  एच०  एम०  पटेल :  व्या  विद  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिल्‍ली  से  प्रकाशित होने  वाले  13  1974 के  दैनिक  समाचार

 पत्र  में  भोजन  प्रेस  शीर्षक  से  प्रकाशित  इस  आशय  के  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  काहिरा
 मे  भारतीय  दूतावास  ने  केवल  भारतीय  राजनयिकों  के  लिए  ही  एक  क्लब  बनाया  हुआ  है  जिसमें  सामाजिक

 समारोहों  में  भी  अन्य  भारतीयों  को  आमन्त्रित  नहीं  किया  जाता  है

 क्या  15  अगस्त  को  भी  समारोह  में  भाग  लेने  के  लिए  अन्य  भारतीयों  को  आमन्त्रित  नहीं  किर

 था  ;  अ

 इस
 इस  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 ?

 विदेश
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  सिह  )  :

 सरकार  का
 ध्यान

 ऐसे  लेखकी
 और  दिलाया

 गया है  ।  कुछ  अन्य  भारतीय  तरह  हरा  में  भी  राजदूतावास  के  सदस्यों  के  लिए  सरकार  की
 कल्याण  योजना  के  अधीन  एक  आमोद-प्रमोद कलब  स्थापित  किया  गया  जैसा  कि  कहा  भया
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 वह  क्लब  मात्र  राजनीतिकों  के  लिए  a  नहीं  है  बल्कि  उसमें  सभी  वर्गों  के  कर्मचारी  और  उनके  परिवार

 भी
 जा

 सकते
 हैं

 ।
 अन्य  भारतीयों

 क को  भी  क्लब  द्वारा  आयोजित  विशेष  समारोहों  में  मुक्त  रूप  से  निमंत्रित
 गया है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 के  सी०  ato  प्रस  को  रीडिंग  aia  के  कर्मचारियों  के  बेसन-मसालों  विनीता

 9819.  श्री  विक्रम  महाजन :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या जे  सी०  बी ०  प्रेस  की  रीडिंग  ब्रांच  के  कर्मचारियों  तथा  भारत  सरकार  मुद्रणालय  के  समकक्ष
 कर्मचारियों  के  बेसन-मानों  में  विषमता  है  ;

 क्या  इन  दोनों  मुद्रणालयों  में  इन  पदों  के  लिए  निर्धारित  सेवा  शर्ते  तथा  भिंगाएं  भिन्न  हैं
 अथवा  समान  है

 उक्त  विषमता  का  क्या  औचित्य  हैं  ;

 क्या  नई  सी०  बी०  प्रैस  की  रिडिंग  ब्रांच  के  कर्मचारियों ने  मंत्रालय  के  अधिकारियों को
 एक  ज्ञापन  पर  किया  है  ;  और

 (=)  यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  इस  विषमता
 को

 दूर  करने
 के

 लिए
 क्या  उपाय  किए  गए  हैं  जबकि जे  ०  सी  ०  बी०  प्रैस  में  कर्मचारियों  की  जिम्मेवारी  अधिक  है  और  उन्हें  अत्यधिक

 गोपनीयता  at  बनाये  रखनी  पड़ती  है
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ज०  बी०
 पटनायक )  :  )  a  जी  हां  श्री मन

 ।
 यद्यपि  दोनों

 ही  मुद्रणालयों  में  पदों  के  लिए  भर्ती  योजनाएं  एक  सी  सेवा  शर्तें  भिन्न  भारत  सरकार  मुद्रणालय

 के
 रीडिंग  ब्रांच  के  कर्मचारी  औद्योगिक  कर्मचारी  हैं  जो  कि  फैक्टरी  एक्ट  से  नियंत्रित  होते  जबकि  जे  ०

 ro  बी०  मुद्रणालय  के  गर  औद्योगिक  कर्मचारी  हैं  ।

 तथा  जी  श्री मन  ।  बेसन-मानो ंमें  असमानता को  दूर  करने का  प्रश्न  विचाराधीन

 1974  को  पहली  तिमाही  म  में  चेचक  के  साल

 9820.  श्री  सतपाल  कपूर  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क

 वर्ष  1974  की  पहली  तिमाही के  दौरान  दिल्ल  में  चेचक  के  कितने  मामलों  की  सूचना
 मिली

 थी  और  इन  आंकड़ों की  स्थिति  दिल्‍ली में में  1973  की  उसी  अवधि  के  आंकड़ों  की  तुलना
 में  कैसी है  ;

 क्या नई  दिल्ली  नगर  पालिका  तथा  दिल्‍ली  नगर  निगम  विश्व  स्वास्थ्य संगठन  के  सहयोग

 चेचक  के  विरुद्ध  टीके  लगाए  जाने  का  भारी  अभियान  चला रह  हैं  ;  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  है
 ?

 स्वास्थ्य और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए  के
 ०  :  (®)  जनवरी स  मार्चे

 1974
 की  पहली  तिमाही  के  बीच  दिल्‍ली  में  चेचक  के  कारण

 85  घटनाएं और  17.  मौतें  सूचित  की  गई
 जब  कि  1973  की  इस  अवधि  में  54  घटनाएं और  15 मौतें हुई  थी  ।

 जी
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 (7).  चेचक  के  खिलाफ  जो  अभियान  चलाया  जा  रहा  उस  की  मुख्य  बातें इस  प्रकार  हैं

 (1)  से  18  1974  के  बीच  सारी  दिल्‍ली  में  सभी  स्वास्थ्य  क्यारियों को  लगाकर  और

 घर-घर  जा  कर  चेचक  के  रोगियों  की  खोज  करने  का  काम  किया  गया  |

 (2)  18  मार्चे  से  18  1974  के  बीच  टीका  लगाने  वालों  के  साथ-साथ  सभी  मलेरिया  निगरानी
 कमेंचारियों  को  लगा  कर  जिन  क्षेत्रों  में  रोग  आसानी  से  फैल  जाता  है  वहां  टीका  अभियान

 भी  चला  दिया  गया  ।  प्राथमिक  टीके  और  समय-समय  पर  दुबारा  टीके  लगाने  के  काम  को

 सर्वोच्च  प्राथमिकता  दीਂ  गई  है  ।

 (3) \  चेचक  की  घटनाओं  की  सुचना  मिलते  ही  इसके  संक्रमण  के  स्रोतों  का  पता  लगाने  और  रोकथाम

 के  उपाय  बरतने  तथा  महामारी  सम्बन्धी  जांच  पड़ताल  करने  के  लिए  उस  क्षेत्र  का  तुरन्त  दौरा

 किया  जाता  है  ।

 (4)  रिपोर्ट  करने  की  कार्यविधि  में  सुधार  कर  दिया  गया  है  और  महामारी  की  साप्ताहिक  रिपोर्टों

 आदि  को  भेजने  के  लिए  आवश्यक  प्रपत्र  निर्धारित  कर  दिए  गए  है  ।

 (5)  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  की  स्वास्थ्य  शिक्षा  और  प्रचार  सामग्री  पर्याप्त  मात्रा  में  सुलभ  करों

 दी  गई  है  ।  आकाशवाणी  दिल्‍ली  )  से  एक  घोषणा  भी  प्रसारित  की  जा  रही

 निकटतम  स्वास्थ्य  प्राधिकारी को  तथा  चेचक  का  टिका  भी  लगावा  लें  ।
 है  जिस  में  लोगों  से  अनुरोध  किया  जा  रहा  है  कि  वे  चेचक  के  प्रत्येक  संदिगध  रोगी  को  सूचना

 (6)  दिल्‍ली  नगर  निगम  की  मात्रा  चेचक  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  लिए  एक  गाड़ी  और  नौ  आटो-साइकल

 दे  दिए  गए  हैं  ।

 बम्बई  में  मिलावटी  शीतल  पंथ  पीने  के  बाद  बीमार  हुए  व्यक्ति

 a
 श्री  सतपाल  कपूर  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी है  कि  14  1974  को  बम्बई  में  मिलावटी  शीतल

 पय  पीने के  बाद  150  व्यक्ति बीमार  हो  गए  थे  ;

 यदि  at,  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही
 की

 गई  है  ;

 मिलावटी  पेय  बेचने  के  सम्बन्ध  में  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  तथा  उनके  विरुद्ध  क्या

 कार्यवाही  की  गई  ;  और

 उक्त  पेय  का  निर्माण  करने  वाले  व्यक्तियों  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए०  कह  जी  12  अप्रैल

 1974  को  सादा  पेय  पीने
 से

 लगभग  200  व्यक्ति  बीमार  पड़े  |

 और  खाद्य  एवं  औषध  प्रशासन  ने  नगर  निगम  और  पुलिस  के  सहयोग  से  रोगियों  का

 पता  लगाने  के  लिए  तत्काल कदम  उठाए  हैं  सादे  उनमें  प्रयुक्त  रंगों और  प्रभावित  व्यक्तियों
 की

 उल्टी  के  नमूने  विश्लेषण  के  लिए  भेज  गए  हैं
 ।

 दोषमुक्त  सभी  वस्तुएं  जब्त  कर  ली  गई  हैं
 ।  प्रोप्नाईटर ने

 ने
 जो  रंग  खरीदा  उसकी  बिक्री  पर  रोक  लगा  दी  गई  है  ।  निगम  से  कहा  गया  है  कि  वह  जांच

 पडताल  पूरी  होने  तक  वह  या  तो  लाइसेन्स  रद्द  कर  या  कम  से  कम  उन्हें  निलम्बित कर  दे  |  प्रोप्राईट  र
 और  मेनेजर  को  गिरफ्तार  कर  दिया  गया  है  ।

 मैसर्स  न्यू  फाइन  कोल्ड  डक्स
 104  मथार  पहाडी

 ।
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 9  1974  लिखित  उत्तर

 भर फु डा  हजारी  बाग  क  नैमित्तिक  कामगारों  को  नियमित  करर

 9822.  श्री  मलिक  दण्डवत  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बिताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  भुरकुंडा  हजारी  बाग  के  नैमित्तिक  कामगारों  के  नियमित

 करने  के  बारे  में  शिकायतें

 यदि
 तो

 कोयला  खानों  में
 नैमित्तिक

 श्रमिक
 न

 रखने
 के

 लिए  क्या  कार्यवाही  गई

 (7)  कोयला  Ate an  बोर्ड  के  पंचाट  के  अनसार  उनकी  से  शर्तों का  नियमन  और  भुगतान  किस

 प्रकार  किया  जाता  है
 ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  मं  उपमंत्री  सुबोध  सदा  :  जानकारी  प्राप्त की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 Adoption  of  Official  Language  of  India  in  International  Agencies  of  U.N

 9823.  Shri  Ishwar  Chaudhry:  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased
 to.  state:

 (a)  whether  the  official  language  of  India  has  already  been  recognised  in  the
 UNESCO

 (b)  whether  it  is  being  adopted  as  an  official  and  working  language  in  other
 and specialised  agencies  of  U.N

 (c)  the  steps  being  taken  to  popularise  this  widely  spoken  language  in  interna-
 tional  agencies?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra  Pal

 Singh):  (a)  Hindi  has  been  recognised  as  one  of  the  official  languages  of  the  General
 Conference  of  UNESCO.  It  is  not,  however,  one  of  the  working  languages  of
 UNESCO,  which  are  English,  French,  Russian,

 Spanish
 and  Arabic.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  Any  addition  to  the  list  of  official  and  working  languages  the  U.N.  or  ils

 specialised  agencies  requires  an  amendment  of  the  relevant  rules  of  procedure  sup-
 ported  by  a  majority  of  the  members.  Under  the  circumstances,  it  is  not  consider-
 ed  opportune  to  take  up  the  question  of  adoption  of  Hindi  as  the  official  and  work-
 ing  language  in  other  specialised  agencies  of  U.N

 ward  पव  बंगाल से  ara  नय  प्रवासी  परिवारों कों  कण  बन  क  faa  मंत्रालय  राज्य  को

 ऋण

 9824.  श्री  एम०  रामगोपाल  रेडडी  :  क्यां  पति  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 क

 क्या  सरकार  ने  भूतपूर्व  पूर्वे  बंगाल  के  नए  प्रवासी  परिवारों को  व्यवसाय
 तथा  मकान  के  लिए

 ऋण  देने  के  लिए  मेघालय  राज्य  को  ऋण  दिया  है  ;  और

 यदि  तो  कुल  कितने  ऋण  की  व्यवस्था  की  गई  है
 ?

 पूति  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जी०  वेंकटस्वामी )  जी

 7,84,200/-  रुपये |
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 Bokaro  Steel  Plant  working  disrupted

 9825.  Shri  Shankar  Dayal  Singh:  Wiil  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  certain  disputes  between  the  officers  and  technical  experts  of  the
 Bokaro  Steel  Plant  have  caused  delay  in  and  disruption  of  the  working  of  the
 plant;

 (b)  whether  information  to  this  effect  had  been  conveyed  to  the  Prime  Minister
 by  a  senior  officer  of  the  plant;  and

 (c)  if  so,  the  facts  thereof  and  Government’s  reaction  thereto?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Subodh  Hansda)  :
 (a)  No,  Sir.

 (b)  and  (c)  We  have  no  information.

 मंगोलिया  farce  मंडल  दवारा  भारत  यात्रा

 9826.  श्री  वनमाली  बाबू  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अप्रैल  में  भारत  की  यात्रा  करने  वाले  मंगोलियन  शिष्ट  मंडल  ने  भारतीय  अधिकारियों
 के  साथ  बातचीत  की  थी  ;  और

 यदि  तो  किस  प्रकार  की  चर्चा  हुई  और  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  सरकार  पाल  जी  हां  ।

 द्विपक्षी  सम्बन्धों  पर  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्बन्धों  में  समान  हित  के  मामलों  पर  बिचार-विमर्श

 ञ आ  ।  इस  बातचीत  में  यह  प्रकट  हुआ  है  कि  जिन  बहुत  से  मामलों  पर  विचार-विनिमय  हुआ  उनके  बारें

 :
 दोनों  के  विचार  एक  से  हैं  अथवा  उनमें  बहुत  समानता  है  ।

 हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लिमिटेड  में  बने  उत्पादों  का  परिवहन  व्यय

 9827.  श्री  ज्ञानेश्वर  प्रसाद  यादव  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान लेटेक्स  लिमिटेड  में  बने  उत्पादों का  परिवहन  व्यय  कच्चे  लेटेक्स  के  परिवहन
 व्यय  का  10  गुना  है  ;

 यदि  तो  कम्पनी  के  निर्देशक  मण्डल  के  दो  सदस्यों  ने  भावी  होगा  कारखानों  को  विभिन्‍न

 स्थानों  पर  लगाने  की  सिफारिश  की  है  और  दिल्‍ली  से  इसका  मुख्यालय  हटाने  का  विरोध  किया  है  ;  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या प्रतिक्रिया है  और  इस  सम्बन्ध में  क्या  कार्यवाही की

 गई  है
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिव/र  नियोजन  मंत्रालय में  उपमंत्री  कामकाजी  :  हिन्दुस्तान
 लेटेक्स  लिमिटेड  के  तैयार  उत्पादों  का  परिवहन  व्यय  कच्चे  लेटेक्स  के  परिवहन  व्यय  का  करीब  पांच

 से छ  गना

 और  निरोध  फैक्टरियां  विभिन्‍न  स्थानों  पर  लगाने  के  बारे  में  सरकार  ने  स्वयं  निर्णय

 किया  था  ।  यद्यपि  बोड़  की  बैठक  में  विचार  विमश  के  दौरान  दो  निदेशक  हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लिमिटेड  के

 मुख्यालय  को  त्रिवेन्द्रम  ले  जाने  के  पक्ष  में  नहीं  थे  तथापि  बोर्ड  ने  मुख्यालय  को  दिल्‍ली  से  त्रिवेन्द्रम

 ले  जाने  का  निर्णय  प्  सम्मति  से  किया
 क
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 19  1896
 वि सव तिकार

 का  प्रश्न

 विशेषाधिकार  का  प्रदान

 QUESTION  OF  PRIVILEGE

 न्यू  फंड्स  कोआपरेटिव  हाऊस  बिल्डिंग  दिल्‍ली  के  चेअरमैन  द्वारा  दिल्ली  के  उप-राज्यपाल

 को  लिखे  गये  पत्र  में  संसद  पर  कथित  आक्षेप

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior):  With  your  permission,  Sir,  ह  | a  want  to

 raise  the  question  of  privilege  against  Shri  Jagjit  Singh,  Chairman  New  Friends  Co-

 operative  House  Building  Society.  I  have  a  photostat  copy  of  his  letter  dated  the
 7th  May,  1974  with  me,  addressed  to  the  Lt.  Governor,  Delhi,  which  Treads  as

 follows

 Sir,

 As  desired,  I  have  succeeded  in  passing  a  resolution  in  the  Commitee  Meeting  on
 29th  April,  1974.  Luckily  only  one,  out  of  three  from  other  side  attended.  He
 raised  certain  objections  which  were  over  ruled  by  me.  His  main  objection  was
 that  Lt.  Governor  and  Managing  Committee  have  no  moral  authority  to  have  any
 further  hold  on  the  Society.

 I  have  assessed  the  situation  and  feel  it  will  not  be  possible  for  me  and  the
 Committee  to  stand  the  opposition  in  view  of  the  Court’s  attitude  and  its  further

 unlessfull  and  Re- exploitation  in  Parliament  and  paper  support  from  Police

 gistrar  Societies  is  afforded  much  more  than  ever.  The  new  60  members  can  remain:
 in  if  I  am  there.

 Since  you  are  busy  due  to  riots  in  the  city,  I  will  give  the  notice  in  newspapers
 only  when  I  get  given  signal.  It  is  good  that  Parliament  closes  on  or  before
 13-5-1974,

 I  am  trying  to  get  the  original  letter  of  Mrs.  Masani  and  hope  to  succeed.  I
 am  on  the  job.

 With  kind  regards.

 Yours  respectfully,

 Sd/-

 (Jagjit  Singh)

 Mr.  Speaker  Sir,  I  have  never  been  the  object  of  the  Hon’ble  Members  to
 We exploit  the  situation,  as  alleged  in  Shri  Jagjit  Singh’s  letter  referred  to  above.

 only  wanted  to  bring.  the  facts  before  the  House  and  before  the  public,  which  is
 our  duty.  Our  allegation  is  that  Shri  Jagjit  Singh  is  in  connivance  with  the  Lt.
 Governor  and  he  wants  to  conceal  his  black  deeds  with  the  help  of  the  police.  He
 is  eager  to  see  that  Parliarnent’s  session  should  be  over  at  the  earliest.  In  my
 opinion  these  two  sentences  in  Parliamentਂ  and  is  good  that  Par-
 liament  closes  on  or  before  13th  May,  1974”  are  most  objection  and  amounts  to-

 casting  allegations  on  the  Supreme  Legislative  body  of  the  country.  It  is  a  breach
 of  privileges,  rights  and  dignity  of  the  Parliament.

 Shri  Jagjit  Singh  is  awaiting  the  adjournment  of  Parliament,  so  that  he  may
 succeed  in  achieving  his  objective.  He  has  also  referred  to  the  motive  of  the
 Members.  So  my  submission  is  that  the  whole  matter  be  referred  to  the  Privileges.
 Committee.
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 Question  of  Privilege  Vaisakha  19,  1896  (Saka)

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  इस  पत्र  का  एक  और  महत्वपूर्ण  पहलू  यह  हैं
 fa  इस  में  श्री

 जगजीत  सिद  ने  उपराज्यपाल  को  लिखा
 श्रीमती  मसानी

 के
 मूल पत्रकों

 प्राप्त
 मारने  का  प्रयास  रहा

 हूं
 और  आशा  है  कि  में  इस  कें  में

 सफल  हो
 जाउंगा  ।  में  इस  कार्य  प्रयत्नशील  हूं  ।

 alan
 मसानी  के  पत्र  की

 प्रति
 मरे  पास  है  इस  पत्र  के  द्वारा  उसने  श्रीमती

 दाकुर्तला
 मसानी

 का
 आवेदन  पत्र  आवश्यक

 कार्यवाही
 के  लिये  तो

 जगजीत  सिंह  को
 भट्ठा

 था
 ।
 मेरे  पास  उस

 चक  की  भो  एक  फोटोस्टेट  काँपो
 जो  शुल्क  के

 रप
 में

 दिया  गया  था  ।  में  इन  दोनों  दस्तावेजों

 को  सभा  पटल  पर  चाह  चाहूं  में  चाहत  हु ंकि  गह  मंत्रो  इन  की  जांच  करें  और  एक
 देकर  पड़  मत

 स्पष्ट  at रे  कि  उपरी  ar Tata  तथा  सम्बन्धित
 अधिका  रियों  जिन्हों ने

 इस  घणित  मामलों  में  षड़यंत्र  रचा  नौकरी  से  निलम्बित  कर  दिया  जायेगा  तथा  तबतक
 आग  कोई  अन्य  का्येंवाही  नहीं  की  जायेगी  ।

 श्री  अदल  विहारों  वाजपयी :  आप  को  अनुमति  मैं  इस  मामले  को  विशेषाधिकार

 समिति  को  सौंपने  के  लिये  सभा  की  अनुमति  चाहता  हूं  ।

 म  चाहतों  हूं  कि
 अपराधियों

 को
 कठोर

 श्री  एच०  एन०  मकानों  पूरव )
 दिया

 aq

 ।  परन्तु इस  मामले  में  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपने  से
 पहले

 मैं  एक  स्पष्टीकरण

 चाहता  हू
 आप  इस  मामले  को  विशेषाधिकार  समिति  को  चाहते  हैं  ।  वस्तुतः  यह  एक

 एसा  मामला  हैं  जिस
 में  दो  व्यक्ति  के  बीच  हुए  पत्र  व्यवहार  की  किसी  तरह  जनता

 को  सुचना
 मिल  गई  में  समझता  हूं  कि

 फासो  एक  व्यक्ति
 द्वारा  दूसर ेव्यक्तिको  लिखे  गय  बयाती

 पत्र
 के

 बारे  में  तथ्यों  को  पता  लगान  का  कार्य
 विशेषाधिकार

 समिति  को
 नहीं

 सौंपा  जाना

 अपितु इस  जांच  के  लिपे  संसद  को  एक  तदर्थ  समिति  को  सौंपा  ATi  चाहिये  |

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  This  matter  has  two  aspects—one  is  relating  to  the
 Jand  grab  That  is  a  separate  issue  The  point  at  issue  is  the  letter  written  by
 Shri  Jagjit  Singh  in  which  he  has  made  certain  remarks  about  Parliament  which
 amount  to  the  breach  of  privileges  of  the  Parliament-and  as  such  the  matter  can
 be  referred  to  the  Privileges  Committee  to  see  whether  it  is  a  breach  of  Privileges
 or  not?

 अध्यक्ष  महोदय :  जहां  तक
 जाँच  का  सवाल

 मामला  पहने  हो  न्यायलय  में में  परन्तु

 ह  कहो  से  यह  पत्र  लाये  है  ।  इस  पत्र  केा  पहले  भी

 उल्लेख

 किया  गया  था  ।  इस  पत्र  में

 ata  के
 चेयरमन

 ने  संसदें  द्वारा  शोषण  weal  का  उल्लेख  किया
 है

 ।  श्री  अटल  बिहारी a वा जपेगी
 इस  विशेष  मामले  को  विशेषाधिकार

 समिति
 को  सौंपने  के  लिये  सभा  की  अनुमति  चाहत  ह्

 मुझे  श्री  वाजपेयी  द्वारा  सभा  को  अनुमति  मांगने  पर  कोई  आपत्ति  नहों

 |  यह  पत्र  को  जगजीत  fag  द्वारा  लिखा  गया  बताया श्री
 एस०  ए०  mata

 faz जाता  है  ।  पहले  हमें इस  बात  का  पता
 लगाना

 चाहिये  कि  यह  पत्र  वास्तव  में  श्री  जगजोत  |  ह  te
 ने  लिखा  है  अथवा  क्योंकि  मामले  को  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपने  के  बाद  यदि  यह

 पता  चलता  है  फि  यह  पत्र  श्री  जगजीत  faa  ने  नहीं  लिखा  तों  सारी  जांच  बेकरार  हों

 जायगी  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  हमें  यह  पता  लगाने  का  प्रयास  करना  चाहिए  कि  यह  पत्र  प्रमाणित  है  अथवा

 नहीं  ।  क्या  में  इस  मामले  को  गह

 मंत्री

 को  भज

 दूँ

 !

 दस्तावेजों  को  सभा  पटल  पर  नहीं  गया  ।

 *The  documents  were  not  laid  on  the  Table.
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 क्यों
 "TOU,  be  he  |  डन है stl  अटल

 बिहारी
 वाजपयी :  गृह  मंत्री  को  इस  में  गह  सचिव  शामिल

 ala  भाप  इस  के  fad  एक  संसदीय  समिति  नियुक्त  कर  खोजिये  ।

 sy  क्पोतिमंय  बस  :  संसदीय  समिति  नियत  करना  बेहतर  होगा  तावीज़  सचाई  सामने

 आजादी  |

 tt  मिश्र  '  :  न्यासा  कि  माननीय  सदस्य  श्रो  मुकर्जी  ने  कहा  है  विचार

 करने  को
 मुख्य

 बात  यह  है  कि  क्या  a
 व्यक्तियों

 के  बीच  होने  घाला  पत्र  जिसे

 जरिए  दस्तावेज  भी  नहीं  माना  जाना  विशेषाधिकार  के  उल्लंघन  का  आधार  साना  जा

 सकता
 यदि

 यह  सरकारो  पत्र  व्यवहार  भो  तो  क्या  हम  इसे  विशेषाधिकार  का  उल्लंघन
 a.

 मोन  सकते

 अध्यक्ष  महोदय :  में  प्रो०  एच०  एन०  मुकर्जी  और  को  श्याम नन्दन  मिश्र  के  मत  से  सहमत

 हैं  ।
 हमें  इस  पत्र  को  प्रमाणिकता

 का  पता  लगाने  क  प्रयास  करना  चाहिये  ।  आप  यह  काम  मुझ  पर

 छोड़  में  कोई एसा  रास्ता  निकालूंगा  जिस  से
 हस  पत्र  की

 प्रमाणिकता  का  पता  लग

 जाय
 ।

 क्रो  बज पे यो  भो  कल  मुझ  से  कहा  था
 कि  उन्हें  एसा  करने  में  कोई  आपत्ति  नहीं

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  I  have  no  objection  in  case  you  take  this  respon-
 sibility  upon  yourself,  but  it  will  be  better  to  refer  the  matter  to  Privileges  Com-
 mittee  The  Government  also  have  no  objection  in  it  The  authenticity  of  the
 letter  can  be  examined  in  the  Committee

 परमाणु  ओर  इलेक्ट्रानिक्स  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा  गांधी )
 हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 Mr.  Speaker:  I  will  not  treat  it  as  a  precedent  I  am  treating  it  as  a  special
 case  Privileges  Committee  is  already  there  Let  them  judge  it  And  you  ask
 for  leave

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  I  beg  the  leave  of  the  House  to  raise  this  matter

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  को  पेश  करने  को  अनुमति  दी  जाय

 जो  सदस्य  भारती  दिये  जाने  के  पक्ष  में  वे  किया  अपने  अपने  स्थान  पर  खड़े  हो  जायें  ।

 कई  माननीय  सदस्य  खड़े  हुए

 अध्यक्ष  महोदय :  इतने  अधिक  माननीय  सदस्य  खड़े  हो  गये  हूं  ।
 मेने  एसा  दृश्य  बहुत  कम

 देखा  है  ।  अनुमति  प्रदान  की  जाती  है  ।  माननीय  सदस्य  प्रस्ताव  करें  ।  हमें  प्रक्रिया  के  अनुसार
 चलना  चाहिये  ।

 Shri  Atal  Bihar?  Vajpayee  :  Under  rule  226,  I  move  the  motion  that  the  ques-
 tion  of  privilege  of  the  House  against  Shri  Jagjit  Singh,  Chairman  of  the  New
 Friends  Cooperative  House  Building  Society,  be  referred  to  the  Committee  of  Pri-
 vileges  for  investigation,  with  instructions  to  report  by  the  first  day  of  the  next
 session

 अध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न यह  है

 सकी  न्यू  meat  कोप्रेटिव  हाउस  बिल्डिंग  सोसाइटी  के  चेयरमन  को  जगजीत  fag

 विरुद्ध इस  सदन  की  मानहानि  का  मामला  विशेषाधिकार  समिति  इस  निदेश  के  साथ

 कि  gd  आगामो  सत्र  के  पहले  दिन  तक  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  जांच  के  लिये  सौंपा

 जोय  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 The  motion  was  adopted.
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 सभा  पटल  पर  रख  गएं  पत्र

 PAPERS LAID  ON  THE  TABLE

 सेलम  स्टील  सेलम  के  31  1973  को  समाप्त  हुई  अवधि  के  कार्य

 को  समीक्षा  तथा  विधिक  प्रतिवेदन

 1956  की इस्पात  और  खान  मंत्री  केशव  द्वार  :  में  कम्पनी

 धारा  की
 उपधारा  (1)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  पत्रों  तथा  अंग्रेजी  संस्करण

 की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 सेलम
 स्टील  सेलम  के  31  1973  को  समाप्त  हुई  अवधि  के

 कार्य  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 रोल  स्टील  सलम  का  31  1973  को  समाप्त  हुई  अवधि  को
 वार्षिक

 लेखा परीक्षित  लेख
 तथा  उन  पर  नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक

 टिप्पणियाँ
 ।  में  रखे  देखिये  संख्या  एल०  zo  -6955/74]

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  समीक्षा  तथा  प्रतिदिन  31  मान  1973  को  समाप्त

 होने  वाली  अवधि  से  सम्बन्धित  ह  ।  आज  9  1974  है  ।  Ba:  सभा  पटल  पर  इन  दस्तावेजों

 को  रखने  में  बहुत  विलम्ब  हुआ  है  ।  विलम्ब  के  कोई  कारण  नहीं  बताये  गये

 श्री  कब
 aa

 मालवीय  यदि
 इस

 मामले
 में  कोई

 विद्वान  हुआ  जसा  कि  माननीय  सदस्य

 ने  कहा  तो  में  जांच  करूंगा  और  अवश्य  उन्हें  सुचित  करूंगा  ।

 गुजरात  नगरीय  क्षेत्रों
 में

 खाली  भूमि  संक्रमण  अधिनियम  के  अंतगर्त

 गुजरात  राज्य  के  आद  श

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  भोला  पासवान  शास्त्री  में  निम्नलिखित  पत्र  सभा

 पटल  पर  रखता हु

 गुजरात  राज्य  के  बारे  में  राष्ट्रपति द  वारा  जारी की  गई  दिनांक  9  1974

 की  उद्घोषणा के  खण्ड  के  साथ  पठित  गुजरात  नगरीय  क्षेत्रों  में  खाली

 भूमि  संक्रमाण  1972  की  धारा  7  की  उपधारा  (4)

 के  अंतगर्त  गुजरात  सरकार  के  निम्नलिखित  आदेशों  की  एक-एक  प्रति

 (1)
 श्री  जन  कल्याण  को

 हाउसिंग  जूनागढ़  के  मामलें  में  दिनांक

 6  1973  का  आदेश  संख्या  वी०  सी०  टी०/2373/10537/पांच

 (2)  तालुक  बड़ौदा  के
 सर्वश्री  दालाभाई

 पंजाभाई और
 शिव  भाई  हीरा भाई

 के  मामल  में  दिनांक  7  1973  का आदेश  सं०  वी०  सी०

 |

 (3)  दीप कुज  कोआपरेटिव
 हाउसिंग

 सोसाइटी  बड़ौदा  के  मामले  में  दिनांक

 8  1973  का  आदेश  संख्या  वी०  सी०  टी०/1773/85510/पांच  ।

 (4)  किस्मत  कालौनी  कोआपरेटिव  हाउसिंग  सोसाइटी  बड़ौदा  के  मामले  में

 नांक  20  1973 का  आदेश  संख्या  वी०  सी०  टी०/1773/91320/पांच  |
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 हट  i

 )  वाघोडिया  जिला
 बड़ौदा

 की
 श्री  जीनगर  कोआपरेटिव  हाउसिंग

 सोसाइटी

 जारोड़ा  के  मामले  में  दिनांक  22  1973  का  आदेश  संख्या

 वी०  ato  टी०/1773/101695/पांच  |

 के  मामलें  में  दिनांक (6)  योगेश्वर  कृपा  कोआपरेटिव  हाउसिंग  सोसाइटी  लिमिटेड

 26  1973  का  आदेश  संख्या  वी०  सी०  टी०/1773/97207/पांच  |

 श्री  जादव  के  मामले  में
 दिनांक  29  1973  का  आदेश  संख्या  वी०

 to  टी०-2873/102093/पांच  |

 8)  चन्द्रमा  कोआपरेटिव  हाउसिंग  सोसाइटी  के  मामल  में  दिनांक  29  मिम्बर  1973

 का  आदेश  संख्या  alo  सी०  टी०-1473/85910/पांच  |

 (9)  दिव्य  वसुन्धरा  फाइनेंशियल  कोआपरेटिव  प्राइवेट  सूरत  के  मामले  में

 दिनांक  1  1972 का  संख्या  वी०  सी०  टी०-3072/62848/पांच  ।

 (10) )  राज  राजेश्वरी  कोआपरेटिव  हाउसिंग  अहमदाबाद  के  मामलें  में  दिनांक

 3  दिसम्बर  1973  को  आदेश  संख्या  वी०  सी०  टी०-1473/88065/पांच

 (11)  st  नटवर  लाल  गलाबभाई  के  मामले  में  दिनांक  14  दिसम्बर  1973  को

 आदेश  संख्या  वी०  ato  टी०-3073/77198/पांच |

 (12)  अहमदाबाद  म्युनिसिपल  कारपोरेशन  स्टाफ  कोआपरेटिव  हाउसिंग

 अहमदाबाद  के  मामल  में  दिनांक  18  1973  का  आदेश  संख्या

 वी०  सी ०  टी  |

 (1  श्री  गनपत सिंह  जयसिंह  भाई  के  मामले  में  दिनांक  17  1973  का

 आदेश  संख्या  ato  ato  टी०/3073/61192/पांच  |

 सर्वश्री  नटवर  लाल  मगनभाई  के  मामले  में  दिनांक  is  1973  का (14)
 आदेश  वी ०  सी०  टी०/३073/84212/पांच । |

 (15)  गो वन भाई  की  विधवा  श्रीमती  भिखीवेन  के  मामले  में  दिनांक  18

 1973  का  आदेश  संख्या  वी०  सी०  टी  ०/3073/95689/पांच  |

 (16)  श्री  जग भाई  गोबिन्द जी  पटल  तथा  अन्यों  के  मामले  में  दिनांक  19

 1973  का  आदश  संख्या  वी ०  सी०  टी  ०/3073/101699/पांच  |

 (17)  जोधपुर  कुंज  कोआपरेटिव  हाउसिंग  सोसाइटी

 अहमदाबाद  के  मामले  में  दिनांक  20  1973  का  आदेश  संख्या

 वी०  सी०  टी  ०/1472/91497/पांच  |

 (18)  स्यू  अशियाना  कोआ पर टिव  हाउसिंग  सोसाइटी  अहमदाबाद  के  मामले

 में  दिनांक  21  1973  का  आदेश  संख्या  वी०  सी०

 ।

 (19)  कानन  कोआपरेटिव  हाउसिंग  सोसाइटी  लिमिट  अहमदाबाद  के  मामले  में

 दिनांक  29  1973  का  आदेश  संख्या  alo  सी०

 {20  श्री  कच्छ  गजर  क्षेत्रीय  सेवा  बड़ौदा  के  मामले  में  दिनांक  1  जनवरी

 1974  का  आदेश  संख्या  वी०  सी०  ।
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 (Saka)

 (21)  श्रीमती
 उदिता  मोहनलाल  मिट  ट  के  मामलें  में  दिनांक  22  1974

 का  आदेश  संख्या  वी०  सी०  टी०/1473/60737/पांच  |

 काजोल  के  मंदर  डोलो रस  सेक् वीरा  के  मामले  में  दिनांक  25  1974 (22)
 का  आदेश  संख्या  ato  ato  टी०/2673/131678/पांच  |

 (23)  श्री
 रामकृष्ण  सेवा मंडल  आनन्द

 के  मामले  में  दिनांक  30  1974  का

 आदेश  संख्या
 ato

 सी०  टी०/2473/131690/पांच  |

 (24)  सौराष्ट्र  यूनिवर्सिटी  कर्मचारी  कोआपरेटिव
 हाउसिंग  राजकोट  के

 मामलें में  दिनांक  7  1974  का  आदेश  संख्या  वी०  ato  टी  ०/  287  3/
 |

 (25  श्री  छगन भाई  माधव भाई  पटन वाडिया के  मामले  में  दिनांक  1974

 का  आदेश  संख्या  ato  सी०  टी०/1773/131706/पांच  |

 (26)  अमर कुंज  कोआपरेटिव  हाउसिंग  सोसाइटी  )  काबिल पुर  के  मामले  में

 दिनांक  8  1974  का  आदेश  संख्या  वी०  सी०  टी०/2073/खा-3836/
 पांच  ।

 (27  प्राज्ञा  कोआ पर  टिव  हाउसिंग  सोसाइटी  भावनगर  के  मामले  में  दिनांक

 8  1974  का  आदेश  संख्या  वी०  सी ०  टी०/1873/5417/पांच । |

 (28  जय महालक्ष्मी  कोआपरेटिव  हाउसिंग  सुरत  के  मामल  में

 दिनांक  6  1974  का  आदश  संख्या  वी
 ०  सी ०  ठी  ०/  |

 (29)  wana  कोआपरेटिव हाउसिंग
 नडियाड  के  मामलें  में  दिनांक  8

 1974  का  आदेश  संख्या  ato  सी०  Ao

 (  30  श्रीनाथ पाक  कोआपरेटिव  हाउसिंग  लिमिटेड  के  मामले  में  दिनांक

 8  1974.  का  आदेश  संख्या  वी०  सी०  Zio

 (31)  फर्टिलाइजर  कोआपरेटिव  हाउसिंग  सोसाइटी  (  ),  बड़ौदा के  मामल
 में  दिनांक  11  1974  का  आदेश  संख्या  वी०  सी  ०  टी०  1773/87631/
 पांच |

 (32)  बच्चन  के  दलबादी  मोहर  कुबेर के मामले के  मामले  में  दिनांक  11  1974  का

 आदेश  संख्या  10.0  ato  टी०  ।

 (33)  लक्ष्मीनारायण  कोआपरेटिव  हाउसिंग  बडोदा  के  मामले  में

 11  1974  का  आदेश  संख्या  वी०  सी ०  टीं०  1773/93648/
 पॉच |

 (34)  गांधी
 स्मृति  कोआपरेटिव  हाउसिंग  सोसाइटी  अहमदाबाद  के  मामले

 में  दिनांक  11  1974 का  आदेश  संख्या  वी०  ato  to

 |

 (35)  निगम  कोआपरेटिव  हाउसिंग  सोसाइटी  लिमिटेड  के  मामले में

 दिनांक  11  11974  का  आदेश  संख्या  वी०  सी
 ०

 टी०  |

 गांधी
 पार्क

 कोआपरेटिव  हाउसिंग
 नडियाड  के  मामले

 में
 दिनांक  18. (36)

 1974  का  आदेश  संख्या  ato  सी०  |
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 (37)
 क्राइस्ट

 फोक  कोआपरेटिव  हाउसिंग  सोसाइटी  अहमदाबाद

 के  ar मामले में  दिनांक  20  1974  का  आदेश  संख्या  वी  सी  472]
 |

 (38)  हे दर नगर  कोआपरेटिव  हाउसिंग  सोसाइटी  वेजलपुर  के  मामले  में

 दिनांक  22  1974  का  आदेश  संख्या  वी  सी  टी-1473/81440-पांच  |

 नगीन भाई  गोकल  भाई  नदियाँ  के  मामले  में  दिनांक  2  1974  का (39)
 आदेश  संख्या  वी सी  |

 (40)  नसीब  अपार्टेमेन्टस  कोआपरेटिव  हाउसिंग  सोसाइटी

 बाद  के-मामले में  दिनांक  2  1974  का  आदश  संख्या  वी  सी
 |

 (41).  जीवन स्मुति
 कोआपरेटिव

 हाउसिंग  सुरत  के  मामले  में  दिनांक

 2  1974  =  आदेश  संख्या  वी  सी  टी-3073/95698-पांच  ।

 (42)  महेन्द्रकुमार  तथा  अन्यों के  मामल  में  दिनांक  3  1974  का  आदेश  संख्या
 वी  सी  टी-1473/ 1446 1-पांच  |

 (43)  अहमदाबाद
 के

 मख़दूम ली
 कर मत अली  संसद  के  मामले

 में
 दिनांक  3  1974 का  आदेश  संख्या  वी  सी  टी-1473/139695-पांच ।

 (44  श्रीमती  दौलत बन  सोमार्सिह  राठौर क  मामले  में  दिनांक  9  1974  का

 भादेश  संख्या  वी सी  टी-1773/65343-पांच । ।

 (45)  भव  कुंज  कोआपरेटिव  हाउसिंग  सोसाइटी  प्रस्तावित )  ,  भह्टमदाबाद  के  मामल

 में  दिनांक  9  1974  का  आदेश  संख्या  वी  सी  टी-1473/61066-पांच  |

 (46)  श्री  छोटा-सा  एड्स  की
 विधवा  बाई  मनी  तथा  अन्य  के  मामले  में  दिनांक  3

 1974  का  आदेश  संख्या  वी  सी  टी-1470/89032-पांच ।

 (47)  जो इत राम  लिखवाई  अहमदाबाद  के  मामले  में  दिनांक  14

 1974  का  आदेश  संख्या  वी  सी  टी/एस  1

 (48  रुपमलाइन  अहमदाबाद  के  मामल  में  दिनांक  13  1974  कौ
 aren  संख्या  वी  सी  एस  आर/ 29/73  |

 (49)  वी'०  के०  वी०  एक्सप्रेशन  इन्डस्ट्रीज  के  मामल  में  दिनांक  5  1974  FT

 आदेश  संख्या  वी  सी  |

 (  )  डिवाइन  चीफ  सेवा  प्रताप  बड़ौदा के  मामले  में  दिनांक  28

 1974  का  आदेश  संख्या  वी सी  टी/एस  आर  90/73  |

 उपयुक्त  आदेशों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  और

 उनके  हिन्दी  संस्करण  को  सभा  पटल  पर  न  रखे  जान  के  कारण  बताने  वाला

 एक  विवरण  तथा  अंगजी  ।  ग्रंथालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या
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 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  तथा  गुजरात  विक्रय  कर  1974

 क  अस्तगत  अधिक  चना

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  कें ०  आर०  :  में  निम्नलिखित  पत्र  सभापटल  पर

 रखता ह  :--

 (1)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1944 के  अन्तर्गत  जारी  की  गई  अधिसूचना  संख्या  gio

 सा०  नि०  201  हे  ato  ato  fro  207  )  तथा  अंग्रेजी  deem  की

 एक  जो  भारत  के  दिनांक
 1  1974  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक

 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।
 में

 रखा  गया
 ।  देखिए  एल ०  दी ०  6957/74]

 (2)  गुजरात  राज्य
 के  बारे  में

 राष्ट्रपति  दवारा  जारी  की  गई  feria  9  फरवरी

 1974  की  उद्घोषणा के  खंड  के  साथ  पठित  गुजरात  विक्रय  कर

 1969 की  धारा  seat  उपधारा  के  अन्तर्गत  गुजरात  विक्रय  कर

 संशोधन  )  1974
 की  एक  प्रति  जो  गुजरात  सरकार  राजपत्र  दिनांक

 16  197  4
 में  अधिसुचना  संख्या  एच०  एन०  252)  जी-एस-आर  1074

 एच  में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 अधिसूचना  का  हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण  बताने  वाला

 विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )

 में  रखे  गये  ।  दिया  संख्या  एल०  fio  6958/74]

 हिन्दुस्तान  टैक्स  नई  दिल्ली  का  वर्ष  1972-73  का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कॉंडाजी  :  मैँ  कम्पनी

 1956  की  धारा  619
 क  का  उपधारा  (1)  के

 अन्तर्गत
 हिन्दुस्तान  लेटेक्स

 नई  दिल्‍ली  का  वर्ष
 1972-73

 का  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक

 लेखा
 परीक्षित  लेखे  और  उन  पर  नियंत्रक  और  महालेखापरीक्षक  सभा पटल

 पर

 में
 रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  74]

 hat
 रहै  सोमनाथ  चैटर्जी  :  यह  भी  वैसा  ही  मामला  इस  भी  पत्रों  को  सभा  पटल  पर

 रखने  में  बहुत  अधिक  विलम्ब  हुआ

 श्री  कर्ण  fag :  प्रतिवेदन  में  विलम्ब  हुआ  है  ।
 मैंने  हिन्दुस्तान  लेटर्स  लिमिटेड  को  अनुदेश  दे

 दिये  हूँ
 कि

 वह  भविष्य  उसी  तिथि  वर्ष  में  प्रतिवेदन  जिस  से  ag  सम्बन्धित है  ।

 आयरन
 एण्ड

 स्टील  भद्रवती  का  1972-73:  भारत  कोकिंग  कोल

 धनबाद  के  ah  1972  तथा  राष्ट्रीय  काले  विकास  निगम  मे  वब  1972-73

 की  समीक्षा  तथा  वार्षिक  प्रतिवेदन

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुबोध  :  कम्पनीਂ  1956

 की  धारा  619 क  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  पत्तों  (  दी  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 की  एक-एक  प्रति  सभा पटल  पर  रखता  हूं

 :-

 (1)  मैसूर  आयरन  एण्ड  स्टील  भावती
 के  वर्ष  1972-73

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा ।
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 मैसूर  आयरन  एंड  स्टील  भद्रवती  का  वर्ष  1972-73 का

 वार्षिक  लखापरीक्षित  लेखे  तथा
 उन  पर  नियंत्रक  और  महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियों  में  रखे  गये  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  6960/74]

 (2)  )

 '

 भारत
 कोकिंग

 कोल  धनबाद  के  वर्ष  1972  के  कार्यकरण  की  सरकार

 समीक्षा  ।

 भारत  कोकिंग
 कोल  धनबाद  का  ag  1972  का  वार्षिक  लेखा

 परीक्षित
 लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  और  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियों  ।  में

 रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  6961/74]

 (3)  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  रांची  केवल  1972-73  के
 करण  की  सरकार  दवारा  समीक्षा ।

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  '  रांची  का  वर्ष  1972-73  का  वार्षिक

 लेखाप्रीक्षित  लेखे
 तथा  उन  पर  नियंत्रक  और  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  gto  6962/74]

 श्री  सोमनाथ  चंटर्जी  :  यहां  भी  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  के  वर्ष  1972  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  की  गई  समीक्षा  4  1974  को  सभा पटल पर  रखी  जा  रही है  आदेश

 जारी  किए  जाने  के  बावजूद  विलम्ब  के  कारण  नहीं  बताए  गए  हें  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :
 मेरे  द्वारा  दिए  गए  अनुदेशों  का  पालन  नहीं  हुआ  है|  और  विलम्ब

 के
 कारण

 भी  नहीं  बताए  गए

 श्री  संविधान  इस  सम्बन्ध  में  गत  सत्र  के  अन्तिम  दिन  सुझाव  दिया  गया

 है  fe  सभापटल  पर  रखे  जाने  वाले  पत्तों  की  जांच  करने  एक  अलग  संसदीय  समिति

 गठित  की  जानी  चाहिए  ज  इस  सम्बन्ध  विलम्ब  हुआ  होतो  उस  की  जांच  की  जानी

 चाहिए  ।

 इस  मामले में  कोई  स्पष्टीकरण  नहीं  दिया  गया है  ।  भविष्य  में  मंत्री  महोदय अध्यक्ष  महोदय
 को  सड़क  रहना  चाहिए  ।

 बम्बई  मोटर  गाडी  कर  1958  और  बम्बई  मोटर  गाड़ी  संशोधन
 1974  के  अन्तगंत  अधिसूचनायें

 नौवहन  और
 परिवहन

 मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  )  :  1.

 गुजरात  राज्य  के  संबंध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  दिनाक  9  1974  की  उद्घोषणा

 के  खण्ड  )  के
 साथ

 पठित  बम्बई  मोटरगाड़ी  कर  1958  की  धारा  13  की

 के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  गुजरात  अधिसूचनाओं  तथा  अंग्रेज़ी  संस्करण  ) उपधारा  (3)
 की  एक-एक  प्रति  सभा पटल  पर  रखता  हूं

 :

 अधिसुचना  संख्या जी  एच
 [24 [s#t/

 731
 ही

 करर

 144)  (3)

 जो  गुजरात
 सरकार  राज पत्न  दिनांक  12  1973  में  प्रकाशित

 अधिसूचना  संख्या  जी
 एच  जी  /  322  टी  ह  मम  कर  नो  गुजरात  सरकार

 राजपत्र  दिनांक  10  1973  में  प्रकाशित  |

 उपर्युक्त  अधिसूचनाओं  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब के  कारण  बताने  वाले

 दो  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण
 ।

 में  रखे  देखिये  संख्या  एल०  टी०  6963/74]
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 2.  गुजरात  राज्य  के  बारे  दुबारा  जारी  की  गई  दिनांक  9

 1974  उद्घोषणा के  खंड  के  साथ  पठित  मोटरगाड़ी

 1939 की  धारा  133  की  उपधारा  (3 3)  के
 अन्तर्गत

 बम्बई
 मोटरगाड़ी

 )
 )  1974

 तथा
 अंग्रेजी

 की
 एक  जो  गुजरात

 सरकार  राजपत्र  दिनांक  26  1974  में  अधिसूचना  संख्या  जी/जी/ 74.0  न 5/एम ० ०
 वी डी  1673-28 2/ई  में  प्रकाशित  हुए  ।

 दो
 (

 थ  )  उपस्थित
 अधिसूचना  को  सभा  पटल

 पर
 रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारण  बताने  वाला

 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  6964/74  1]

 मझगांव  डाक  बम्बई  के  aries  प्रतिवेदन  और  उनपर  नियंत्रक  और  महालेखा
 परीक्षक  की  टिप्पणियां

 रक्षा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ज्०  बी०
 :

 में  कम्पनी  अधिनियम  1956  की

 1972-73 धारा  619  ककी  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत  मझगांव  डाक  बम्बई  के  वर्ष

 के  विधिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी
 की  एक  लखा परी  गीत  लेखे  और

 उन

 पर  नियंत्रक  और  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  सभा  पटल  पर  रखता  हु  रखा

 गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी०  6965/74]

 औद्योगिक  विवाद  नियम  ,  1974

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बालगोविन्दਂ  :  में  गुजरात  राज्य  के  बारे  में  राष्ट्रपति

 द्वारा  जारी  की  गई  दिनांक  9  1974  की  उद्घोषणा  was
 (3)  के  साथ  पठित

 औद्योगिक  विवाद  1947  की  धारा  38  की  उपधारा  «4  के  अन्तर्गत  औद्योगिक
 विवाद  1974  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति

 सभा पटल
 पर  रखता  हुं  जो  गुजरात  सरकार  राजपत्र

 दिनांक
 2  1974  में

 चि संख्या  के
 एच-एस  एच-88/आई

 डी  ए  -1172-84306-  जे  एच  में  प्रकाशित  हुए ।
 में  रखा  संख्या  एल०  टी०  6966/74]

 Saved

 राज्य  सभा  स  सतीश

 MASSAGES  FROM  RAJYA  SABHA

 महासचिव  :
 में  राज्य  सभा

 से
 प्राप्त  निम्नलिखित  सूचनाओं  की  सूचना  देता  हूं

 कि  राज्य  सभा  30  1974
 अपनी

 बैठक  में  लोक  सभा  की  इस
 सिफारिश

 से
 सहमति  हुई  कि  वह  लोक  सभा

 की
 लोक

 लेखा  समिति  में  सहयोजित  करने  हेतु  30

 1975 को  समाप्त  होने  वालें  कार्यकाल  के  लिए  राज्य  सभा से  सात  सदस्यों

 को  नाम  निर्दिष्ट करे  और  उसने  उक्त  समिति  में  निर्वाचित  किये गये  राज्य  सभा  के

 निम्नलिखित  सदस्यों  के  नामों  की  सुचना  भी  दी

 (1)  श्रीमती  प्रतिभा  सिंह

 (2)  श्री  जी०  आर०  पाटिल

 (3)  श्री  वी०  बी०  राज

 (4)  श्री  मुहम्मद  उस्मान
 आरिफ
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 9  1974  राज्य  सभा  से  संदश

 ह  ि

 (5)  श्री  टी०  एन०  fag

 (6)  श्री  शशांक  शेखर  सान्याल

 (7)  श्री ए०  Fo  To  अब्दुल  समद

 किं
 राज्य  सभा  30  1974  की  अपनी  बैठक  में  लोक

 सभा
 की  इस  सिफारिश

 से  सहमत  हुई  कि  वह  लोक  सभा  की
 सरकारी

 उपक्रमों  t  समिति  में  सहयोजित

 करने  हैत  30  1975  को  समाप्त
 होने

 वाले  कार्यकाल  लिये  राज्य
 सभा

 से

 सात  सदस्यों  को  नाम  निर्दिष्ट  करे  और  उसने  उक्त  समित  में  नि  पचित  किये  गये  राज्य

 सभा  के  निम्नलिखित  सदस्यों  की  नामों  की  सुचना  भी  दी

 )  पंडित  भवानी  प्रसाद  तिवारी

 (2)  श्रीमती  पूर्वी  मुखोपाध्याय

 (3)  श्री  एच०  एम०  न्रिवंदी

 (4)  श्री  ह  देव  मालवीय

 (5)  श्री  एस०  एस०

 )  श्री  जगदीश  प्रसाद

 (7)  श्री  एस०  जी०  सरदेसाई

 किः  राज्य  सभा  3  1974  की  अपनी  बठक  में  लोक  सभा  की  इस  सिफारिश से

 सहमत  हुई  कि  ag  सवाल  एस०  To  खाजा  मोहिद  दीन
 और  संदा

 नारायण प्पा  की

 सभा  से  निवासी  के
 कारण  लाभ  के  पदों  संबंधी  संयुक्त  समिति  में  रिक्त  हुए  स्थानों  पर

 राज्य  सभा के  दो  सदस्य  नियुक्त  करें  और  उसने  उक्त  सशक्त  समिति  में  निर्वाचित  हए

 राज्य  सभा  के  निम्नलिखित  सदस्यों  के  नामों  की  सूचना  भी  a:—

 (1)  श्री  एन०  एम ०  काल

 (2)  श्री ए०  के०  रिफात

 राज्य
 सभा

 8  1974  की  अपनी  बठक  में
 लोक

 सभा  की
 इस

 सिफारिश

 से  सहम हुई  कि  ag  सर्वेक्षण  महावीर  रतन  लाल  श्याम  धर  fret  और

 पाटिल  पुट  टप्पा  की  राज्य  सभा  से  निवृत्ति  के  कारण  राष्ट्रीय  पुस्तकालय

 1972  संबंधी  संयुक्त  समिति  में  हुए  रिक्त  स्थानों
 पर  राज्य

 सभा  के  चार  सदस्य  नियुक्त
 करें  और  उसने  उक्त  संयुक्त  स्मिति  में में  रिक्त  स्थानों  को  भरने  हेतु  नियुक्त  किये  गये
 राज्य  सभा  के  निम्नलिखित  सदस्यों  के  नामों  कौ  सूचना  भी  दी

 (1)  श्री  देवेन्द्र  नाथ  द्विवेदी

 (2)  श्री  श्यामलाल  गुप्त

 (3)  श्री  शा हूं वालेस  ao  शिला

 (4)  sto  रामकृपाल  सिन्हा
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 Supreme  court  special  reference  May  9,  1974
 re  presidential  election

 ee

 सभा  की  बैठकों  से  अनुपस्थिति  की  santa

 LEAVE  OF  ABSENCE  FROM  THE  SITTING  OF  THE  HOUSE

 अध्यक्ष  :  सदस्यों  की  अनुपस्थिती  सम्बधी  समिती  ने  अपने
 प्रतिवेदन

 में  सीमा  रीश

 की  है  कि  निम्न  लिखित  सदस्यों  को  निर्धारित  अवधि  के  लिए  सभा  की  बैठकों  से  अनुपस्थिति  की

 की  अनुमति  दी

 (1)  श्री  वी०  के०  कृष्ण  मनन  ।

 (2)  श्री  नाथ्राम  मिर्धा  ।

 क्या  सभा  इन  सदस्यों  को  अनुमति  प्रदान  करना  चाहती  है
 ?

 माननीय  सदस्य  गण

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्यों  को  सूचित  कर  दिया  जायेगा  ।

 लय  नागनग

 राष्ट्रपति  के  चुनाव  के  बारे  में  विशेष  रूप  सें  सौंपे  गयें  मामलें  में  भारत  क  उच्चतम

 न्यायालय  से  अध्यक्ष  को  प्राप्त  नोटिस

 SUPREME  COURT  NOTICE  TO  THE  SPEAKER  IN  THE  MATTER  OF
 SPECIAL  REFERENCE  RE.  PRESIDENTIAL  ELECTION

 अध्यक्ष  महोदय :  मैंने  राष्ट्रपति  के  चुनाव  के  बारे  में  भारत  के  संविधान  के  अनुच्छेद  143 के
 अन्तर्गत  विशेष  रूप  से  सौंपे  गये  मामले  में  भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  से  प्राप्त  नोटिस  के  बारे  में

 सभा  को  सचित  किया  और  बताया  कि  उन्होंने  मामले  को  सामान्य  प्रयोजनों  संबंधी  समिति  के

 समक्ष  परम  के  लिए  रखा  था  |  समिति  ने  परामर्श  दिया  कि  न  तो  लोक  सभा  को  और

 नही  अध्यक्ष  को  इस  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  में  उपस्थित  होना  चाहिए  ।

 शनी  इयामनन्दन  मिश्र  )  इस  संबंध  में  महान्यायवादी  को  अपनी  सही  भूमि  का

 निभानी  चाहिये और  न्यायालय  को  सलाह  देनी  चाहिये  कि  विधान  मंडल  के  प्री साइडिंग  अधिकारी

 के  मामले  में  ऐसा  नहीं  होता  ॥  इस  प्रशन  पर  विचार  है  कि  अवसर  पर  महान्यायवादी
 ने  क्या  किया  और  विधि  मंत्री  ने  इस  बार  में  सभा  को  सचित  करने  का  वचन  दिया  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  समिति  नें  केवल  उसी  मामले  पर  विचार  किया  हैं  जिसमें  कि  अध्यक्ष

 न्यायालय  को  अपना  मत  देता  है  ।  q  fare  देखूंगा  कि  उस  समय  विधि  मंत्री  ने  क्या  कहा
 था  ।  क्योंकि  यह  मुझे  उच्चतम  न्यायालय  से  सीध  प्राप्त  हुआ  ।

 श्री  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी  )  इससे  पहले  भी  नोत्सि  जारी  किए  गए  थे  और  कुछ
 राज्य  विधान  मंडल  उच्चतम  न्यायालय  में  उपस्थित  हुए  थे  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  हमने  समिति  में  इस  मामले

 पर
 विचार  किया  था  और  यह

 उचित  समझा

 कि  हमें  ,  अपना  निर्णय  लोकसभा  के
 अध्यक्ष

 तक  ही  सोमित  रखना  चाहिये  ।  q  यह  निर्णय

 राज्य  विधान  मंडलों  की  उनकी  सूचना  भेज  दूंगा  ।  उच्चतम  न्यायालय  को  तदनुसार  सचित

 कर  दूगा  ।

 a ee विवक
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 19  1896  )  भारत  की  संसद्‌  और  कुछ  विदशी  संसदों  के  सदस्यों  के

 भत्तों  अदि  के  बारे  में  वक्तव्य

 |  ह  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  संबंधी  समिति

 COMMITTEE  ON  ABSENCE  OF  MEMBERS  FROM  SITTING  OF  THE

 कार्यवाही  सारांश

 श्री  एस०  सी०  साबित  )  सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  संबंधी

 समिति  की  चालू  सत्र  के  दौरान  हुई  से  15  वीं  बैठकों के  कार्यवाही  सारांश  सभा पटल पर

 रखता हूं  ।

 ee  et  Oe  RE  नन्‍नननन-न्यमयण

 अधीनस्थ  विधान  संबंधी  समिति

 COMMITTEE  ON  SUBORDINATE  LEGISLATION

 ग्यारहवां  प्रतिवेदन

 श्री  विक्रम  महाजन  में  अधीनस्थ  विधान  संबंधी  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 कर्ता  हू

 ह  ae)  अल

 भारत  की  संसद  और  कछ  विदेशी  संसदों  के  सदस्यों  के

 भत्तों  आदि  कें  बारें  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE.  SALARIES,  ALLOWANCES,  ETC.  OF  MEMBERS  OF
 PARLIAMENT  OF  INDIA  AND  CERTAIN  FOREIGN  PARLIAMENTS

 श्री  डी०  एन ०  तिवारी  )  वक्तव्य  देने  से  पहल ेमे ंआपका  ध्यान  इस  मद  में  हुई  गलती

 की  ओर  दिलाना  चाहता  हु  ।

 कहा  गया  है  कि  aa  वक्तव्य  मैं  स्वयं  दे  रहा  हूँ  ।
 इसे  वक्तव्य

 को  संसद्‌  सदस्यों
 के  वेतन

 और  भत्तों  संबंधी  समिति  द्वारा  पारित  किया  war  था  ।  मैंने  aa  ara
 समिति

 के  चेयरमेन

 की  हैसियत  से  समिति  की  ओर  से  feat  सदस्य
 की

 हैसियत  से
 नहीं

 |  मद  में  कहां  गया  है
 सदस्य

 वक्तव्य
 ।  इसे  इस

 प्रकार  होना  चाहिये :  सदस्यों  के  वेतन  और  भत्तों  संबंधी

 समति  के  चेयरमन  द्वार  वक्तव्य  ।

 अध्यक्ष  महोदय  आप  इसकी  चिन्ता  न  करे  ।  qe  aga  चेयरमन  के  नाम  में  हैं ।
 आप  चाह  इसे  पढ़  दीजिए  याਂ  सभा  पटल  पर  रख  दीजिए  |

 संसद  सदस्यों  के  वे  और  भत्तों  संबंधी  संयुक्त  समिति  के  सभापति  द्वारा  9

 लॉक  सभा  में  दिया  गया  वक्तव्य

 अतीत  में  कई  बार  समाचारपत्रों  में  संसद  सदस्यों श्री  डी०  एन०  तिवारी  :

 की  परिलब्धियों  आदि  के  बार  में
 समाचार

 प्रकाशित  हुए ह
 |  इस  प्रकार  के  समाचारों  में

 दी  गई  सूचना  को  प्रायः  बढ़ा  चढ़ा  कर  पेश  किया  गया है
 ।

 aq  सदस्यों  के  बतन  तथा  भत्तों  संबंधी  संयुक्त  समिति  ने  तब
 से

 22  देशों  से  उनकी

 के  सदस्यों  को  प्रप्त  वेन  तथा  भत्तों  और  प्राप्त
 सुविधाओं

 के  बारें  में  जानकारी  हासिल

 की  है
 vente

 संसद्‌  के  एक  सदस्य  को  500
 रुपए  म

 मासिक  aaa  और  समावधि  तथा  सत्रावसान

 अवधि के  दौरान  संसदीय  समितियों की  बैठकों  में  भाग  लेने  के  लिये  51  रुपए  दैनिक  दत्त
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 Statement  re.  Salaries,  etc  Vaisakha  19,  1896  (Saka)
 of  Members  of  Parliament  of  India  and
 certain  foreign  Parliaments

 —

 डी०  एन०

 मिलता  है  |  य  द्र  1969  में  निर्धारित  की  गई  थीं  ।  तब  a  जोवन  faa
 oi  me

 लागत  में

 लगभग  53  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  ।  1969  में  यहं  173  थाਂ  जाक  1974  में  बढ़कर

 264  हो  गया  हैं  ।  1969  में  आधार  100  एक  संद  सदस्य  कोਂ  32  पसे  प्रति

 1954  में  मिर्ज़ा  को  गई  थी  |
 उसे किलोमीटर  परिवहन

 भत्ता  मिलना  है  ।  यह  दर

 विभिन्‍न  जैसे  पानी  age  परिवहन  आदि  के  लिए  भो  पैसा

 देना  पड़ता  है  ।

 हमारे  संसद  सदस्य
 दुरस्थ  स्थानों

 से  आते  हूँ  और  उन्हें  अपने  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  प्रायः  दौरा

 करना  पड़ता
 हैँ

 ।  उन्हें  नये  निर्वाचन  क्षत्रों  से  दिल्‍ली  आने  वाले  लोगों  की  देखभाल  भीਂ  करनी

 पड़ती  हैं
 |  उन्हें  दिल्ली  में  उनके  खन  पान  व  ठहरने  के  इन्तजाम  पर  भी  खर्च  करना

 पड़ता  है

 और  उन्हें  अधिक  दूरी  वाले  स्थानों  दक  टेलीफोन  करने  के  अपने  टेलीफोन  का  इस्तेमाल

 करने  देना  होता  है  ।  इन  सद  बात  से  उन  पर  भारी  वित्तीय  भार  पड़ता  है  ।

 कई  संसद  सदस्यों  को  तीन  आवास  स्थानों  का  रख  रखाव  करना  पड़ता  है  ।  एक  उसके

 शरह  दूसरा  उसके  निर्वाचन  क्षेत्र  और  तीसरा  दिल्‍ली  में  ।  दो  आवास  स्थानों  का  तो

 इम  सबको  ही  रखरखाव  करना  पड़ता  है  ।  इसे  संसद  सदस्यों  पर  अतिरिक्त  भार  पड़ता  है  |

 इसके
 अतिरिक्त  भारत  में  gee  सदस्यों  को  अपनी  संप्रदाय  जिम्मेदारियां  निभाने  के  लिये

 डाक  खर्च  एवं  सचिवीय  सहायता  पर  भारी  धन  व्यय  करना
 पड़ता

 क्योकि  उन्हें  अभी  डाक-तार

 तथा
 सचिवीय  सहायता  सम्बन्धी  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  जबकि  कुछ  देशों  में  संसद  सदस्यों

 को  ये  सुविधाएं  उपलब्ध  है  ।  उपरोक्त  22  देशों  के  dag  सदस्यों  में  से  अधिकांश  को  पेंशन

 मिलती  है  हमार  देश  के  संसद  सदस्यों  को  ag  सुविधा  भीਂ  प्राप्त  नहीं  है  ?

 इस  संसदीय
 समिति

 ने  कई  सिफारिशें  की  लोकसभा सेझियान
 :

 द्वारा  प्रकाशित  पुस्तिका  के  अनुसार  इस  समिति  ने  1973  में  13  सव सम्मत  सिफारिशें

 की  थीं  ।  पता  नहीं  सरकार  उनका  क्या  कर  रही  है  ।  यह  भीਂ  पता  नहीं  सरकार ने  उनपर

 विचार कर  के  किन-किन  को  कार्यान्वित  किया  है  ।  इन  सिफारिशों  के  पेश  किए  एक  ag

 हो  गया  है  feed  सरकार  ने  अभी  तक  कोई  निर्णय
 नहीं

 लिया  हैं  ।  quar  समिति  द्वारों

 की  गई  सिफारिशों  को  सरकार  कोई  आदर  नहीं  देती  ।  मैं  इस  समिति  के  सभापति  से  जानना

 चाहता  हूं  कि  एक  ag  पे  की  गई  सिफारिशों  के  प्रति  सरकार  का  क्या  रुख  है  ?

 थी  डी०  एन०  तिवारी  :  संसद  कोय  मंत्री  ने  मझे  बताया  है  कि  सरकार  इन  सभी  मामलों

 पर  विचार  कर  रही  है  |

 संसद  कार्य  मंत्री  Fo  :  समिति  ने  कुछ  सिफारिशें  की  थीं  जिनपर  अगले

 दिन  विच  र  था  ॥
 निःसंदेह  दूर  बात  में  कोई  दो  मत  नहीं है  कि  हम  समिति  का  बहुत

 आदर  करते  हें  ।  किन्तु  वर्तमान  आर्थिक
 परिस्थितियों

 में  इन  सब  बातों  पर  बहुत  ध्यानपूर्वक
 विचार  करने  की  आवश्यकता  है  ह  हेम  नहीं  चाहते  कि  लोगों  में

 कुछ
 भ्रम  faz

 कुछ  उचित  कारण  भी  हो  सकते  हैं  ।  इन  सब
 पहलुओं

 पर  बड़े  ध्यान  से  विचार  करने  की

 आवश्यकता है  ।  मैंने  समिति  को  बताया  भी  था  कि  मैं  इन  स्ब  मामलों  पर  विचार  कर  रहा  हूं
 जसे  भी  संभव  सभापति  के  साथ  बैठे  कर  दन  सभी  मामलों  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 afafa  इस  प्रक्रिय  से  सहमत  भी  है  ।

 किकिया
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 9  मई  1974  ब्रिटेनिया  बिस्कुट  कम्पनी  के  घरे  म

 m  धरा  \  संसदीय  समिति श्री  पीलू  सोदी  (7 व  नन  न  ल  ONDER  लघु  संसद  के  होती  है  और  जो  कुछ
 निर्णय  qe  लेती

 है  विशेषकर  वह  सरकार  दारा  छानबीन  किए  ata  वा  विषय  नहीं

 वारना  चा हिए  ||  मटरु  करता ह
 ह

 mrs  ta  चापलूसों  की  समिति  है  has  कोई  अधिकार  नहीं

 होत हूँ  ।  एसी  समिति  को  anita  कर  दिया  चाहिये  ।

 ee

 ब्रिटेनिया  बिस्कुट  कंपनी  के  बारे  में  तारांकित  प्रदान  संख्या  631,  दिनांक  10

 19  74  के  उत्तरों  के  बारे  में  सदस्य  द्वारा  वक्तव्य

 STATEMENT  BY  MEMBERS  RE.  ANSWER  TO  58.0.  NO.  631  DATED
 10-4-74  ON  BRITANIA  BISCUITS  CO

 श्र  ज्योतिर्मय  बस  श्री
 सुब्रह्माण्यम

 ने  10  1974  को  तारांकित  st  संख्या
 631 का  उत्तर  देते  समय  कहा  था  कि  यह  सच  है  कि  कम्पनी  बिस्कुट  ने

 अपने  मद्रास  कारखानों  में  लाइसेंस  शुदा  क्षमता
 से  बहुत  अधिक  उत्पादन

 क्या  है  ।  उसकी

 एसी
 क्षमता  का  एक  शिफ्ट  में  1200  टन  हैँ  ।  यदि  यह  भी  माना  जायें  कि  तीन  पारियां

 है  वे  3,000  टन  से  कुछ  अधिक  का  उत्पादन  कर  सकते  हैँ  ।

 यह  बिलकुल गलत  है  औद्योगिक  लाइसेंस  5)  (1)  आई०

 (1)  दिनांक  15-1-1965  के  अनुसार फैक्ट्री  प्रतिवर्ष  1200  मत  का  उत्पादन कर  सकती  है  ।  इस  में

 एक  शिफ्ट  होने  के  की  बात  नहीं  है  ।

 अनुपूरक  प्रदान  मेने  पूछा  था  कि  क्या  सरकार  को
 मालूम  है  कि  कम्पनी  लाइसस  शुदा  क्षमता  से  अधिक

 उत्पादन  कर  रही  है  तो  मंत्री  महोदय  ने  लगभग  दो  वर्ष  पव  उत्तर  दिया  था  कि  यह  हमारी  जानकारी

 मे ंउस  समय  आया  था  जब  उन्होंने  उत्पादन  को  नियमित  करने की  बर्खास्त दी  थी  |

 इस  बार  में  तथ्य
 यह

 कि  1970  में  चार  भारतीय  बिस्कुट  निर्माताओं  ने  संयुक्त  रूप  से

 प्रधान  मंत्री  को  अभ्यावेदन  दिया  था  कि  ब्रिटेनिया  बिस्कुट  जौकि  एक  विदेशी  एकाधिकार

 उसी  दिन  उन  चार  निर्माताओं  ने  औद्योगिक  बिक्री कम्पनी  बहुत  अधिक
 उत्पादन  कर  रही  है  ।

 कम्पनी  काय  एम०  ATTo  टी
 ०

 पी०  सी ०  के
 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  के  सचिव

 और  वरिष्ठ  औद्योगिक  सलाहकार  को  वसा  ही  अभ्यावेदन  दिया  ।

 1972  में  एक  भारतीय  बिस्कुट  '  निर्माता
 कम्पनी  ने  श्री

 सी  ०  सुब्रह्मण्यम  के  पास

 एक  अभ्यावेदन  भेजा  था  और  उसके  बाद  एक  अभ्यावेदन  1972  में
 भेजा

 था  जिसमें  ब्रिटनी

 कम्पनी  द्वारा  अवध  ढंग  से  किए  गए  विस्तार  के  बार  में  सभी  तथ्य  तथा  आंकड़े  दिए थे  ।

 यह  केवल  एक  गलत  वक्तव्य  देने  का  ही  मामला  नहीं  है  बल्कि  कई  गलत  बातें  कह  कर  जानबूझकर  सभा

 को  गुमराह  करने  का  मामला  है  ।

 मंत्री  महोदय  को  सही  स्थिति  बतानी  चाहिए  और  कम्पनी  के  विरुद्ध  की  जाने  वाली  कार्यवाही  का

 संकेत  देना  चाहिए  ।

 औद्योगिक
 बिकास  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  (sft  सी०  सुब्रह्मण्यम )  :

 माननीय

 सदस्य  ने  उससे  ब्रिटनी  बिस्कुट  कम्पनी  की
 गतिविधियों

 के  संबंध  में  तारांकित  wer  संख्या

 631  के  अनुपूरक  प्रश्नों
 के  उत्तर  में  दिए  गए  मर

 उत्तरों  का  उल्लेख  किया  है  ।  उन्हे  न

 दो  को  उल्लेख  किया  है  ।  पहले  मेसर्स  ब्रिटेनिया  बिस्कुट  कम्पनी  की  निर्धारित  क्षमता

 और  दूसरे  ae  तिथि  जब  सरकार  को  कम्पनी  के  अनधिकृत  रूप  से  अपनी  क्षमता  के  विस्तार  के

 बारे  में  पता  चला  है  ।
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 Re.  Britania  Biscuit  Co  May  9,  1974

 जहां  तक  पहले  का  संबंध  है  मेंने  स्पष्ट  कर  fear  था  कि  dad  ब्रिटनी  बिस्कुट
 कम्पनी  नेਂ  अपने  मद्रास  स्थित  एकक  में

 निर्धारित
 क्षमता  से  अधिक  उत्पादन

 निसा
 है  ।  अपने

 उत्तर  में  मेंने
 इस

 बात  पर  जोर  था  कि  ब्रिटेनिया  बिस्कुट  कम्पनो  को  +तनी  क्षमता
 हनन के  लिये  लाइसेंस  fear  गया  उसने  उसको  अपेक्षा  ए  पादन  निया  है  ।  एक  शिफ्ट

 के  आधार  पर  100-125  टन  प्रति  मास  के  लिये  आवेदन  पत्र  दिया  गया  था  ।  1200  टन

 प्रतिवर्ष  के
 लिये  लाइसेंस

 जारी  किया  गया  था  |  मने  बताया  था  कि  यदि  हम  इस
 बत

 पर

 विचार  करें  कि  उन्हें  तीन
 पारियों  में  उत्पादन

 करने  की  अनुमति  दी  जाती  है  तो  वे  लगभग

 3,000  टन  उत्पादन  कर  सकते  थे  ।  उनका  वर्तमान  उत्पादन  लगभग  9000  टन  हैं  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  az  सच  है  कि  कम्पनी  ने  अपने  निर्घारित  क्षमता  से  बहुत  अधिक
 उत्पादन  किया  है  ?  उन्होंने  कहा  हैं  कि

 अध्यक्ष  महोदय  में  इसे  सभा  के  कांयं वाही  वृतान्त  में  शामिल  करने  की  अनुमति  नहीं दे
 रहा  हूँ  ।

 att  ato
 सुब्रह्मण्यम

 मेंने  अत्यघिक  उत्पादन  को
 बात

 पर  बल  दिया  है  ।

 यह  भी  कहां  कि  हम  कम्पनी  के  विरुद्ध  की  जाने  वाली  कार्यवाही  पर  विचार  कर  रहे  मले

 जहाँ  तक  दूसरो  बात  का  संबंध  है  मेने  यह  बिलकुल  स्पष्ट  कर
 दिया

 था  कि  मुझे  ठीक

 तिथि  are  नहों  हैं  ।  मेंने  अपनी  स्मृति  के  आधार  पर
 कहे

 था  कि  dda  बिस्कुट
 कम्पनी  अपनी

 निर्धारित
 क्षमता  से  अधिक  उत्पादन  कर  रही  हैं  ।  इस  बात  का  पता  मंत्रालय

 को  एक  या  दो  ag  पहले  लगा  था  ।

 अनुपूरक  प्रश्नों  के  उत्तर  में  मने  सभा  में  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  मास  ब्रिटेनिया  बिस्कुट
 कम्पनी  द्वारा  क्षमता  को  नियमित  करने  दिए  गए  प्रार्थना  पंत्र  को  अस्वीकार  कर  दिय  गयो

 था  और  सरकार  उद्योग  तथा  अधिनियम  के  उल्लंघन  करने  के  बारे  में  की

 जाने  वाली  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 इन  परिस्थितियों  में  मंत्रालय  की  उपलब्ध  जानकारी  की  छिपाने  अथवा  सभा  को  किसी  तरह

 गुमराह  करने  का  कोई  प्रयास  नहीं  की  गया  है  ।

 श्री
 ज्योतिमंय

 अभ्यावेदन
 1972 उन्होंने  फिर  सभा  को  गुमराह  किया  हैं  ।

 के  बजाये  1970  में  दिया  गया  था  ।  लायसेंस  कुल  200  टन  प्रतिशत  के  लिये  दिए  गए

 यहां  फिर  मंत्री  महोदय  ने  सभा  को  गुमराह  किया  है
 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  मं  इस  सब  की  अनुमति  नहीं  दूगा  |  आप  बस  जाय  |  यह  काय  वाही

 वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  |  ay  आपको  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 Shri  Madhu  Limaye :  I  have  a  point  of  order.  Matter  under  direction  115  is

 raised  when  a  Minister  misleads  the  house.  The  member  is  given  an  opportunity
 to  explain  the  position.  It  should  be  considered  whether  the  Minister  has  corrected

 his  statement?  Nothing  has  been  explained.  It  is  a  mockery  of  direction  115.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Who  will  decide  that  the  hon.  Minister  has  actually
 mislead  the  House?  You  should  also  see  whether  the  reply  given  by  the

 Minister
 was  relevant  or  not.

 Mr.  Speaker  There  is  a  procedure  for  that  I  refer  it  under  direction:  No
 115.  The  procedure  cannot  be  changed  so  easily

 *  *पीठासीन  अधिकारी  के  आदेश  से  कार्यवाही  वृतान्त  में  शामिल  नहीं  किया  गया  ।
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 मंत्री  परिषद  में  अविश्वास  का  प्रस्ताव 19  1896  )

 मंत्री  परिषद  में  afarara  प्रस्ताव

 MOTION  OF  NO  CONFIDENCE  IN  THE  COUNCIL  OF  MINISTERS

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  नियम  198  के  अंतगर्त  निम्न  सदस्यों  से  मंत्रिपरिषद्  में  अविश्वास  की

 सूचनाएं  प्राप्त  हुईं  ह

 श्री  ज्योतिमय  बसु

 श्री  दीनेन  भट्टाचार्य

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी

 श्री  समर  गहे

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त

 श्री  सी०  क०७०  चन्द्रप्पन

 श्री  योगेंद्र  झा

 श्री  रानेन  सेन

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी

 श्री  समर  मुकर्जी

 8  श्री  sara  नन्दन  मिश्र

 9  श्री  मधु  लिमये

 10  श्री  ay  qsaq

 11.  श्री  एच०  एस  मुकर्जी

 पहली  सूचना  ज्योतिमंय  बसु  की  है  जो  इस  प्रकार  है  :

 सभा  मंत्री  परिषद्‌  में  अपने  अविश्वास  प्रकट  करती
 '

 क्योंकि  वह  रेलवे
 कोंचा  रियों

 से  बातचोत  द्वारा  समझौता  नहीं  कर  सकी  और  उसका  व्यवहार
 उनके  साथ  अच्छा  नहीं  रहो  |

 ची
 ज्योतिमंय  बसु  में  अविश्वास  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहता

 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  सदस्य  इस  प्रस्ताव  के  पक्ष  में  है  वे  कया  कपा  कर  के  अपने  स्थान

 पर  खड़े  होंगे
 ?

 वे  50  से  अधिक  हैं  उसे  उठाने  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।  सरकार  इस  पर  कब

 चर्चा  चाहेगी  ?

 संसद् कार्य  मंत्री  के०  :  इस  प्रस्ताव  पर  बहस  आज  ही  समाप्त  होन

 फिर  चाहे  उसमें  कितना  ही  समय  क्यों  न  लगे  ।

 श्री  श्याम  नन्दन  मिश्र  काय  मंत्रणा  समिति  की  बैठक  त्रस्त  बुलाई  जाए  ॥

 ee  ee  ee
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 Motion  Re  Extension  of  Current  Vaisakha  19,  1896  (Saka)
 Session  cf  Lok  Sabha

 लोक-सभा  के  वर्तमान  सत्र  की  अवधि  बढ़ाने  के  बारे  में  म  ल  व--अस्वीकृत

 MOTION  RE.  EXTENSION  OF  CURRENT  SESSION  OF  LOK  SABHA—
 NEGATIVED

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior) :  First  of  all  we  may  discuss  Shri  Limaye’s
 motion  regarding  increasing  the  time  of  session  by  one  week.

 श्री  एस०  एम ०  बनर्जी  इसके  लिय  हमें  कम  से  कम  15  घंट  चाहिए  ।  अत

 हमें  2  घंटे  में  संविधान  संशोधन  विधेयक  समाप्त  कर  देना  चाहिये

 अध्यक्ष  महोदय  श्री  लिया  अपना  प्रस्ताव  रख  |

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  I  beg  to  move

 this  House  resolves  that  the  current  session  of  Lok  Sabha  be  extend-
 ed  by  a

 The  first  reason  for  this  is  the  present  railway  strike  Secondly  every  member
 of  the  opposition  wants  to  take  part  in  the  discussion  over  no  confidence  motion  and
 thirdly  because  Rajya  Sabha  is  sitting  upto  14th  and  the  ministers  will  have  to
 remain  here  As  such  Lok  Sabha  should  also  sit  to  discuss  the  vital  issues  before
 the  country  at  present

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  संविधान  (34  संशोधन  विधेयक  पर  चर्चा  होनी  चाहिये

 क्योंकि  यह  भूमि  सुधार  से  सम्बन्धित
 है

 ।  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  की  जाए  जिससे  अविश्वास  प्रस्ताव

 और  इस  faqap  पर  भो  चर्चा  हो  और  यह  सब  10  तक  होना  संभव  नहीं
 है  !

 aq:  सत्र  का  समय  बढ़ा  जाए  और  श्री  लिमये  के  प्रस्तावਂ  पर  जाती  के  साथ  विचार  किया

 जाएं  |

 थ्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  अविश्वास  प्रस्ताव  के  कम  से  कम  15  घंटे  दिए  जाएं  |  इसमें  लगने  वाले

 तान  दिन  भत्ता  हम  लोग  नहीं  लग  |

 प्रो०  AY  दण्डवत
 ( TATTT)

 पह  जानना  चाहता  हू ँकि  क्या  नियम  13  के  अनुसार

 क्या  आप  समय  बढ़ा  सकते  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  म  इसमें  कहीं  नहीं  यह  काम  तो  सदन  का  है  ।

 श्री  ज्योतिमंय  बस ु:  अविश्वास  प्रस्ताव  के
 विचाराधीन  रहने  पर  किसी  अन्य  विधय

 पर  चर्चा  नहीं  की
 जा  सकती  और  उसके  लिये  16  से  20  घंटे  चाहिये  ।

 हमारा  सब  का  य६  विचार  है  कि  जब  तक  ta  हड़ताल  चल थ्री  पील  मोदी  :
 सभा  का  सन्न  भी  चल  |  हमें  कल  इस  संबंध  में  चर्चा  करने  की  अनुमति  a  दिए

 जातें
 के

 कारण  हमें  इसे  अविश्वास  के  प्रस्ताव  के  रूप  में  लना  पड़ा  ॥  जहाँ  तक  सरकारी  कार्य  का

 सम्बन्ध  है  उसके  लिए  कितना  अतिरिक्त  समय  चाहिए  यह  देखना  सरकार  का  काम  है  ।

 सभा  के  सत्र  का  समय  बढ़ाए  जाने  के  सम्बन्ध  में  अध्यक्ष श्री  एस०  Yo  हामीम

 महोदय  ही  पब  अधिक  अच्छा  निर्णय  ले  सकत  है  ।

 यदि  सरकार  इस  समय  सत्र  का  समय  बढ़ाने  को  राजी  नहीं  तो श्री  समर  गुह  :  यूल
 म  समझूंगा  कि  az  ्

 दलों
 का  कोई  सहयोग  adam  स्थिति  का  ा  मना  करने  के  लिए

 नहीं  लेना  चाहती  तथा  वह  र  लवे  हड़ताल  को  दबाने  पर  तुली हुई  है  ।
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 9  1974  लोक-पता  के  वर्तमान  सत्र  की  अवधी

 बढ़ाने के  बारे  में
 बाध

 श्री  सेझियान  :
 हमें

 प्रस्ताव  की
 भावना

 को  देखना
 चाहिए

 |  3-4  घण्टे  में

 हम  अपने  विचार  प्रकट  नहीं  कर  सकते  ।  में  चाहता  fs
 za

 संबंध
 में

 काय  यंत्रणा g
 ry

 समिति  fana  ले  ।  यदि वह  हमें  अपने  निर्णय  से  सन्तुष्ट  कर  सके  तो  ह्म  तेयार  हे

 श्री  कठ  रघुरामेया  अविश्वास  प्रस्ताव  पर्‌
 आज  ही  बहस  होनी  चाहिए  |  इसके  लिए

 हम  कितने  हो  समय  तक  बैठने  को  तैयार  हँ  पर  सत्र  का  समय  नहीं  बढ़ाया  जा  सकता

 क्योंकि  कहना  सही  नहीं  कि  इससे  रेलवे  हड़ताल  में
 wag

 मिलेगी  ।  नेता  लोग  सत्र  न

 होने  पर  भी  प्रधान  मंत्री  और  रेल  मंत्री  से  मिलने  को  स्वतंत्र  हूँ  ।

 श्री  इयाम  नन्दन  faq  कार्य  मंत्रणा  समिति  द्वारा  निपटे  गए  अन्य  विषयों

 के  समय  का  क्या  होगा
 ?  इनमें  कुछ  विषय  पिछलें  सत्र  से  आ  रहे है  ।

 श्री  क  ०  में  पहले  हीं  बता  चुका  हूँ  कि  जो  विषय  इस  समय  नहीं  लिय  जा

 सके  उन्हें  अगले  सत्र  में  लिया  जायगा  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  In  this  connection  I  would  like  to  say  that  the

 meeting  of  the  Business  Advisory  Committee  should  be  called  first  and  let  it  decide
 the  matter  in  the  presence  of  the  Minister  for  Parliamentary  Affairs

 श्री  भोगेन्द्र  झा  :  संसद
 काय

 मंत्री  के  वक्तव्य
 से  लगता है

 कि  संविधान  (
 विधेयक  इस  सत्र  में  नहीं  लिया  जायेगा  ।  यह  बड़ा  ही  गम्भीर  मामला  तथा  इसे  टाला  नहीं
 जाना  चाहिये  ।  इसे  इसी  सत्र  में  पास  किया  जाय  ।

 Shri  Madhu  Limaye:  Sir,  I  think  we  should  think  over  the  amendment  of  Shri

 Vajpayee  Meeting  of  Business  Advisory  Committee  should  be  called  for  The
 Constitution  Amendment  Bill  was  moved  with  the  plea  that  it  is  a  very  important
 Bill  and  it  cannot  be  postponed,  but  now  the  same  is  going  to  be  shifted  to  the  next
 session.  As  such  we  should  not  take  a  decision  in  hurry

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  श्री  वाजपेयी  के  प्रस्ताव  को  सभा  में  मतदान  के  लिये  रखता

 प्रदान  यह  है

 कि  श्री  लिमये  के  प्रस्ताव  पर  fia  तब  तक
 स्थगित

 किया  जाय  जब  तक  कि

 मामले  पर  कार्य  मंत्रणा  समिति  द्वारा  विचार  नहीं  कर  लिया  जाता  प

 लॉक  सभा  मं  मत  विभाजन  हुआ
 The  Lok  Sabha  divided

 पक्ष में  69  विपक्ष  में  255

 Ayes  69  Noes  255

 प्रस्ताव  अस्वीकृत

 The  motion  was  negatived

 अध्यक्ष  महोदय  श्री  मघ  लिमये  के  प्रस्ताव  के  संबंध  में  एक  दूसरा  संशोधन  श्री  इन्द्रजीत

 गुप्त का  प्रबन यह है यह  है

 सभा  का  सत्र  14  1974  तक  बढ़ाया  जाय  |

 लॉक  सभा  में  मत  विभाजन  हुआ

 The  Lok  Sa  1a  divided

 पक्ष मਂ  76  विपक्ष  में  269

 Ayes  76  Noes  269
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 neil Motion  of  No-C
 ata.

 nfidence  in  the  Cou  dW  May  9,  197
 of  Mini  sters

 प्रस्ताव  द्
 artate गत  हुआ ।

 The  motion  was  negatived

 श्र  एस०  एम०  बनर्जी  मेरा  भी  इस  संबंध  में  एक  संशोधन

 में  प्रस्ताव  करता  हूं

 कि  सत्र  11  1974  के  मध्याहून  पहचान  12-30  बजे  तक  बढ़ाया  जाय  1.0

 अध्यक्ष  महोदय  अब  में  जो  बनर्जी  के  संशोधन  को  सभा  में  मतदान  के  लिये  रखता  हूँ  ।

 संशोधन  मतदान  के  लिये  रखा  तथा  अस्वीकृत  हुआ

 The  amendment  was  put  and  negatived

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 में  तो  मधु  लिमये  के  प्रस्ताव  को  सभा  में  मतदान  के  लिये  रखता
 भ्

 हू  ।

 प्रश्न  यह  है

 याह यह  सभा  संकल्प  करती है  कि  लोक-सभा  का  चालू  सत्र  एक  सप्ताह  और  बढ़ाया  जाये  हैप

 लॉक  सभा  में  मत  विभाजन  हुआ ।
 The  Lok  Sabha  divided

 पक्ष  में  75.0  विपक्ष  में  274

 Ayes  75  Noes  274

 प्रस्ताव  अस्वीकृत  ।

 The  motion  was  negatived

 ee  ye

 मंत्री-परिषद  में  अविश्वास  का  WeATT aye

 MOTION  OF  NO-GONFIDENCE  IN  THE  COUNCIL  OF  MINISTERS—Contd

 अध्यक्ष  महोदय  विश्वास  प्रस्ताव  पर  चर्चा  इसी  समय  होगी  और  इसके  लिए  4  घन्टे

 का  समय  रखा  गया  है  ।

 श्री  सपा  नन्दन  fast  अविश्वास  प्रस्ताव  की  चर्चा  के  संबंध  में  सभा  की  कुछ  प्रथाएं  है

 और  हमें  उनका  पालन  करना  चाहिए  |

 श्री  एस०  एस०  बनर्जी  :  मेरा  व्यवस्था  का  wort  है  कि  अविश्वास  प्रस्ताव  के  समय  के  संबंध

 में  कार्य  मंत्रणा  समिति  को  निर्णय  लेना  चाहिये  ।  यह  प्रधान  मंत्री  की  मर्जी  पर  नहीं  होन

 चाहिए  |

 श्री  ज्योतिर्मय  बज  प्  अवसरों  पर  अविश्वास  प्रस्तावों  को  कितना  समय  दिया  गया  है  ?

 हम

 स्थापित  प्रथाओं  से  नहीं  azar  चाहिए  ।  इसको  पूरी  चर्चा  के  लिए  कम  से  कम  16  घन्टे

 समय  दिया  जाय  |

 Shri  Madhu  Limaye:  Whether  every  question  will  be  decided  according  to  the

 sweet  will  of  the  Prime  Minister?  No  Confidence  Motion  should  be  given  sufficient

 time.
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 19  1896  मंत्रि-परिषद  में  अधिश्वास  का  प्रस्ताव

 a  एडीटर

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  तक  इस  प्रस्ताव  को  औसतन  10  घंटे  दिए  जात  रहे  क्या  आप

 10  घंटे  से  सहमत  है ं?

 मेने  पहले  ही  सभा  को  बताया  है  कि  हम  तब  तक  बैठेंगे  जब  तक  अविष्वास  प्रस्ताव  निपटाया

 नहीं  जाता  |

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior):  Mr.  Speaker,  I  have  also  raised  a  Matter
 under  Rule  377.  The  same  may  be  taken  up  tomorrow.

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  ज्योतिमंय  बस  अपना  भाषण  जारी  उसक  बाद  हम  are  घण्ट

 का  अवकाश  वारंग  |

 मैं  अन्य  माननीय  सदस्य  का  विशेषाधिकार  तथा  fara  377  के  अधीन  सूचना  कल

 लूंगा  क्योंकि  यह  मद  पहले  ली  जानी  =  |

 को  श्यो ति मय  श्री  मुखर्जी  भाषण  देंगें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  fet  श्री  बसु  को  प्रस्ताव  पेदा  करना  होगा  |

 श्री  उयोतिमंय  बसु  में  प्रस्ताव  करता  हूँ

 यह  सभा  मंत्री  परिषद  में  अपना  अविश्वास  व्यक्त  करती  है  1.0

 रेलवे  संबंधी  मामलों  के  बारे  में  हमारे  दल  के  श्री  समर  मुखर्जी  भाषण  देंगे  |

 श्री  समर  मुखर्जी  :  देश  के  20  लाख  रेल  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  सरकार  द्वारा

 दमन  चक्र  चला  कर  देश  में  गम्भीर  स्थिति  पैदा  कर  दी  है  ।

 wea  महोदय  :  मेरा  प्रस्ताव  है  कि  हम  आधे  घन्टे  के  लिये  अवकाश  करें  और  2.45

 | बजे  पुनः
 समाप्त  हों  ।  श्री  समर  मुखर्जी  अपना  भाषण  जारी  रखेंगे

 तत्पश्चात्  लॉक  सभा  14.  45  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  a  quarter  to  Fifteen  of  the  clock.

 लोक  सभा  14.45  बजे  समवेत

 The  Lok  Sabha  reassembled  at  quarter  to  Fifteen  of  the  clock.
 =  is  | अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ।

 .  Mr.  DEeputy-SPEAKER  in  the  Chair  J

 मंत्री-परिषद  में  अविश्वास  का  प्रस्ताव---ज्ञारी

 MOTION  OF  NO-CONFIDENCE  IN  THE  COUNCIL  OF  MINISTERS—Contd

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  समर  मुखर्जी  अपना  भाषण  जारी  रखेंगे  ।

 श्री  असर  मुखर्जी  :  सरकार ने  भारत  के  20  लाख  रेलਂ  कर्मचारियों  जो  हड़ताल  पर

 विऋद्ध  दमनचक्र  आरम्भ  कर  दिया  हैं  ।  उनकी  यूनियनों  के  नेताओं  ने  बातचीत  से  सन्तोष  ह रमक

 समझौते  के  लिये  निरन्तर  प्रयास  किये  हूँ  ।  फालतू  सरकार  ने  बातचीत  से  समझौता  करने  के

 बजाय  से  ही  शक्ति  प्रदर्शन  का  रवैया  अपनाया  है  जिससे  अन्ततोगत्वा  रेल  तमंचा  रियों  को

 हड़ताल  करनी  पड़ी  ।
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 Motion  of  No-Confidence in  the  Vaisakha  19,  1896  (Saka)
 Council  of  Ministers

 [at  समर  मुखर्जी

 समाचारों  से  स्पष्ट  कर्मचारियों  के  जायज  और  aah  संघर्ष  को  दबाने  के  लिये

 पहले  बड़े  कमाने  पर  कभी  कार्यवाही  नहीं  गई  ।  सागर  को  सारो  जेसे  Yar,

 maf  सीमा  सुरक्षा  केन्द्रीय  राज्य  पलिस  तथा  होमगार्ड  और

 सारे  सुचना  माध्यमों  को  रेल  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  जनता  भ्रांति  उत्पन्न  करने  के  लिये  प्रयोग a
 में  लाया  गया  है  ।  शुरू  से  ही  दमन  चक्र  चलाने  के  निरन्तर  प्रयास  faq  गये  हूँ  तथा  गुप्त
 परिपत्र  भरो  किये  गये  हैं  जिनमें  विभिन्‍न  राज्यों  के  «मुख्य  सचिवों  को  स्पष्ट  अनुदेश  दिये  गये

 है  कि  हड़ताल  होने  से  ga  रेल  के  नेताओं  को  गिरफ्तार  कर  लिया  जाय  ।

 समझौता  करने  के  बजाय  मुकाबला  करने  और  शक्तिपरोी क्षा  की  पुरी  dard  ai  गई

 है  ।  27  फकीरों  को  दिल्‍ली  में  आयोजित  सम्मेलन  में  रेल  कर्मचारियों  ने  बातचीत  आरम्भ

 करने  के  लिये  सरकार  अपीलਂ  की  थी  और  समय  सीमा  निर्धारित  कुर  दी

 थी  बातचीत  10  अप्रेल  से  पहले  प्रो  को  जानी  चाहिये  थी  ।  विनत  सरकार  को  बातचीत

 द्वारा  समझौता  करना  पसंद  नहीं  था  और  इसलिए  सरकार  मौन  रही  ।  केवल  श्रम  मंत्री  ने  ही

 पहले  की  और  11  ata  को  केन्द्रीय  कामिक  संघों  का  सम्मेलन  हुआ  |  10  अप्रेल  से  पहले

 सरकार  नें  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  |  सरकार  का  शुरू  से  ही  ऐसा  cage  रहा  है  ।

 12  अप्रैल  जब  रेल  मंत्री  समन्वय  समिति  के  सदस्यों  से  मिले  थे  उन्होंने  सरकार  के

 रेलवे  बोर्ड  के  सदस्य  पर  वार्ता  की  जिम्मेदारी  सौंप एकलव्य  को  बताने  से  इनकार  कर  दिया  |

 दी गई  ।  इससे  पता  चलता  है  कि  सरकार  वार्ता  के  बारे  में  गम्भीर  नहीं  है  ।  इससे  सरकार

 के  wag  का  पता  चलता  हैं  ।  जब  हम  18  अप्रैल  को  मिले  तो  यह  कहां  गया  था  कि  रेल

 उपमंत्री  वार्ता  करेंगे  ।  इससे  स्पष्ट  है  कि  सरकार  बातचीत  से  समझौता  नहीं  करना  चाहती

 रेल  कर्मचारियों  के  आन्दोलन  पर  पूर्णरूप से  प्रहार  करने  की  पूरी  तैयारियां  की  जा  रही  थीं  ।

 यदि  सरकार  वा  शक्ति  परीक्षण  सफल  हो  गया  तो  20  लाख  रल  तमंचा  रियों  जिनकी

 मांगें  जायज  भविष्य  अन्धकारमय  हो  जायेगा  और  इस  प्रकार  भारत  का  सम्पूर्ण  मजदूर

 आन्दोलन  कुचल  दिया  जायगा  |

 आज  हमारे  सामने  लोकतंत्र  को  गम्भीर  खतरा  है  |  सरकार  अब  हड़ताल  की  नोटिस

 वापस  लेने  जैसो  पर्व  शर्तें  रख  रहो  है  एवं  शतं  क्यों  रखी  जा  रही  है  ?  सरकार  नौकरशाही

 की  सलाह  क्यों  मान  रही  है
 ?

 समाचार  है  कि  6000  से  अधिक  लोग  गिरफ्तार  कर  लिये  गये  ह  ।  इसके  अतिरिक्त

 रेलवे  क्वार्टरों  से  कर्मचारियों  को  निकालने  के  लिये  लाठी  प्रकिया  गया है
 तथा  ag  गस

 छोड़ी  गई  है  ।  फिर  केन्द्रीय  रिज  प्रादेशिक  सेना  दूसरे  सब  तंत्रों  को

 खलो  छूट  दे  दो  गई  है  ।  प्रेट  जमाने  तथा  अन्य  देशों  में  भी  रेल  हड़ताल

 हुई  किन्तु  कहीं  पर  सरकार  ने  एसा  व्यवहार  नहीं  किया  जैसाकि  बड़े  व्यापारी  का  पिट्ठू

 अपने  हो  श्रमिकों  का  बरता  पूर्ण
 दमन  करता

 सरकार  यह  प्रचार  कर  रही  हैं  कि  राजनीतिक  तत्व  अपने  राजनीतिक  निहित  carat  के

 लिए  हड़ताल  करवा  रहे  हू  ।  यदि  रेल  कर्मचारी  मांग  करते  हूँ  कि  उन्हें  औद्योगिक  कर्मचारी

 माना  जाए  तो  क्या  यह  राजनीति  प्रेरित  है  ?  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  ने  बहुत  पहले  हो  घोषणा

 की  थी  कि  रल  कर्मचारियों  को  औद्योगिक  कर्मचारी  माना  जाय  |  परन्तु  सरकार  ने  इस  मांग

 को  अस्वीकृत  कर  fear  गया  हैं  ।  यदि  रेल  कर्मचारी  यह  मांग  करत  ह  कि  सब  के  लिये

 8  घंटे  काम  की  ड्यूटी  निर्धारित  की  जाय  और  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  स्थायी  बनाया  जाय  तो

 क्या  ag  राजनीति  द्वारा  प्ररित  हैं  ।
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 यदि  रेल  कर्मचारी  यह  मांग  करते  हें  कि  उन्हें  घटी  दरों  पर  अनाज  की  सप्लाई  की

 जानी  चाहिये
 क्योंकि  आज  देश  में  भारी  संकट  हैं  जो  सरकार  द्वारा  पदा  किया  गया

 है  और  उन्हें  उचित  दर  को  दुकानों  से  अनाज  नहीं  मिलता  है  तो  क्या  यह  राजनीति
 द्वारा

 प्रेरित

 हैं  ।  उनकी
 यह

 मांग  फि  उनके  ७५ व तन  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कर्मचारियों  के  वेतन  के

 आवश्यकता  पर समान  किय  जायें  ,  राजनीतिक
 आधार  पर  प्रेरित  मांग  नहीं  कही

 जा  सकती  ।

 अधारित  न्यूनतम  वेतन  की  मांग  बार  बार  उठाई  गई  है  किन्तु  zt  भी  बिल्कुल  रद  कर  दिया  गयां

 हैं  ।  बोनस  की  मांग  भो  की  गई  हैं  ।  क्या  इसे  भी  राजनीतिक  आधार  पर  प्रेरित  मांग  कहा
 जा  सकता  है  ?

 सरकार  वतन  अयोग  के  अधिनिणंय  से  आग  नहीं  गई  है  जिसे  कर्मचारियों  ने  अस्वीकृत

 कर  दिया  है  ।  रेल  कर्मचारियों  के  पास  एसी  कामंवाही  करने  के  सिवाय  और  कोई  विकल्प

 दीं  गया

 सरकार  की
 किये  वाही

 सख्त  हैं  जिससे  कर्मचारियों  की  कमर  टूट  गई  है  ।  इस  सरकार  पर

 किसी  at  पधिश्वास  कसे  रह  सकता  है  ?  यह  सरकार
 अपने  ही  कमंचा  रियों  बचें  रता पूर्ण

 दमन  करने  पर  उतारू  हैं  ।  हम  ऐसी  सरकार  का  सेन  नहीं  कर  सकते  ।  जितनी  जल्दी

 यह  सरकार
 जाये  देश  के

 far
 उतना  ही  श्र  ऑस्कर  सिद्ध  होगा  ।  इसीलिये

 हम
 अविश्वास  प्रस्ताव

 लाने  के
 लिय  बाध्य  हुए  at  पूरी  तरह  हड़ताल  है  यद्यपि  आकाशवाणी

 से  झूटा  प्रचार  किया

 जा  रेलवे  बोले  द्वारा  fat  आंकड़ों  तथा  जनता  को  दिये  aq  समाचारों  से  पता

 चलता  है  कि  हड़ताल  केवल  8  प्रतिशत  है  ।  स्थिति  सामान्य  है  ।  कोई  हड़ताल नहीं  है

 दन  परिस्थितियों  में  हम॒॑  सरकार  से  आग्रह  करत  हे  कि  सभी  गिरफ्तार  नताओं  को  रिहा  किया

 जाय  और  बातचीत  क  aaa पदा  किया  जाये  ।  रेल  ने  पहले  सभा  में  बताया

 कि  रेल  कर्मचारियों  की  गंगों  को  स्वीकार  करने  के  लिये  400  करोड़  रुपए  की  आवश्यकता  है
 बाद  में  उन्होंने  500  करोड़  रुपए  तथाਂ  700  करोड़  रुपए  बताया  |  उसके  बाद य  आंकड़े  890

 करोड़  रुपए  हो  गये  है  ।  गडबड़ी  पदा  करने  हेत  विभिन्‍न  आंकड़े  दिय  जा  रहे  श्री  फर्नाडीज

 ने  बार  बार  बताया है  कि  केवल  300  करोड़  रुपए  की  आवश्यकता  होगी  और  यह  धन  कहां  से

 आयगा  इसका  साधन  भी  बातचीत
 द्वारा

 बताया  जायगा  ।  बिना  यात्नी  किराया  तथा  भाड़ाਂ  बढ़ाये  ea
 धन  की  व्यवस्था  की  जा  सकती हैं  ।  परन्तु  उनका  यह  सुझाव  रह  कर  दिया  गया  हैं  ।  रेल

 चोरियों  की  मांगे
 मानने

 के  लिये  धन  की  व्यवस्था  करने  की  बहुत  गुंजाइश  सरकार  को

 वार्ता  के  लिये  मंच  तेयार  करना  चाहिये  और  उस
 वात

 के  आधार  पर  ही  हड़ताल  aara
 हो

 सकती  हैं
 |  सरकार  को  झूठी  मान  मर्यादा  पर  डटो  नहीं  रहना  चाहिये  |  वार्ता  के  लिए  पूरव

 शर्तें  नहीं  रखनी  कर्मचारियों को  बिना  शर्त  रिहा  किया  जाना  चाहिये  यदि  सरकार  ने

 अपनी  नीति  नहीं  बदली  तो  सरकार  को  ही  बदल  दिया  -  जाता  चाहिये  ।  सरकार  को  त्यागपत्र  दे

 देना  चाहिये  ।

 यकों प्रो०  मधु  दंडवते  :  अभी
 अभी  समाचार्‌

 मिला  है  कि  श्री
 रामावतार

 संसद  सदस्य
 शिरफदार  कर  लिया  गया  है  ।  मेरे  विचार से  सम्बन्धित  अधिकारियों  ने  इस  सिद्ध  में  सूचना  नहीं  दी

 सके  लिये  उन्हें  डांटा  जाना  चाहिये  ।

 अध्यक्ष
 महोदय  जब  तक  अधिकृत  रूप  से  सूचना  प्राप्त  नहीं  हो  जाती  मैं  इस  बारे  में  कुछ  भी

 कहने  की  स्थिति में  नहीं हूं  ।

 प्रो०  मथ  दण्डवत  :  इस  संबंध  में  कोई  सरकारी  सूचना  नहीं  .  ,

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  जो  कहा  है  उसे  fears  कर  लिया  गया  है  किन्तु  में  इस  संबंध  में  अभीਂ

 कुछ  नहीं  कह  सकता  ।
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 प्रो०  मधु  दण्डवत  :  सरकार ने  सुचना  नहीं  दी  है  इस  संबंध  में  अपने  क्या  कहो  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  आप  उसे  इस  चर्चा  में  एक  के  रूप  में  इस्तेमाल  कर  सकत  हैं  ।

 श्री  पोल  मोदी  :  आपको  मन्त्री  महोदय  को  शीघ्र  ही  निर्देश  देना  चाहिये

 श्री  ए०  पा
 शर्मा  :

 जब  मुझे  अधिश्वास  प्रस्ताव  का  पता  चला  तो  मैंने  समझा  इसके  पक्ष  में

 सभीਂ  विपक्षी  दल  हैं  अवश्य  कोई  गंभीर  घटना  घटी हैं  तभी  सभी  चिन्ताग्रस्त  हैँ

 श्री  मुकर्जी  द्वार  इस  वक्तव्य  पर  बहुत  आपत्ति  उठाई  गई  है  कि  रेल  कर्मचारियों  का

 aa  amar fare  आधार  पर  प्रेरित  है  ive  सच  है  कि
 लोकतांत्रिक

 व्यवस्था  में  लोगों  को

 यह  ः  देने  के  बजाय  कि  यह  आन्दोलन  राजनीतिक  आधार  पर  प्रेयसी  नहीं  लज्जा  से

 अपना  सिर  झुका  लेना  चाहिये  |

 राजनीतिक दल  मजदूर  आन्दोलन  को
 बदनाम  करने  का

 प्रयास  कर  रहे  हैं  व  ल

 के  परिजन  तरीके  को  भी  बदनाम  कर  रहे  है  ।  आश्चर्य  है  कि  दो  या  तीन  हजार  गड़  रेलवे

 रेलवे  वार्डों  में  गये  और  वहां  प्रत्येक  वस्तु  को  नष्ट  किया  ।  मजदूर  आन्दोलन  और

 हड़ताल  के  नाम  पर  इन  बातों  को  सहन  नहीं  किया  जा  सकत  |  शिकायत  की  गई  है  कि  पलिस

 तथा  सीमा  सुरक्षा  दल  ने  कुछ  स्थानों  पर  बल  प्रयोग  किया  है  ।  fara  वस्तुस्थिति  यह  है  कि

 हड़ताली  कमेंट्री  कर्मचारियों  को  धमको  दत  हूं  ह  वहीं  लोग  सीमा  सुरक्षा  दल  और

 मुगलसराय  याद  में  रल
 कम पुलिस  द्वारा  बल  प्रयोग  किए  जाने  के  लिए  भी

 जिम्मेदार  हैं  ॥

 चोरियों  के  बहाने  बाहर  से
 लोगਂ

 किराये  प  लाये  गये  जो  यह  सब  क्रियाकलाप  कर  रहे  हैं

 तथा  लोगों  को  धमकी  दें  रहे  है  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  काम  करना  चाहता है  at  उसे  धमकी

 देने  और  उसे  गद्दार  कहने  उन्हें  अधिकार है  ।  रल  कर्मचारियों  की  मांगे  तथा

 रेल  मंत्री  द्वारा  समझौता  करने  का  उल्लेख  किया  गया  हैं  ।  यह  सही  है  कि  नेशनल  फेडरेशन

 आफ  रेलवे  मेन  द्वारा  अधिकांश  sit  प्रचलित  की  गई  थीं  ।  यह  भी  सच  है  कि  बोनस  का

 प्रश्न  हमार  द्वारा  प्रचलित  किया  गया  था  ।  feet  इसका  हल  क्या  है
 ?

 आरोप  लगाया  गया  है  कि  रेल  मंत्री  ने  कहा  है  कि  यदि  रेल  कर्मचारियों  की  सारी  मांग

 मान  लो  गई  at  इस  से  700  करोड  रूपये  अतिरिक्त  खर्च  करना  पड़गा  |  fared  रल  तमंचा  रियों

 के  वक्ता  ने  बताया  है  कि  इससे  केवल  300  करोड़  रुपय  अतिरिक्त  व्यय  करने  पड़ेंगे  ।

 श्री  समर  मुकर्जी ने  एक  और  तो
 कहा  है

 कि
 धन  की  व्यवस्था

 की  जा  सकती  हैं  और
 उन्होंने  धन  के  स्वत  का  उल्लेख

 दुसरी
 ओर

 वह  किराया  और  भाड़े
 की  वृद्धि के  खिलाफ  हैं  ।

 नहीं  किया  है  ।  हम  जनता
 द्वारा  उपभोग  की  वस्तुओं  जसे  अनाज  तथा  अत्यावश्यक  वस्तुओं  के

 मूल्य  नहीं  बढ़ाना  चाहते  ।  इस  प्रकार  धन  उपलब्ध  होने  का  सुझाव  ठीक  नहीं है  ।

 30  तारीख  को  जब  सभी सरकार  समझौते  के  लिये  उत्सुक  हूँ  ।  परन्तु हुआ  क्या  है  ?
 मांगों

 प्र
 विचार

 किया
 गया  तथ  हुआ  था  कि  1  जून  को  सभी  पक्षों  की  बठक  होगी

 बैठक  की  कार्य  वाही  का  वृत्तान्त  लिखा  जा  सके  |  निश्चित  तिथि  को
 श्रीमती

 पावं ती

 और
 श्री  गोखले  आये

 ।  मंत्रालय  ने  भरपूर  कोशिश  की  कि  कायें वाही  वृत्तान्त  तैयार
 किया

 जाये  परन्त ुवे  लोग  आये  नहीं  ।  अगले  दिन  खाद्य  सप्लाई  के  मामले  में  सुधार  लाने  के

 क्यों  ?
 लिये

 एक  बठक
 बुलवाई  जानी

 थी  ।  परन्तु  सभी  प्रतिनिधि  उपस्थित  नहीं  हुए
 ।

 क्या  इसलिये  कि  श्री
 waste

 को  गिरफ्तार  कर
 लिया

 गया  था  ?  इसका  अथ
 यह  हुआ  कि

 श्री  फर्नेडीज़  के  बिना  वे  नहीं  कर  सकतें थे  में  श्री  मुकर्जी  से  पूछना  चाहुंगा  कि
 att ? फनडीज़  क्या  आपके  नेती हे  आप  कहेंगे  नहीं  वह  संयोजक  हैं  ।  संयोजक  का  क्या  अथ

 आप  राजनीतिक  व्यक्ति  हैं  ।  वह  आपका  नेता  नहीं  है  वह  आपका  संयोजक  है  ।  qe

 इन  शब्दों  का  प्रयोग  करते  =  ।

 18)



 19  व
 1896  )  मंत्रि-परिषद में  अविश्वास  का  प्रस्ताव

 श्री  मुहम्मद  इस्माइल  see  समिति  के  द्वारा  चना  गया
 है  । be  जि  द

 गो श्री  दयानन्द
 मिश्र  क्यो  नेता  का  SUE  रख  धंदा  हमेशा  चलता  रहेगा

 ?  क्या
 आपमें  कामरेड  का  नाता  नहीं  हो  सकता  ?

 श्री  भागवत  झा  आजाद  किन्तु  यह  नाता  सुविधा  के  अनुसार  कामरेड  की  भावना  पर
 आधारित  होना  चाहिये  ।

 श्री  इयामनन्दन  मिश्र  :  अपना  सामंतवादी  दृष्टिकोण  है  ।

 go  पी०  आपको  भी  उस
 भीड़

 में
 सम्मिलित  हो  जाना  चाहिये  था  ।  आज

 आप 3 अविश्वास  प्रस्ताव  के  मामले  में  उनके  साथ  हैं  कल  आप  उसके  नेतृत्व  में  काम  करिये  ।

 श्री  दयानन्द  मिश्र  हम  आज  तक  कभी  सर्वोच्च  नेतृत्व  का  उल्लेख  नहीं  करते  ।  यह  आप

 कहे  रहे  हँ

 श्री  ए०  पी०  दार्मा :  इस  सब  से  क्या
 सिद्ध  होता

 है  lag  कहते हें  कि  वार्ता हो  रहीं
 qed  उन्होंने  उस  वार्ता  की  निन्दा  की  है  ।  वे

 कहते  रहे  कि  वार्ता  से  कोई  उद्देश्य  पूरा  नहीं
 ।  उन  से  यह  आशा  नहीं  की  at  सकती  कि  वे  समझौता  वार्ता  में  विश्वास

 रात  हैं॥

 वे  att  हिंसा  में  fata  रखते  हैं  ।  इस  पर  रेलवे  कर्मचारियों  के  नाम  पर  aaa  देश  में

 अमल  हो  रहा है  ।

 बतन  अयोग  की  foe  am  पर  सरकार  ने  उस  में  संधार  करने  का  निर्णय  किया  है  ।

 युक्त  सलाहकार  व्यवस्था  के  निर्णय  के  अनसार  सरकार  उन  को  पांच  वर्ष  तक  बदल  नहीं  सकती  ।

 इस  प्रश्न  कों  श्रमिक  नेताओं  के  समक्ष और  उसे  न्याय  निर्णय  के  लिये  भेज  नहीं  सकती

 रखा  गया  |  उन्होंने  सरकार  द्वारा  सिफारिशों में  संधार  करने  के  सुझाव  को  मान  लिया  और

 fata  पर  बल  नहीं  fear  ।  ऐसा  निर्णय  करने  के  बाद  अब  उन्होंने  केवल  छः  महीने
 बाद  हड़ताल  का  निर्णय  कर  लिया  |

 दि  कोई  कार्मिक  संघ  कर्मचारियों  की  भलाई  में  रुचि  रखता  है  तो  aa  हड़ताल  का  कदम

 नहीं  उठाया  और  वह  समझोते  और  मध्यस्थता  का  माग  अपनायेगा  |

 बातचीत  के  दौरान  एक  नई  nit  लाई  गई  कि  saa  वेतनमानों  और  सरकारी  क्षेत्र  के

 कर्मचारियों  के
 वेतनमानों

 में  समानता  लायो  जाये  ।  यदि  एसा  किया
 जाता  हैं  तो  उन्हे  हानि

 ही  होगी  परन्तु  उन्हें  हानि  नहीं  सकती  |  क्योंकि  तब  उन्हें  उन  अनेक  सुविधाओं

 से  वंचित  होना  पड़ेगा  जो  सरकारी  क्षेत्र  में  नहीं  मिलती  ।

 इसके  अतिरिक्त
 कई

 मांगे  भी  रखो  गई  दूं  उनकी  मांग
 है  मजदूरी  सामान्य  प्रश्न

 प्र  विचार  होने  से  पूत्र  रेल  कम  चोरियों  को
 थ  प्रतिशत  को  वृद्धि  दो  जाये  ।  रेलवे

 था  यों  की
 वेतन कौ  500  करोड़  रुपए  है  |  यदि  500  रोड  रुपए  का  75  प्रतिशत  और

 दिया  जाये  तो  क्या  यह  300  करोड़  रुपए  से  थी  नहीं  होगा  |  इससे  ag  स्पष्ट  है  कि

 उनकी  मांग  असंगत  है  ।

 इस  प्रकार  की
 असंगत

 और  असंभव
 मांगें

 कौन
 ह

 केवल  व  हो  एसी  मांगें  करत

 हैं  जो  उन  की  भलाई

 गीत
 है

 जिसके
 बारे  में में  कहा  जाता  है  वास्तव  में  करे  और  चाहते

 ह  |  उनका  वास्ता नावक  उदेश्य  राजनीतिक  हैं  ।
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 wo  पी०  शर्मा ]

 मूल्य  वृद्धि  पर  नियंत्रण  की  बात  कहीं  गई  है  ।  क्या  ऐसी  गतिविधियों  से  मूल्य  वृद्धि  पर
 प्रतिबन्ध  लगता  है  ।  afe  इस्पात  अथवा  कोयले  का  आना  जाना  गया  तो  क्या

 मूल्य  वृद्धि  पर  नियंत्रण  किया  जा  सकता  हैं  यह  हड़ताल  राजनीतिक  उद्देश्यों  से  प्रेरित  हो
 कर  की  गई  है  ।

 उन्होंने  इस  सरकार  के  बारे  में  कुछ  बातें  कही  हैं  ।  वह  पिछले  25  अथवा  26  वर्षों से  इसी  तरह  की

 बातें  कर  रहे  हैं  किन्तु  मैं  यह  बता  दना  चाहता  हूं  कि  ae  देश  कांग्रेस  और  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी

 के  नेतृत्व  में  ही  जीवित  ta  सकता  है  अन्यथा  नहीं  |

 श्री  इन्द्रजीत  गप्त च्च्फ  अविश्वास  प्रस्ताव  में  रेलों  को  बन्द  करके  राष्ट्रीय  संकट  उत्पन्न  क

 मंत्रिपरिषद  को  जिम्मेदार  ठहराया  गया  हैं  |  इस  बात  पर  समझा  प्रतिपक्ष  एकमत  है  ।

 में  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  स्थिति  से  निपटने  के  लिये  सरकार  की  क्या  नीति

 रेल  हड़तालਂ  हमारे  देश  की  कोई  नई  बात  नहीं  है  अन्य  देशों  में  रेल  हड़ताल  होती  रहती  हैं

 यह  कभी  नहीं  हुआ  कि  सरकार  ने  इस  प्रकार  बातचीत  के  बीच  में  गिरफ्तारियां  की  हो ं।
 इस  प्रकार  बड़े  भरमाने  पर  कर्मचारियों  को  मुअत्तिल  सेवा  से  कर्मचारियों  को  उन
 क्वार्टरों  से  हटाना  कभी  नहीं  हुआ ।

 अन्य  देशों  में  भो  ऐसा  कभी  नहीं  हुआ  कि  बातचीत  के  दौरान  सरकार  ने  इस  प्रकार

 गिरफ्तारियां  की  हो  बड़  माने  पर  कर्मचारियों  को  मुअत्तल  किया  गया  हैं  ।  उन्हें  सेवा  से

 हराया  गया  है  और  उनको  क्वार्टरों  से  हटाया  गया  है  ।  जनता  के  धन  का  दुरुपयोग  करके

 गर-कन्नी  कार्य  किये  जा  रहे  हँ  ।  ब्रिटेन  में  गत  वर्ष  खान  मजदूरों  की  हड़ताल  हुई  परन्तु
 वहां  को  सरकार  ने  इस  प्रकार  को  अमानवीय  कास  नहीं  किये  ।

 आज  के  टाइम्स  आफ  में  समाचार  छपा  है  कि  ब्रिटेन को  इंजीनियरी  कमंचारी  हड़तालਂ

 केरने  वाले  हैं  ।  इससे  वहाँ  की  अर्थव्यवस्था  पर  गम्भीर  भाव  पड़ेगा  परन्तु  वहां  की  सरकार

 ट  स

 हैं  ।
 स

 प्रकार  बबर  कार्यवाही  नहीं  करने  जा  रही  ।  क्या  सरकार  इस  प्रकार  ही  क्यों  सोचती

 श्री  art  फर्नेडीज़  ने  कहा  है  कि  वह  जेल  में  बन्द  होते  हुए  भी  समझौता  वार्ता  के  लिये

 तयार  हँ  ।  सरकार  तो  प्रयोग  को  भाषा  ही  लानती  है  ।  क्या  इस  प्रकार  के  दमनचक्र  a

 सरकार  कर्मचारियों  को  दबा  लेगी  ?  यह  ठीक  कमेंचारी  सरकार  का  मुकाबला  नहीं  कर

 सकते  |  सरकार  को  इन  कर्मचारियों  के  साथ  सहानभूतिपूवंकਂ  ढंग  से  बरताव  करना  चाहिये

 इन्हीं  लोगों  ने  बाद  में  रेलें  चालू  करनी  हैं  ।

 सरकार  कहती  है  कि  निर्धारित  संख्या  की  92  प्रतिशत  गाड़ियां  चल  रही  है  ।

 वह  निर्धारित  संख्या  कितनी  है  ?  इसमें  केवल  एक  था  दो  प्रतिदिन  गाड़ियां  आती  हँ  ।

 में  जानता  g  कि  सरकार  कुछ  लोगों  पर  यह  प्रभाव  चाहती  कि  यह  श्रमिकों  के  प्रति

 बहुत  कठोर  हैं  ।  हाल  हो  श्री  जी०  डी०  बिड़ला  ने  अपने  साथियों  को  बताया  है  कि  सरकार

 नोति  में  परिवहन  आ  रहा  है  ।  सरकार  अमरीका  a  अघिक  सहयोग  करने  के  लिये

 प्रयत्नशीलਂ  हैं  ।  और  इसमें  अमरीकी  wager  भी  wrt  कर  रहे  हें  ।  सरकार  चाहती  है  कि

 अधिकाधिक  अमरीकी  पूंजी  भारत  में  लगे  ।

 मांगों  पर  जो  वार्ता
 हुई  उसमें  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  ।  सरकार ने  बातचीत  प्री  होने  सें

 पहल  ही  दमनचक्र  आरंभ  कर  दिया  ।  सरकार  बताये  किः  बातचीत  को  पूरा  क्यों  नहीं  ale

 दिया  और  गिरफ्तारियां कयों  ae  कर  दी  गई  ।
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 9  1974  मंत्रि-परिषद  में  अविश्वास  का  प्रस्ताव

 नाव

 श्री  जज  फर्नाडीस  को  गिरफ्तार  किया  ।  साथ  में  अनेक  स्थानों  पर
 afraay ‘Sad

 नेताओं  को

 भी  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  ।  इस  प्रकार  हजारों  की  संख्या  में  लोगों  को  जल में में  डाल  दिया

 गया ।

 उस  दिन  में  उड़ीसा  में  एक  गाड़ी  में  यात्रा  कर  रहा  था  ।  वहां  पर  मेंने  देखा  कि

 कार  पलिस  धरपकड़  में  लगी है  ।  यह  काय  देश  में  किया  गया  है  ।.

 सरकार  कहती  है  कि  उसने  आठ  में  से  we  मांगे  स्वीकार कर  ली  है  और  केवल  दो  मांगें शेष  हैं  ।

 यह  भी  कहा  हैं  कि  मिया भाई  न्यायाधिकरण  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  करने  का  निर्णय
 ा कर  लिया  गया  है  ।  इसके  अंतगर्त  कर्मचारियों  के  केवल  कुछ  एक  वर्ग  ही  आत  ष  ।  रहे भी

 कहा
 गया  है  कि  रेल  कर्मचारियों  को  सरकारी  कर्मचारी  होने के  नाते  करो  पूरी  रक्षा  मिलता

 है  ।  वास्तव  में  यह  उनके  साथ  सबसे  बड़ा  मजाक  है  ।  संविधान  के  अनुच्छेद  311((2)  के

 अधीन  सं कड़ों  प्रमख  रेल  ट्रेड  यूनियन  नेताओं  को  सेवा  से  हटा  दिया  गय  है  |

 बयान  में  बोनस  के  बारे  में  कहा  गया  है  कि  इस  विषय  पर  बोनस  समीक्षा  विचार

 कर  रही  अतः  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  किया  जा  सकता  |  वास्तव  में  समय  से  पहले  ही

 निर्णय  हो  चका  इरान  जाने  से  पहले  प्रधान  मंत्री  ने  मुख्य  मंत्रियों  को  लिखे  एक  पत्र  में

 कहा  है  कि  बोनस  की  मांग  स्वीकार  नहों  को  जा  सकता  ।  इस  प्रकार  सरकार  न  स्पष्ट  कर  दिया

 है  कि  बोनस  की  मांग  प्री  नहीं  की  जा  भले  ही  बोनस  समिति  की  सिफारिश  कुछ

 हो ॥  यह  ठोक  है  कि  वतन  पर  प्रतिशत  500  करोड़  रुपए  व्यय  होत  हैं  ।  8.  33  प्रतिशत

 देने  से
 40  करोड़

 रुपए  प्रतिवर्ष  say  वृद्धि  हो  जायेगी  ।  क्या  यह  संभव  नहों  है  ।  परन्तु

 सरकार  ने  इत  अस्वीकार  कर  दिया  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  वतन  के  साथ  समानता  के  बार  में  में  यह  कहना  चाहता

 कि  भिलाई  कारखाने  के  रेल  ares  में  काय
 रत

 रेल  कर्मचारी  को  इस्पात  संयंत्र  के
 HHATT asa, &

 के

 साथ  काम  करना  होता  है  |  परन्तु  उनके  Fat  में  100  से  180  प्रतिशत  का  अन्तर है  र
 रुकेगा  as  में  भी  एसो  हो  स्थिति  है  ।  हिन्दुस्तान  स्टील  के

 कर्मचारियों
 को  100  रुपए

 प्रति  मास  अधिक  मिल  रह ेह  ।  इन  रेल  कर्मचारियों  का  क्या  दोष  हैं  ।  ये  लोक  इस्पात

 और  कोयल  मौत  हैं  ।  परन्तु  इनको
 कोयला

 खानों  और  इस्पात  संयंत्रों  के  न्यूनतम  वतन  पाने

 वलि  से  100  रुपए  से  अधिक  कम  मिलते  हैँ  ।  सरकार  को  उनसे  कोई  सहानुभूति  नहीं  है  ।

 हरसाल  रेलवे  प्रशासन  150  करोड़  रुपए  से  250  करोड़  रुपए  के  बीच  सामाजिक  शोलों

 पर  व्यय  करता  है  |  यट  उन  वस्तुओं  पर  होता  हैं  जोकि  जनसाधारण  द्वारा  उपभोग  के  लिये

 नहीं  होतो  हैं  ।  ये  मुख्य  रूप  से  कच्चा  माल  होता  हैं  जो  बड़  बड़े  पूंजीपतियों  और  मिलों  के

 लिये  होता  है  ।  इन  वस्तुओं  पर  भाड़ा  इतना  कम  होता  है  कि  परिवहन  लागत  भो  प्रो  नहीं

 हो  पाती  ।  परन्तु  जो  वस्तुएं  जनसाध/रण  हात  प्रयोग
 में  लायी  जाती  उनपर

 भाडा  बहुत  अधिक

 सरकार  पूंजीपति  यों  के  प्रयोग  की  वस्तुओं  पर  भाड़ा  बढ़ाकर  अपने  लभ  में  काफी  कर

 सकती  हैं  ।  जबतक  खानों  का
 राष्ट्रीयकरण  नहीं  हुआ  था  इस  पर  भाड़ाਂ  बहुत  कम  था

 परन्तु  के  तुरन्त  बाद  भाड़े  में  वृद्धि  कर  दी  गई  है  ।

 रेलवे  के  भाड़  की  बहुत  बड़ी  बकाया  है  ।  बड़े-बड़े  व्यापारी  सरकार  को  भुगतान  नहीं
 कर  रहे  हँ  ।  taq  की  वित्त

 व्यवस्था
 पर  ध्यान  देकर

 उसमें  सुधार  करन  की
 आवश्यक्ता

 सरकार  यदि  कुछ  मितव्ययता  करे  तो  कर्मचारियों  की  मांगें  प्री  की  जा  सकती हँ  ।

 a  जब
 फि  हुइ ताल  आरंभ  हो  ही  गई

 है  तो  सरकार  उसके  बारे
 में  चाहे

 क

 =
 ag  मानन

 पड़ेगा fr  समूचे  देश  में  रेलें  बन्द  हो  गई  हैं  सरकार  के  लोग  जो  चाहे  कहें  '  की  हड़ताल
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 Motion  of  No-confidence  in  the  Council  May  9,  1974
 of  Mirtisters

 इन्द्रजीत

 उना जवस
 लग  कग  प्री

 है  ।  रेलवे  के  तथा  अन्य  विभागों  के  बड़  बड़े  अधिकारी  जब  में  होते  हैं  तो  बड़े

 उद्योगपतियों  को  लाभ  पहुंचाते है  और  सेवा  से  निवृत  होने  बड़े  उद्योगरत  उनको  लाभ

 पहुंचाने  हैं  ।

 श्री  जगजीत  सिंह  जो  आजकल  एक  गृह  निर्माण  समिति  से  सम्बद्ध  होने  के  कारण  प्रसिद्ध

 है  ऐसे  ही  एक  व्यक्ति  है  ॥  यह  पहले  रेलवे  के  as  अधिकारी  थे  ।  वहू  गणित  के  एक

 बड़े  विद्वान  माने  जाते  हूँ  ।  उन्होंने  रेलवे  में  जनरल  मेनेजर  के  पद  पर  रहते  हमारी  यूनियन

 कें  बारे  में  aga  ae  शब्दों  का  प्रयोग  किया  था  ।  रेलवे  के  बड़े  बड़े  अधिकारी  इस  प्रकार

 के  हूँ  ।  ऐसे  लोगों  ने  ही  सरकार  को  गुमराह  किया  है  ।

 सरकार  पुलिस  के  माध्यम  से  ब्मसनचक्र  चला  रही  है  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  आखिर

 सरकार  चाहती  क्या है  ।  कया  यह  समाप्त  समिति  के  सदस्यों  के  साथ  बातचीत  :  करने  को  तैयार  है  ।

 हम  हड़ताल  के  पक्ष  में  नहीं  हैं  ।

 श्री  जाएं  फर्नाडीज  तो  जेल  में  भी  बातों  के  लिये  तेयार  है  परन्तु  सरकार

 कार्यों  को  दबाने  पर  तुली  हुई

 मेरी  सरकार  से  अलील  है  कि  बातचीत  के  लिये  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  को  बुलाये
 गिरफ्तारियों  की  और  दमनकारी  नीति  के  अपनाने  से  समस्या  समाधान  नहीं  होगा  ।  सरकार

 के  इस  प्रकार  के  रवैये  के  कारण  हमें  यह  अविश्वास  प्रस्ताव  लाना  पड़ा  है  ।

 इस्पात  और  खान  मंत्री  कठ  go  :  प्रतिपक्ष  वालों  सरकार  के  प्रति

 यह  अविश्वास  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  ।  मं  उनको  बताना  चाहता  हूं  कि  ऐसा  करना  एक

 गलत  कदम  हैं  ।

 श्री  नवल  किशोर  सिन्हा  पीठासीन  हुए

 [  SHRI  NAWAL  KIsHoRE  SINGH  in  the  Chair.

 यदि  यह  प्रस्ताव  नहीं  लाया  जाता  तो  शायद  सरकार  का  रुख  कर्मचारियों  के  प्रति

 होता  । सहानुभूतिपूर्ण

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  यदि  कल  स्थगन  प्रस्ताव  सवीर  हो  जाता  तो  अच्छी  बात

 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  स्थगन  प्रस्ताव  और  अविश्वास  प्रस्ताव  में  कोई  अन्तर  नहीं
 मानता

 |  उन  के  इस  तक  से  रेल  कर्मचारियों  को  किलो  wore  की  सहायता  नहीं  मिलेंगी  ।

 माननीय  सदस्य  रेल  हड़ताल  के
 बारे

 में  कह  रहे  थे  कि  सरकार  को  एसा  नहीं  करना  चाहिए
 था  और  श्री  जाज॑  फर्नान्डिज  को  गिरफ्तर  नहीं  बारना  चाहिए  ar  वे  मामले  की

 वास्तविकता  को  नहीं  जानत  वास्तविक  रोग  तो  हमारे  समाज  की  जडों  में

 हमारे  सामने  कुछ  समान  लक्ष्य  है  जो  सरकारी  क्षेत्र  के
 विकास  पर  आधारित  जाय

 भारी  में  saad  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  कार्य  करते  इनकी  कल्याण  के

 लिए  सरकार  वचनबद्ध  इस  के  लिए  हमें  शीघ्र  द्य  करना  है  ।  यह  कार्य  देवा  की

 आधिक  स्थिति  को  ध्यान  में  रखकर  जायगा  ।  किन्तु  aq  पूनिया  संघ  आन्दोलन
 से  राजनीतिक  तत्वों  द्वारा  उठाये  जाने  वाले  अनुचित  लाभ  विचार  करना  होगा  ।  क्यों ब्  a.
 कि  राजनीतिक  तत्व  श्रमिकों  के  कल्याण  कार्य  मं  बाघा  stad  सरकारी  की  यह  नीति
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 19  1896  )  मंत्रि-परिषद  में  अविश्वास  का  प्रस्ताव

 है  क्षत्र  के  उपक्रमों  के  fasta  और  gad  उत्पादन

 व्

 करने  में  लगे
 चोरियों  के

 लिए
 कल्याण  एरो  समाज  a  विकास  किय  जाए  |  किन्तु  यदि

 राजनैतिक
 तत्वों  हारा  tar  AVae  रहा  तो  इन

 प्रगतिवादी
 दलों  की  ami  स्थिति  होगी  जो  का  q-

 चोरियों  को
 ददा  सुधारने

 के  लिए  वचनबद्ध
 हूं

 ।  हमे  यह  सुनिश्चित  करना  है  fe  क्या  धार्मिक

 संघ  अन्दोलन
 a

 तत्वों 5 का  हाथ  ऊपर  रहेगा  जो  इन  वममंचारियों  को  ददा

 चहीते  हँ  |

 राजनीति  seal  को  अधिक  महत्व  fea
 जाने  है  जिन्होंने  wae  र!जनी  तिक

 दलों  जो  अपने  आपकों  प्रगतिवादी
 aa  कहत

 की  अपना  अनुगामी  बना  लिया  है  ।
 व

 wfai Pers
 raga

 शक्तियों
 से  मिल  गये  ह्  ये  जो

 रहस्यपूर्ण
 ढंग  से  अपना  कर

 इस  देव
 में

 लोक  तंत्र  को  दूर  नहीं  होने
 देती  ।  हमें  यह  पत

 लगान  है है  और

 तलाश  पालनों  कि  ये  रहस्यपूर्ण  साधन  कहां  से  आते  हैं  जिनके  बल पर  ये  दल
 अनेक

 पों

 में  यहां  सक्रिय  आज  देश के के  कोने  कोने  में  हड़ताल  ही  रही  है  और  इसके  लिए  ये

 क्रिया वादों  राजनितिक  दल  जिम्मेदार  है  ।  हेम  इस  खतर  को  सामन  ष्प्श हँ

 और  इन  दोषियों  की  निर्मल  करना  है  ।

 यहाँ  तक  रेल
 हड़ताल

 का  सम्बन्ध  हड़ताल  आरम्भ  होने  से
 पहल

 श्र  फन डाज  और

 अन्य  कामिक  संघो  के
 नेताओं

 ने  एक  समन्वय  समिति  गठित
 कर

 बातचीत  शुरू  कर  दी

 बहुत  पहले  से  हो  श्री  फर्नांडिज़  ऐसी  भाषा  प्रयोग  करने  लगे  थ  जो
 देश

 के  लिए  घातक

 हो  सकता  wil  वह  यह  कहने  से
 बिल्कुल  नहीं  झिझके  कि  हड़ताल  और  कर्मचारियों  की

 हड़ताल
 करने  के  लिप  तयार  करते  रहे ।  यदि

 वह  सरकार  के  पास  समझौते  वार्ता  के  fac

 आंते  और  बातचीत  के  दौरान  चप  रहते  थे  जो  यह  उनका  ने  तिक  कत्तव्य  ही  था  ।

 श्री  फर्नेंडी न  को  बातों  से  ta  कमेंचारियों  को  मांगों को  पुरा  करने  में  कोई  सहायता  नहीं  मिलो

 और  उनका  मामला  बिगड़ा  ही  एसी  स्थिति  में  सरकार  चप  नहीं  रह  सकता  थो

 स्थिति  से  निपटने  फा  सबसे  अच्छा  रोका  यह  है  कि  उचित  वातावरण  तयार  किया  जाए

 ताकि  17  लाख  रेल  कर्मचारियों  के  तथा  बाधित  प्रतिनिधि  हमारे  करोड़ो  लोगों  के  दिलों  पर

 भी  ध्यान  दे  सक  सरकार  केवल  17  लाख  रेल  करमचारियों  के  हि  हितों  पर  सोच  बिचार

 नहीं  कर  भक्तों  इसे  देश  के  56  करोड़  अन्य  लोगों  के
 हितों

 को  भो  ध्यान  में
 _
 रखना

 हैं
 वार्ता  समिति  के प्रबुद्ध  सदस्य  अनेक  बार  सोचेंगे  और  cay  कि  वामंचारियों  के  और  हमारे

 fea  समान  ह  सम  होता  तभी  सम्भव  है  जब
 सरकारी

 क्षेत्र  के  हितों  को  हम  अपने

 समक्ष  उब  हम  उत्पादन
 के  fea

 को  अपने  समक्ष  रखें  और  जब  देश  के  56  करोड़

 लोगों  के  हितों  को  अपने  समक्ष  रख  ।  श्रमिकों  के  हित  हम  सब  के  लिए  समान  हैं  ।

 हम  समझौत  के  लिए  बहुत  उत्सुक  हूँ  ।  हमें  क्रोध  नहीं  करना  चाहिए  ।  यहीं  कारण  हैं  कि

 इस  अविश्वास  प्रस्ताव  को  नहीं  लना  चाहिए  और  अब  इसे  पराजित  करना  चाहिए

 तभी  हम  बुद्धिमत्ता  से  कोई  हल  निकाल  सकेंगे  ।

 जन  संघ  और  सोशलिस्ट  दल  देश  के  लोक  तंत्र  को  आस्ताव्यास्त  करने  वाल  राजनीति
 a

 दल ह  ।  जो  ज
 फ्नेंडी : ब. त.

 q  को  अपने  17  लख  लोगों  क

 ह

 को  ही  ध्यान  में  रखा

 हुए  हड़ताल  वापस  ले  लेनी  चाहिए  ।  हड़ताल  समाप्त  होने के  पश्चात  हम  बातचीत  द्वारा

 समझौते  क  लिए  बेठ  सकते

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior):  Shri  K.  1),  Malviya  has  tried  to  create
 division  among  the  opposition  parties  here  This  attempt  is  very  derogative  and

 would  not  be  successful  Even  outside  the  House  efforts  are  being  made  to  create

 division  among  the  railway  workers  Common  man  is  being  mobilised  against
 railway  workers.  The  other  day  the  Prime  Minister  has  also  tried  in  the  like  man-

 ner.  But  such  attempts  would  not  solve  the  problem.
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 Motion  of  No-confidence  in  the  Council  Vaisakha  19,  1896  (Saka
 of  Ministers

 {Shri  Atal  Bihari  Vajpayee]

 It  has  been  alleged  that  the  parties  defeated  in  the  recent  U.P.  Elections  are

 trying  to  create  confusion  and  chaos  in  the  country  and  that  the  strike  is  politi-
 cally  motivated.  But  the  reality  is  that  the  spiralling  prices  and  rising  cost  of
 living  have  made  the  life  of  railway  workers  and  other  Government  employees  miser-
 able.  Disparity  in  the  pay  structure  of  railway  workers  and  other  public  under-

 taking  workers  has  created  the  gap.  There  is  scarcity  and  shortage  of  essential
 level commodities.  During  the  last  26  years  the  prices  have  never  reached  the

 they  have  reached  today.  Therefore,  if  the  railway  workers  are  demanding  higher
 wages  and  have  gone  on  a  strike  in  this  regard,  there  is  no  escape  from  it.  This
 first  demand  of  these  workers  is  not  an  antinational.

 When  after  the  strike  notice  having  been  given  by  the  railway  workcrs,  the

 negotiations  were  going  on,  the  condition  that  the  negotiations  can  only  be  started
 after  the  strike  notice  is  withdrawn.  This  new  condition  should  not  be  imposed.
 The  arrest  of  Mr.  George  Fernandese  is  also  immoral.

 It  has  been  said  from  Government  side  that  the  Shri  Fernandes  has  been
 arrested  because  preparations  for  strike  were  going  on  while  the  negotiations  were

 proceeding.  But  are  not  Government  themselves  also  making  all  preparations  for
 a  show  down?  Is  not  the  arrest  of  Shri  Fernandes  something  improper,  while  the
 negotiations  were  going  on?  The  Government  have  taken  a  wrong  step.  The
 earlier  they  withdraw  this  the  better  it  would  be  for  the  country.

 Shri  R.  Pandey  :  It  wag  a  conspiracy  of  which  you  do  not  know.  (interrup-
 tions)...

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  It  is  being  announced  over  the  All  India  Radio  that
 trains  from  Delhi  gare  going  on  schedule.  But  it  is  absolutely  wrong.  Yesterday
 only  one  train—Assam  Mail—left  from  Delhi  station  which  made  a  halt  at  Ghazia-
 bad.  From  there  it  was  sent  back  to  Delhi  in  the  evening.  Such  false  propaganda
 over  A.I.R.  should  be  stopped.

 Government  should  realise  that  the  conditions  in  which  railway  worker  have
 to  work  are  more  difficult  as  compared  to  those  in  other  public  sector  undertakings.
 They  have  to  work  day  and  night.  If  Railway  Minister  agrees  that  the  demand
 of  job  evaluation  is  correct  and  that  there  should  be  parity,  then  the  demands  of
 the  railway  workers  are  quite  reasonable  and  they  should  be  accepted.  If  Govern-
 ment  is  not  in  a  position  to  pay  more  immediately,  let  them  at  last  ‘accept  the

 demand  in  principle  and  the  working  solution  can  be  found  out  by  further  negotia-
 tions.

 अध्याय  महोदय  पीठासीन  हुए

 Mfr.  SPEAKER  in  the  Chair.  ]

 But  instead  of  opening  doors  of  negotiations  Government  is  bent  upon  to  teach  a
 lesson  to  railway  employees  this  time.  By  using  territorial  army,  B.S.F.  etc.  and

 derogatory  conditign  are  being  imposed  just  to  insult  the  leaders  of  railway  workers.
 Government  should  not  try  to  insult  leaders  of  railway  workers.  They  should  find
 out  such  an  honourable  solution  which  may  be  acceptable  to  both  sides.

 Government  should  admit  that  it  has  committed  three  mistakes.  The  first
 mistake  is  the  publication  of  the  letter  written  by  the  Prime  Minister  to  the  Chief
 Ministers  that  Government  can  not  pay  bonus  to  railway  workers.  The  letter  has
 been  published  by  those  people  who  do  not  want  settlement  and  are  interested  in

 aggravating  the  situation.
 nandes.

 The  second  mistake  is  the  arrest  of  Mr.  George  Fer-
 The  third  mistake  is  that  Government  has  placed  a  condition  unless  the

 strike  notice  is  withdrawn  further  talks  cannot  be  resumed.  It  is  high  time  Govern-
 ment  should  rectify  its  mistakes  so  that  the  situation  can  be  saved  from  getting  worse.
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 This  is  the  intention  of  this.  No  confidence  motion.  But  if  Government  is  bent

 upon  to  teach  a  lesson  to  the  railway  employees,  their  struggle  would  continue  and
 both  the  parties  would  have  to  face  the  consequences.

 out  can  be  found  out
 Sir,  the  strike  has  begun  and  it  has  not  reached  a  stage  of  deadlock.  The  way

 This  no  confidence  motion  has  been  brought  forward  with
 the  purpose  of  finding  out  an  honourable  solution  Force  is  being  used  to  crush
 the  movement  Is  it  right  to  arrest  the  members  under  MISA?  This  act  of  the
 Government  shows  that  it  has  lost  its  faith  and  ability

 Shri  Chandrajit  Yadav  (Azamgarh)  It  is  a  fact  that  majority  of  railway  em-

 ployees  are  facing  lot  of  difficulties  because  of  high  prices  But  the  question  to
 be  considered  is  whether  it  is  proper  for  railway  employees  to  go  on  strike  at  a  time
 when  the  country  is  passing  through  an  economic  crisis  Also  we  cannot  ignore
 the  impact  of  incurring  and  expenditure  of  hundreds  of  crores  of  rupees  on  the

 economy  because  a  huge  amount  will  be  required  to  meet  all  the  demands  of  rail-

 way  employees.  We  will  have  to  consider  all  aspects  of  the  problem  Railway
 Minister  or  the  Railway  Board  has  not  taken  the  stand  that  all  demands  of  railway
 employees  are  unjustified  Many  of  the  demands  have  been  accepted

 There  is  scarcity  of  foodgrains  in  the  country.  Crores  of  agricultural  workers
 do  not  get  enough  foodgrains  Even  in  this  situation  the  Railway  Minister  has

 agreed  to  open  fair  price  shops  to  supply  food-grains  in  places  where  there  are  300
 or  more  railway  employees

 The  Railway  workers  are  not  our  enemies.  We  have  got  every  sympathy  to-
 wards  them  and  want  to  consider  their  problems  sympathetically.  But  while  putting
 forward  their  demands  they  should  not  ignore  the  entire  nation.

 They  demand  that  bonus  should  be  given  to  them.  Who  will  not  like  this  thing?
 But  we  have  to  consider  all  the  consequences.  Government  should  seriously  con-

 Should sider  whether  we  should  link  the  question  of  bonus  with  production  or  not
 we  give  bonus  to  all  blindly?

 Present  strike  .is  politically  motivated  The  opposition  parties  have  incited
 number  of  strikes.  They  are  trying  to  take  the  country  on  the  path  of  ruin  in
 order  to  further  their  political  interests  We  should  face  them  boldly  The  leaders
 of  these  parties  do  not  even  think  for  a  movement  regarding  the  interest  of  the
 nation  and  its  people  They  are  interested  in  their  own  political  ends  Otherwise
 these  strikes  may  not  at  all  occur

 The  condition  of  the  workers  has  improved  during  the  last  26  years  Govern.
 ment  has  provided  more  facilities  to  workers,  it  has  revised  their  pay  scales  and

 given  them  security  of  service  In  return  the  workers  have  also  played  a  notable

 part  in  the  country’s  development

 A  country  like  India  with  a  population  of  50  crores  cannot  progress  in  a
 short  period  It  requires  time

 On  account  of  the  present  strike  the  prices  of  certain  commodities  have  in-
 creased  upto  5  to  10  per  cent  It  has  adversely  effected  the  movement  of  essen-
 tial  goods  like  coal,  cement,  steel  and  foodgrains  The  Government  have  done  no-

 thing  wrong  if  they  have  taken  steps  to  prevent  sabotures  from  causing  damage  to

 railway  property.  The  force  has  been  used  not  to  harass  the  members  but  to  pro-
 tect  national  property  and.  loyal  workers

 The  Government  want  to  find  a  solution  to  this  problem.  I  hope  railway

 employees
 will  compel  their  leaders  not  to  play  havoc  with  the  countries  economy.

 I  also  hope  that  Government  will  consider  the  demands  of  the  workers  sympathe-
 tically.

 In  the  end  I  will  appeal  not  to  press  the  no  confidence  motion.
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 of  Ministers

 श्री  सेझियान  :  श्री  चन्द्रजीत  य/दव  की  इस  अपील  से  मुझे  बड़ा  ga  हुआ  कि  इस
 प्रस्ताव  को  पेश  १  रने  पर  जोर  न  दिया  जाए  और  वे  समस्या  के  समाधान  के  लिए  15  घंटे  aor  के  लिए
 तयार  है  ।  पर  में  उनसे  अपील  करना  चाहती  हूं  कि  हम  इस  पर  जोर  नहीं  देगें  यदि  वे  सम्बन्धित  नेताओं
 से  बात  करके  करने  को  तथा  हों  ।  यदि  ऐसा  किया  तो  हड़ताल  को  टाला  जा  सकता  था  ।

 यह  अवसर
 है  कि

 जब  कि  सभीं  विपक्षी  दलों  थ  एक  साथ  मिलकर  ag  अविश्वास  का  प्रस्ताव

 रखा  है
 ।  आखिर  इसके  पीछे  कोई  तो  बात  जो  कि  सभीं  दल  एक  मत  है  ।

 यह  कहा  जाता  रहा  कि  केवल  8  प्रतिशत  लोग  रेलवे  हड़ताल  में  शामिल  हैं  ।  यह  निर्णय  उन  लोगोंका

 हो  सकता  जो  केवल  रेडियो  सुनते  स्थिति  इसके  सवेरा  विपरित है  ।

 इस्पात
 और  खान  मंत्री ने  इस  प्रस्ताव में  तोप  करते हुए  कह  है  कि  सरकारी  क्षेत्र के  क्यारियों  को

 चिकित्सा  तथा  बढिया  कालेजों  की  सुविधाएं  प्रदान  की  गई  हैं  ।  उन्होंने  यह  भी  है  कि

 कारी  क्षेत्र
 के उपक्रम  में  काम  कर  रहे  कमेंट्री  को  औसतन  600  रुपये  मासिक  वेतन  मिल  रहा  है  ।  यहि  बात

 रेल  कमच/रियों  ने  उठाई  है  ।  वे  कहत ेहैं  कि  जब  सरकार  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्र प्र  कमेंट्री  को  600

 रुपये  मासिक  देती  है  तो  सरकार  रेल  कर्मचारियों  को  उनके  समान  क्यों  नहीं  समझती  |

 उन्होंने  यह  बात  भी  स्वीकर  की  है  कि  एसा  एक  दिन  में नहीं  किया  जा  सकत  है  ।  एसी  स्थिति  में  जब

 सरकार  उन  लोगों  से  बातचित  कर  रही  थी  तो  तभी  कह  सकती  थी  कि  एक  दिन  में  नहीं  कियां

 जा  सकता  |  यह  चरण वर  कार्यक्रम  में  किया  जा  सकता  है  ;  ।  सरकार  इसके  लिए  चरणबद्ध  कार्यक्रम  हिसार

 कर  सकती  है  और  इसे  रेल  कर्मचारियों  के  समक्ष  पेश  कर  सकती  है  और  वे  पालन  नहीं  करते

 तो  फिर  तथा  विश्व  को  इससे  अवगत  किया  जा  पकता  श्री  मालवीय  ने
 हैं  कि

 वेतन

 वृद्धि के
 साथ  साथ  उत्पादन

 में  भी  वृद्धि  पए  यदि वे  रेलवे  नाना  द्वारा दी  गई
 सामग्री

 को  देखें  तो  उन्हें  पता  चले  कि  रेलवे  में  श्रम  उत्पादन  1972-73 में  1950  -51  की  में  64

 प्रतिशत  बढ़ा  है  तथा  रेलवे  व्कंशपों  में  यह  वृद्धि  54  प्रतिशत  दुई  है  जब  की  कर्मचारियों  की  संख्या  9

 प्रतिशत  फटी  है  ।  ताइपे यह  है  कि  सभी  क्षेत्रों  में  sear  बड़ी  है  ।

 इस  अविश्वास  प्रस्ताव  में  हम  यह  चर्चा  नहीं  कर  रहे  कि  क  चोरियों  को  कम  से  कम  कितना  वेतन  दिया

 जाए  ।  हम  केवल  इतना  कहना  चहते  हैं कि  उन  लोगों  को  क्यों  गिरफ्तार  किया  गया  जिनसे  वार्ता

 को  जानीं  चाहिए  थी  tag  मानता  हुं  कि  सरकार से  टकराना  कठिन  तथा  सरकार  मजबूत

 होनी  भी  पर  इसका  यह  अथ  नहीं  कि  सरकार  उस  शान्ति  का  उपयोग  संघों  को  तोडने  और

 रियों
 को

 दबाने  में  इस  हड़ताल की  सुचना  काफी  समय  पहले  दी  गई  थी  तथा  उनके  द्वारा
 पेश  की

 गई  मांगो ंके  आधार  पर  बात  की  जानी  चाहिए  ।

 हड़ताल  की  संभावना  उसी  समय  से  जब  की  1973  में  मांग  पत्र  दिया  था  ।  उसी  समय

 जाजें  फर्नान्डिज  ने  स्पष्ट  किया  था  कि  यह  मांग  पत्र  है  तथा  हम  बातचित  करने  को  तैयार

 चीत  आरम्भ भी  हो  गई  थी  ।  परन्तु  सरकार  ने  बातचीत  के  दौरान  स्वयं  सन्देहास्पद  तरीके
 अपनाये

 उसने  श्री  फारनेनडीज  को  गिरफ्तार  कर  लिया  जब  कि  बातचीत  जारी  थी  ।  सरकार  ने  जिस  ढंग  से

 फुलवरिया  की  वह  आपत्तिजनक  और  भड़काने वाला  तरीका  था  ।  जब  सरकार  के  पास  सभी  शक्तियां

 मौजूद  तो  उसने  इतने  घटिया  तरीके  क्यों  अपनाये  ?  वास्तव  में  होना  तो  यह  चाहिये  था  की  सरकार

 एक  आदर्श  नियोजक  का  उदाहरण  देश  के  सामने  रखती  ,  जिससे  निजी  क्षेत्र  के
 नियोजक  भीਂ  उसे  अपनाते

 परन्तु  सरकार  ने  जो  कुछ  किया  यह  उसे  के  बिल्कुल उलट  है  ।

 श्री  केशव  देव  मालवीय  ने  कहा  है  कि  हड़ताल  को  कठोरता  से  कुचल  दिया  जाना  चाहिये  ।  सरकार

 को  दृढ  रहना  चाहिये  ।  म  चाहता  हूं  कि  सरकार  दढ  परन्तु  सरकार  कर  चोर
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 बाजारियों  तथा  तोड़  फोड़  करने  वालों  के  विरूद्ध  कठोर  क्यों  नहीं  रहती ?  हमारी  शिकायत
 यह  है  कि  सरकार  इन  समाजविरोधी तत्वों  के  विरूद्ध  कठोर  नहीं  इनके  विरूद्ध जो  भी  कानून  बनाये

 जाते  उनको  कभी  क्रियान्वित  नहीं  किया  जाता  इस  के  विपरित  सरकार  अपना  समूचा  रोष  कामना  रियों

 पर  दिखा  रही  है  |
 सरकार  के  पास  असीमित  शक्तियां  है

 ।
 वह  उन

 सब
 का  प्रयोग

 इन
 बेचारे  कर्मचारियों

 के  विरूद्ध
 कर

 रही  है
 |

 सरकार
 का  1000

 करोड़  रुपये
 का

 रक्षा  बजट  है
 ।

 वह  इसका
 उपयोग

 कर्मचारियों
 के  विरूद्ध  कर  रही  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  कर्मचारी  सरकार  का  नहीं  कर  पायेंगे  और  वह

 उन्हें  अपनी  शक्ति  के  बल  पर  कुचल  देगी  ,  परन्तु  इससे  देश  को  क्या  लाभ  होगा
 ?

 मुझे  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  मूल्य  वृद्धि  ,  इस्पात  के  उत्पादन  में  कमी
 और  सरकार  की  भी  अन्य

 विफलताओं के  लिये  रेल  हड़ताल  को
 बहाना

 जायेगा  |  यहं  बात  इससे
 स्पष्ट  है

 कि  सरकार

 ने  बातचीत  की  बजाय  हड़ताल  करना  श्रेयस्कर  समझा  सरकार  ने  हड़ताल  को  दबाने  में
 कुशलता

 1  दिखाई

 वह  रेलों  के  संचालन  को  सुव्यवस्थित  करने  तथा  लाभ  कमाने  में  कभी  नहीं  दिखाई  ।  सरकार ने ने  जो  श्रम

 विरोधी नीति  अपनाई  उसे  देख  कर  म  चकित हूं  ।

 श्री  सी०  एम०  स्टीफन  अध्यक्ष  में  संकल्प का  विरोध  करता हुं  ।

 में
 यह

 तो
 नहीं  कह  सकता  कि  वस्तुतः

 स्थिति कया  क्योंकि  मेँ  बातचीत  के  दौरान  हाजिर  नहीं  था

 परन्तु
 यह  सौभाग्य की  बात  है  कि

 मैंने  श्री  इन्द्रजीत  श्री  मुकर्जी  और  श्री  To  पी०  के  भाषण

 सुन ेह  ।  मैं  रेल  मंत्री  के  वक्तव्य  से  जो  उन्होंने  2  1974  को  सभा  में  दिया  अवगत हूं  ।  श्री

 इन्द्रजीत  गुप्त  तथा  श्री  मुकर्जी  ने  सभा  में  कहा  था  कि  बातचीत  में  काफी  प्रगति  हुई  थी  और  सरकार  कुछ

 रियायतें  देने  को  सहमत  हो  गई  थी  ।

 रेल  मंत्री  ने  3  1973  से  पहले  जो  वक्तव्य  दिये  वे  सब  के  सामने  हं  और  उन  का  किसी ने
 खण्डन  नहीं  किया  है  ।  रेल  मंत्री  ने  विभिन्‍न  मांगों  का  वर्गीकरण  करते  हए  कहा  था  —e

 मांग  सख्या  1  किसी  का  उत्पीड़न  a  किय  जाये  इसे  स्वीकार  कर  या  गया है

 माग  सख्या  2  काम  के  घण्ट  आठ  होते  चाहियें  इसे  स्वीकर  कर  लिया  गया है  ।

 मांग  रड  नैमित्तिक  श्रम  पद्धति  को  समाप्त  किया  हमने  रेलवे  की  सिफारिश  स्वीकार

 जाये  ।  कर  ली  है  ।

 माग  सख्या  6  राजसहायता  प्राप्त  खाद्यान्न  इस  मांग  के  संबंध  में  ag  निर्णय

 किया  गया  है  कि  जिस  बस्ती

 में  रेल  कर्मचारियों  की  संख्या  3
 से  अधिक  वहां  उचित  मूल्य

 कीं  दुकानें  खोली  जायें  ।

 संबंधित  है--इस से  लगभग  350  करोड़  रुपय  का  भार मांग  संख्या  4  वेतन  के  पुनरीक्षण से
 इसलिये  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता ।

 मांग  संख्या  मंहगाई  भत्ते  के  पुनरीक्षण  से  संबंधित  है--चुकी  वतन  आयोग  अपनी  सिफारिशें

 दे  चुका  इसलिये  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 मांग  संख्या  5  बोनस  से  संबंधित  है--जैसा  कि  आप  को  ज्ञात  है  कि  बोनस  पुनरीक्षण  समिति  इस  बारे
 में

 विचार कर  रही  इसलिये इस  बारे  में  अभी  कोई  facia लेना  समय  से  qa  होगा ।
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 उपर्युक्त  कथन  से  यह  स्पष्ट  है  कि  अधिकांश  मांगों  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  था  और  यह  हड़ताल

 किसी  विशेष  मांग  के  समर्थन  में  नहीं  अपितु  समन्वय  समिति  के  नेताओं को  गिरफ्तार  किये  जाने  के

 विरोध में  यदि  यह  हड़ताल  किसी  विशेष  मांग  अथवा  श्रमिकों  के  अधिकारों  के  लिये  होती  ,  तो  बात  समझ

 में
 आ

 सकती  परन्तु  यह  सभी  जानते  हैँ  कि  यह  हड़ताल इस  उद्देश्य  से  नहीं  की  गई  रेल  मंत्री ने  उन
 मांगों

 का
 वर्गीकरण

 जिन्हें  स्वीकार  किया  जा  सकता  है  ।  बोनस  की  मांग  के  बारे  में  सरकार  ने  पूर्ण रूप
 से  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  वह  इस  मांग  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकती  और  फिलहाल  इस  पर  बातचीत  नहीं  हो

 सकती  इस  पर  समुचित  समय  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 बातचीत  के  दौरान  हड़ताल  का  नोटिस  दिया  गया  था  ।  यद्यपि  बातचीत  के  दौरान  हड़ताल  का  नोटिस

 देना  उचित  नहीं  फिर  भी  सरकार  ने  बातचीत  जारी  रखी  ।  जब  समझौते  के  अन्तिम  रूप  दिया  जाने

 बाला  था  और  उस  पर  हस्ताक्षर  होने  वाले  AT,  तो  उनके  नेता  मिजाज  फरनानडीज़  को  दिल्‍ली  में  ही  रहना

 चाहिये  था  तथा  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिये  था  कि  कोई  समझौता  हो  तो  वह  अचानक  दिल्‍ली  से

 अचानक गायब  हो  गये
 |  यह  एक  बहुत  गैर  मामूली  बात  थी  ।  कोई  भी  कार्मिक संघ  एसा  नहीं  कर

 its  यह  20  लाख  कर्मचारियों का  प्रश्न  था ।  रेल  मंत्रो ने  उनसे  बार  बार  अनुरोध  किया  था  कि  वह
 समझौता  होने  तक  दिल्‍ली  में  ही  रहें  परन्तु  इसके  विपरीत  उन्होंने  वक्तव्य  दे  दिया  कि  बातचीत  विफल

 हो  गई  वह  दिल्‍ली  से  बाहर  गये  और  बातचीत  आगे  न  बढ़  सकी  |  ऐसी  स्थिति में  सरकार  के  पास

 उन्हें  गिरफ्तार  करने  के  सिवाय और  कोई  चारा  नहीं  था  ।

 जहां  तक  समानता  का  प्रश्न  है
 एन०  एफ०  आई०  आर०  ने  भी  इस  का  विरोध  किया  था  और  सरकार

 ने  भी
 अपनी

 स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  है  ।  क्या  मैं  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  तक  उनके  दल  से  पुछ  सकता  हुं  कि  बोनस

 आयोग  के  बारे  में  कया  हो  रहा  है
 ?  To  आई०  टी ०  य०  सी०  ने  अपना  ज्ञापन  दिया  था  और  अनुरोध  किया

 था  कि  रेल  कर्मचारियों  को  बोनस  दिया  जाना  चाहिये  ।  परन्तु  उन्होंने  आयोग  को  छोड़  दिया  और  अपना

 कोई  प्रतिनिधि नहीं  भेजा  ।  हिन्दु  मजदूर  सभा  के  प्रतिनिधि श्री  देसाई  ने  भी  आयोग  की  बैठकों  में

 भाग  नहीं  लिया  ।  इनके  असहयोग के  कारण  ही  बोनस  के  बारे में  अभी  तक  कोई निर्णय  नहीं  किया

 जा  सका है  ।

 यह  विचित्र  बात  है  कि  श्री  जाज॑  फरनानडीज  की  गिरफ्तारी  का  विरोध  करने के  लिये  परस्पर  विरोधी

 राजनीतिक दल  जेसे  साम्यवादी दल  )  ,  जनसंघ  तथा  स्वतंत्र  पार्टी  आदि  एक  स्वर  में  बोल  रहे
 ह्  इस  से  स्पष्ट  रूप  से  यह  ज्ञात  होता  है  कि  यह  सब  राजनीतिक  खेल  है  और  इसे  राजनीतिक  तरीके

 से  ही  निपटा  जाना  चाहिये  ।  इसके  अतिरिक्त  इससे  निपटने  का  अन्य  कोई  रास्ता  नहीं  है  |

 शी  पी०  एम०  मेहता  :  यह  बडे  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि
 सरका  रने

 औद्योगिक  लोकतंत्र

 के  सब  सिद्धान्तों को  ताक  पर  रख  दिया है  ।  आज  देश  में  जो  आर्थिक  अव्यवस्था  उसके  लिये  सरकार

 जिम्मेदार  रेल  हडताल  के  लिये  भी  सरकार  जिम्मेदार  है  ।  इस  का  कारण  यह  है  कि  जब  बातचीत
 चल  रही  थी  तो  सरकार  ने  कर्मचारियों  के  नेताओं  को  गिरफ्तार  करके  जेल  में  डाल  दिया  ।  रेल

 चारों  को  काम  करते  हुए  गिरफ्तार  किया  गया  ।  उन्होंने  हडताल  नहीं  की  थी  ।  इन  सब  बातों  का  परिणाम

 स्वरूप  कि  रेल  कर्मचारियों  मजबूर  हो  कर  हाड ताल  करनी  पडी  ।  उन  के  सामने  और  कोई  चारा

 नहीं था  ।

 श्री  बसन्त  साठे  पीठासीन  हुए

 |  SHRI  VASANT  SATHE  in  the  Chair  |

 श्री  जाज॑फरनेन्डीज  ने  प्रधान  मंत्री  तथा  रेल  मंत्री  को  जो  पत्र  लिखा  था  उससे  स्पष्ट  है  कि  कर्मचारी

 बातचीत  करने को  तैयार  थे  तथा  अभी  भी  तैयार  हैं  ।  सरकार  पुन  बातचीत  आरम्भ  क्यों  नहीं  करती
 ?

 उसने यह  अपने  सम्मान  का
 मामला  क्यों  बनाया  हुआ  है  ?
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 रेल  कर्मचारियों  की  मुख्य  मांग  बोनस  है
 ।

 इस  सभा  ने  बोनस  अधिनियम पास  किया  था  ate

 अधिनियम  में  यह  उपबंध  किया  गया  है  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  छोट  से  छोटे  उपक्रम  में  श्रमिकों
 को  33

 प्रतिशत  की  दर  से  बोनस  चाहे  वह  उपक्रम  लाभ  में  चल  रहा  अथवा  उस  में  हानि  हो  रही  हो  ।

 फिर  सरकार  किस  तरह  इस  सबसे  बडे  वाणिज्यिक  सरकारी  उपक्रम के  कमंचारियों  बोनस  देने से

 इंकार कर  सकती है  ?  सरकार को  एसा  करने का  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।  उन  की  इस  मांग  को
 अस्वीकार  करना  न्यायोचित  नहीं  है  ।  कर्मचारियों  तथा  उन  के  नेताओं  को  गिरफ्तार  करके  स्वयं  सरकार

 ने  बातचीत  में  बाधा  डाली  है  ।  जब
 सरकार

 ने
 बोनस

 को
 स्थगित  मजदूरी  स्वीकार  किया

 तो
 वह  किस

 प्रकार  रेल  कर्मचारियों  को  बोनस  देने  से  इंकार  कर  सकती  है  ।

 उन  की  दूसरी  मांग  यह  है  कि  वैज्ञानिक  ढंग  से  उन  के  कायें  का  मूल्यांकन  किया  जाये  यहं  उनकी

 बिल्कुल  उचित  मांग  है  ।  आधनिक  यग  में  सरकार  उनकी  इस  युक्तिसंगत  मांग  को  अस्वीकार  कर

 सकती है  ?

 सरकार  का  कहना  है  कि  वित्तीय  स्थिति  इतनी  खराब  है  कि  वह  बोनस  देने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ।

 इस  का  क्या  कारण  है
 ?

 इस  के  कारण यह  है
 कि

 रेल  कर्मचारियों का  वेतन  बिल  बढ़  जायेगा  |  परन्तु

 वास्तविकता  यह  है  कि  इस  समय  रेलवे  में  400  लाख  मीटर  टन  की  क्षमता  बेकार  पडी  है  ।  इस  बेकार

 क्षमता  के  कारण  भारी  हानि  हो  रही  है  ।  यह  बेकार  क्षमता  रेलवे  की  कुल  क्षमता  का  पांचवां  भाग  है  ।

 इस  के  लिये  सरकार  जिम्मेदार है  ।  सरकार  का  प्रशासन  अक्षम  है  और  वह  इसਂ  जिम्मेदारी को  टालना

 चाहती है  ।  हाल  के  वर्षों  में  रल  यातायात में  भारी  वृद्धि  हुई  फिर भी  समझ  में  नहीं  आता  कि  रेलवे
 को  घाटा  क्यों  हो  रहा  है  ।

 सरकार को  इस  प्रश्न  की  प्रतिष्ठा  का  प्रश्न  नहीं  बनाना  चाहिये  ।  सरकार  को  रेलवे  कर्मचारियों के
 प्रतिनिधियों

 के  साथ
 बातचीत  आरम्भ करनी  चाहिये  ।  उन  के  नेताओं  को  तथा  उन्हें  तुरन्त  रिहा  किया

 जाना  चाहिये
 और  कोई  मान्य  समझौता  करने  के  लिये  प्रयास  करना  चाहिये  ।  यह  तो  कर्मचारी भी  जानते

 हैं  कि  उन  की  समूची  मांगों  को  ज्यों  का  त्यों  स्वीकार  नहीं  किया  जा  इस  लिये  लेन-देन के  आधार
 पर  सरकार  मत  भेदों  को  दूर  कर  सकती  है  और  कोई  मान्य  समझौता  ढूढ़  सकती  है  ।

 रेल  मंत्री  ने  कहा  था  कि  वह  श्री
 फर्नान्डिज

 की
 गिरफ्तारी

 के  कारण  बतायेंगे |  परन्तु  उन्होंने अभी
 तक  वे  कारण  नहीं  बताये  हैं

 ।  में  आशा  करता
 कि

 वह
 सभा

 को
 उन  कारणों  से  अवगत  करायेंगे |  में  यह

 जानना  चाहता हूं  कि  उन  श्रमिकों  को  क्यों  गिरफ्तार  किया  जो  कि  काम  पर  ?  ऐसा  करना  सरकार

 की  श्रम  विरोधी  नीति  का  द्योतक  है  ।  सरकार  दावा  तो  ae  करती  है  कि  वह  प्रगतिवादी
 है  तथा

 किसानों

 और  श्रमिकों  की  भलाई
 में

 जबकि  उस  की  नीतियां  पूंजीवादी  और  प्रतिक्रियावादी हैं  ।  यदि

 सरकार  इन्हीं  नीतियों  का  पालन  करती  रही  तो  देश  को  बडे  विनाशकारी  परिणामों  का  सामना  क  रना

 पडेगा  |

 मे  सरकार  से  अपील  करता  हुं  बातचीत  आरम्भ  की  श्रमिकों  तथा  उन  के  नेताओं  को  रिहा

 किया  और  लेन-देन  की  नीति  के  आधार  पर  कोई  समझौता  जाय  ।

 Shri  H.  K.  L.  Bhagat  (East  Delhi)  :  Mr.  Chairman,  Sir,  I  have  listened  to  alf
 the  speeches  attentively  but  I  always  give  an  attentive  ear  to  the  speeches  of  Shri
 Atal  Bihari  Vajpayee.  He  is  a  great  leader  and  I  do  not  want  to  lessen  his  great-
 ness.  He  is  a  great  leader  but  he  is  a  greater  actor  also.  I  have  heard  him  deli-

 vering  speeches  during  election  campaign  in  U.P.  He  has  told  the  farmers  that

 injustice  is  being  meted  out  to  them  and  therefore  they  should  demand  more  money.
 He  has  asked  the  people  to  demand  for  foodgrains  at  cheaper  rates.  He  has  asked
 the  urban  population  to  demand  for  power  and  on  the  other  hand  he  has  told  power
 engineers  that  injustice  is  being  meted  out  to  them.
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 Though  it  is  said  that  politicians  are  actors  in  one  or  the  other  sense  and
 Shri  Vajpayee  is  the  best  actor.  {  will  recommend  his  name  to  the  Prime  Minister
 for  the  best  actor  award  to  him.  (interruptions)  Shri  Piloo  Modi  is  taking  an  exception
 to  it.  I  will  recommended  that  the  first  best  actor  award  may  be  given  to  Shri
 Vajpayee,  second  to  Shri  Piloo  Modi  or  to  Shri  Syotirmoy  Basu.  I  understand  that

 the  second  award  should  go  to  Shri  Piloo  Modi  because  we  are  interested  more  in
 amusement  * .  .  (interruptions)  Shri  Shyam  Nandan  Mishra  should  be  given  consola-
 tion  prize.

 I  have  been  very  much  impressed  by  the  speech  of  Shri  Indrajit  Gupta.  The

 points  made  by  him  are  worth  consideration.  But  I  would  like  to  say  that  the  Gov-
 ernment  is  not  responsible  for  the  situation  in  which  he  finds  himself.  It  is  he
 who  is  responsible  for  landing  himself  in  such  a  situation.

 He  says  that  a  great  number  of  forces  and  parties  are  working  for  uprooting
 democracy  from  this  country  by  indulging  in  violence  and  creating  chaos  here.

 They  want  to  paralyse  the  country.  He  warns  the  country  against  these  forces  and
 is  also  struggling  against  them.

 Nobody  denied  that  the  the  railway  employees  have  no  grievances  and  we  had

 sympathy  for  them.  But  the  question  is  should  they  paralyse  the  country  for  the
 redress  of  their  grievances.  The  railway  employees  had  always  been  loyai  and
 we  expect  that  they  would  maintain  that  tradition.  Even  now  we  hope  that  they
 will  realise  the  tactics  of  opposition  parties  who  worked  to  destroy  the  economy  of
 the  country.

 It  has  been  said  that  Government  were  themselves  interested.  in  a  strike.  But
 The  fact  is  that  Government  tried  their  level  best  to  avert it  is  a  baseless  charge.

 the  strike.  They  took  all  possible  preventive  measures.  Though  resorting  to  strike
 is  a  fundamental  right  but  under  the  constitution,  a  law  has  been  passed  declaring
 strikes  in  essential  services  as  illegal.

 Shri  Inderjit  Gupta  has  mentioned  to  Railway  strike  of  England.  But  tactics

 adopted  by  the  strikers  here  have  not  been  adopted  there.  Offices  have  not  been
 attacked  there.  Neither  any  member  of  Parliament  was  forced  to  resign  or  any
 member  of  Legislative  Assembly  was  gheroed  in  Britian  during  Railway  strike.

 Shri  Jyotirmoy  Basu:  The  Prime  Minister  of  Australia  was  gheroed.

 Shri  H.  K.  L.  Bhagat:  Mr.  Chairman,  Sir,  the  hon’ble  speaker  has  been  re-

 peating  almost  daily  that  the  opposition  members  are  holding  the  house  to  ransom.

 Does  it  happen  in  British  Parliament?

 Shri  Shamim  Ahmed  Shamim:  It  does  happen  there.

 Shri  H.  K.  L.  Bhagat:  It  does  not  happen  there.

 Otherwise Shri  Shyam  Nandan  Mishra:  You  should  not  talk  about  the  chair.

 we  will  also  have  to  say  something  else.  Will  they  preach  us  about  our  behaviour

 to  the  chair?

 Shri  H.  K.  L.  Bhagat:  I  have  said  nothing  new.  The  speaker  has  said  repea-
 .  . tedly  that  they  are  holding  the  House  to  ransom.

 An  hon’ble  member:  It  is  absolutely  wrong.

 Shri  H.  K.  L.  Bhagat:  These  remarks  are  on  the  record.  He  has  not  said  it

 once  but  on  a  number  of  times.  न  (interruptions)...
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 सभापति  महोदय :
 शान्त  रहिये  ।  कृपया  उत्तेजित  मत  होइये  ।  हो  सकता  हैं  जो  वह  कह  रहे  हैं  ।

 आप  उनसे  सहमत  न  हो  |

 श्री  श्याम नन्दन  मिश्र  :  उन्हे  हमें  चेअर  के  प्रति  हमार  व्यवहार के  लिये  उपदेश  दे  ने  की  आवश्यकता

 नहीं है  ।

 सभापति  महोदय  :  उन्होंने  अध्यक्ष  के  प्रति  कुछ  नहीं  कहा  है  वहू  तो  केवल  अध्यक्ष  दारा  सदन  को  कही

 गई  बात  क़  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपयी  :  उनके  उल्लेख  करने  को  आवश्यकता  ही  नहीं  थी  |

 सभापति  महोदय  श्री  आप  अध्यक्ष  वा  vere
 मत

 कीजिये  |

 दामाद  अहमद  दा साम :  उन्होंने  ब्रिटिश  संसद  वग  5
 लल्ले  किया  है हैं  ।  मैं ऊ

 i . ot
 स्मरण  दिलाना  चाहता

 हूं कि  वह  एक  सदस्य  ने  एचके मन्त्री  को  थर्ड  मारा  था  ।  अभी  हमने  एसा र aa  किया

 श्र  पी०  जी०  मावलंकर  अध्यक्ष  महोदय  ने  कब  YS  वात  कही  हैं  ।  उन्होंने  ऐसा  नहीं  कहा है  ।

 सभापति  महोदय  :  मैने  माननीय  सदस्य  को  कह  दिया  है  कि  वह  बीच  में  अध्यक्ष  को  नाम  न  लावें  |

 Shri  H.  K.  L.  Bhagat  :  Mr.  Chairman  Sir,  I  withdraw  the  words  about  the

 speaker  for  the  satisfaction  of  these  able  friends.

 It  is  being  said  that  Government  are  using  army  and  police.  But  it  has  been

 complained  in  this  House  repeatedly  for  the  non-arrival  of  police  in  time  in  the
 event  of  any  incident.  It  is  difficult  to  understand  this  double  stand.  As  regards
 the  arrest  of  Shri  Fernandes,  the  Government  had  to  take  that  step  in  view  of
 his  utterances  that  strike  was  inevitable  and  a  clear  threat  to  the  peace  of  the
 country  and  no  Government  could  ignore  it

 प्रो०  मघ  दण्डवत  :
 इससे  पूर्वे  थि  श्री  फ्रैंक

 मन्थनी
 अपना  भाषण  शुरू  करें  मैं  सभा  का

 ध्यान  एक
 गम्भीर  घटना  की

 ओर  आक्षित  करता  हुं  श्री  जाज॑  फर्नाडीज
 सहित

 15  व्यक्ति
 पहाड

 जल  में  आज
 भूख  हडताल

 पर  हैं  और  वे  केवल  पानी ल  रहे  उन्हें  वकील  की  सहायता  भी  नहीं  दी
 उ उन्हें  अपने  परिवार  के  सदस्यों  से  भी  मिलने  की  अनुमति  नहीं  दो  गई  हैं  ।  कैदियों  को  यें

 मांगें  जायज  हैं  और  में  आशा  करता  हू ंकि  सभा  इस  ओर  ध्यान  देगी  ।

 श्री  me  एंटनी  (ata fafese-ret-a1 Tha )  गत  मास  की  11  तारीख  को  मैंने  एंग्लों-इंडियन
 रेल  कमंचारियों  को  वक्तव्य  के  माध्यम  से  अपील  की  थीਂ  कि  वे  हडताल  में  शामिल  नहों  ।  मैंने

 था  नि  देशਂ
 कौ

 न  केवल  आधिक  संकट  का  सामना  करना  पंड  cars  बल्कि  हम  आधिक
 असफलता

 व की

 स्थिति  में  हूँ  और  इस  समुदाय  द्वारा  हडताल  में  शामिल  होने  से  समूचा  प्रशासन  ठप  हो  जायेग  ।  परन्तु
 सरकार  कोई  प्रिया  उपलब्ध  नहीं  कर  रहो  उनकी  पत्नियों  तथा बे  टियों  की  गम्भीर  परिणामों  की

 धमकी दी  जा  रही  !  रेल  मंत्री  इस  पर  ध्यान  दें  ।

 बातचीत  को  तोड  कर  श्रीਂ  जाने  फर्नान्डिज  को  अन्य
 श्रमिक

 नेताओं  को  इस  दौरान  बन्दी  बनाना

 बहुत  ही  गलत  बात  है  ।  इससे  सरकार का  a
 सामने  आता  है  सरकार  द्रास  दमनचक्र

 चलाना  बहुत  खतरनावा  काम  ।  यदि  मान  भी  लिया  जाये  कि  सरकार  अपने  कडे  साधनों  से  हड़ताल

 को  विफल  भो  कर  देती है  i  इसका  परिणाम  क्या  होगा  इससे  कडवाहट  और  घणा  और  भी

 बढ़  जायेंगी
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 Motion  of  No-confidence  in  the  Council
 of  Ministers

 Vaisakha  19,  1896  (Saka)

 SS

 फ्रेंक  मन्थनी

 मनोवैज्ञानिक  घावों  के  अतिरिक्त  शारीरिक  घावों  को  भी  भरने  और  ठोक  होनें  में  कुछ  समय  तो

 लगता  यदि  रेल  कर्मचारियों  की
 हडताल

 को
 विफल

 भी  कर  दिया  जाता  है  तो  सामान्य

 स्थिति  नहीं  ला  सकती  ।  इसमें  3  या  4  वर्ष  लग  इस  दौरान  अथ  व्यवस्था  की  स्थिति  क्या

 होगी  ?

 सरकार  को  चाहिये  कि  अब  वातावरण  कपूर  बदला  हुआ  है  ।
 1948

 में  भारतीय  रेल

 तमंचा  रियों  को  प्रशासन  अपने  पांव के  नीचे  दबा  सकता  था  ।  1960 में  भी  उन्हें  नियंत्रण में
 जा

 सकता  था  ।
 परन्तु

 इस  समय  हालात  पुश्त  भिन्न  हैं  ।  सभो  लोग  अभाव  और  भ्रष्टाचार  से  तंग हैं  ।  इस

 प्रकार  के  बल
 प्रदर्शन

 से  सरकार  ने  भी  श्री  जाज॑  फर्नान्डिज  के  पीछे  सभी  मजदूर  संघों  को  एकत्रित  कर

 दिया  यदि  उन्हें  अलग  कर  दिया  जाता  और  बातचीत  से  समझौता  हो  जाता  तो  स्थिति  भिन्न  होती  ।

 यदि  सरकार  बल  प्रयोग  से  अपनी  दृढ़ता  दिखाती  रही  तो  देश  में  हडताल  के  बाद  हडताल
 ज्योति  आएगी  |

 न  केवल  अन्य  रेल  कर्मचारी  बल्कि  अन्य  सभी  वर्गों  के  तमंचा री  भी  दंड ताल  में  शामिल  हो  जायेंगे
 क्योंकि

 देश  में  कोई
 भी  एसी  परिस्थितियों  को  सहन  नहीं  कर  सकता  जिन  मे  जीवन  बसर  करना  दूभर हो  जाये  |

 अभी
 ज्यादा  देर  नहीं  हुई  हैं  ।  सरकार  को  बुद्धिमता  से  काम  लेना  सूझबूझ  और  समझदारी

 से  काम  करके  समझौता  कर  लेना  चाहिये  |

 रेल  कर्मचारी  सरकारी  क्षेत्र  के  साथ  समानता
 और  न्यूनतम  मजदूर

 क  मांग  कर  रहे
 सरकार  उन्हें ये  सब  देने  से  कसे  इनकार  कर  सकती है  ।  उन्हें इन  सब  बातों  से  कैसे  वंचित  रखा

 जा
 सकता है  ।  साकार  कहती  है  कि  उसके  पास  धन  नही  है  ।  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  के  कर्मचारियों  को

 ये
 सब

 चीजे  देते
 समय  उसके  पास  कहां  से  धन

 आया
 ।  यद्यपि  सरक  री  क्षेत्र

 के
 सभी  उपक्रम  घाट

 में  चल  रहे  हैं  ।  ये  सभी  समस्याएं  सरकार  द्वारा  स्वयं  पदा  की  गई
 हैं  ।  सरकार  को  बुद्धिमता  से  काम  लेना

 चाहिए  ।  सभी
 कर्मचारियों  को य६  महसूस  करना  चाहिये  fr  सरकार  उनके  हित में  सोचती  है  ।  सरकार  के

 सहानभतिपु्ण  रवैया  से  ही  वे  सदबुद्धि  दिखायेंगे  |

 थी  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी  )  सभापति  में  महसुस  करता  हुं  कि  विरोधी  पक्ष  के

 सदस्यों  ने  स्वीकार  किया  हैਂ  कि  यह  अविश्वास  प्रस्ताव  अपने  असली  विषय  से  परे  हट  गया  है  ।  श्री  इन्द्रजीत

 गुप्त  ने  अपने  भाषण  में  कहा  है  कि  अविश्वास  प्रस्ताव इत  लिए  लाया  गया  है  कयों क  कल  इसपर  चर्चा  की

 अनुमति  नहीं  दी  गई थी  ।  तथ्य  यह  है  कि  सरकर नें  कल  चर्चा  की  अनुमान  इस  लिए  नहीं  दी  कि  इस  सभा

 के  she  नियमो ंके अनसार  उसी  विषय पर  स्थगन  प्रस्ताव  पर  चर्चा नह ंथीं  की  जा  सकती  क्यों  कि  इस  पर  पहले

 ही  चर्चा  हो  चकीਂ  है  ।

 यह  बात  नहीं  कि  सरकार  रेल  कम  चोरियों  की  मांगों  पर  विचार
 नहीं

 कर  रही  है  ।  यदि
 गर

 पर

 कोई  आरोप  लगाया  जा  सकता
 हैं

 तो  वह  यह  है
 कि  वह  अनेक

 जार  फ्मवारियों
 को  मांगों  के  प्रति

 उ
 पदा र

 रही  देश  में  यह  धारणा  बनती  जा  रही  है  कि  कोई  भी  मांग हो  जा  71  तों  जैत
 नीरज  जश
 Aa थ  पंगत  दी  क्यों

 नहों  और
 '  सरकार

 उसे  स्वीकार  कर  लेगी  ।  अब  समय  आ  गया  है  1.0  को  रूढ़  पिय  करनਂ
 ह् un जब  तक  ऐसा  नहीं

 किया  जाता  मुद्रा  स्फीति  की  feria  अधिक  खरब  हो  जायेगी  और  कर्मचारियों  +  हतों

 को  हानि  पहुंचेंगी  ।

 बोनस  के  बारे में  मेरे  मित्रों  ने  यहा  तक  तके  दिया  है  कि  बनते  पर  कवल  40  करोड  रुपये  cay

 परन्तु  याद  रहे  कि  जब  सरकार  रेल  कर्मचारियों
 की

 बोनस  सम्बन्धों  यह  मांग
 मान  लेती  है  तो  सर  सर  के

 अन्य  विभागों  के

 कर्मचारियों

 को  भी  बोनस  देता  ।  सरकार  देश  को
 बत  पात

 परिस्थितियों  में  500

 करोड  रुपये  का  बोझ  नहीं  उठा  सकती  ।  इससे  मुद्रा  स्थिति  बढ़ेगी  और  यह  कर्मचारियों  के
 fea

 में  पड़ीं

 होगा  क्योंकि  अनुभव व  यह  है
 कि  केवल  महंगाई  भत्ता  बढ़ाने  से  ही  कर्मचारियों  को  समस्या

 हल  नही  होतो ।

 मंहगाई  भत्ते
 और  अन्य  भत्तों  में  बुद्धि मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  सरकार का  प्रथम  गतंव्य  यह है  कि

 मूल्यों  निमंत्रण  में  रखे  ।
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 यदि  ug  बात  नहीं  समझी  जाती  तो  aa  अविश्वास  प्रस्ताव  क्यों  किया  गया  है  ।  यह  इस  कारण

 से  है  नि  सरकाने  आवश्यक  वस्तुओं  के  समस्या  को  बनाये  है  ।

 सरकार  ने  समतावादी समाज  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया  है  ।  सरकार  अपने  ऊप करमों

 और  विचारों  को  राजनीति  का  नहीं  बनने  दे  सकती  ।  मेरे  विचार  में  सरकार  के  निर्णय  ठी  ५  हैं  ओर

 ae  अविश्व स  प्रस्ताव  असंगत  है  ।

 श्री  शक्  माया तेवर  :  दम  रेल  हडताल  सम्बन्धी  अविश्वास  प्रस्ताव  १र  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।
 = a

 हमें  बताया  गया  है  कि  रेल  मंच री  agi  उनके  नेता  इस  सरवर  में  बहुत  पहले  ही  विश्वास  खो  चुके  @
 ~

 ह्म  इस  विषय  पर  राजनितिक  दृष्टिकोण  से  विचार  नहीं  करना  चाहिये  ।  सभी  राजनीतिक  दलों  से  मेरा

 अनुरोध  है  कि  इस  समस्या  का  एव  राष्ट्रीय  समस्या  माना  जाये  और  तदनुसार  समस्या  का  समाधान  किया

 जाये  ।  रेल  हडताल  के  मामले  में  सरकार  कोई  aval  कार्यवाही न  करके  गलत  कार्यवाही  कर  रही

 सरकार  को  यथाशीघ्र  इस  समस्या  का  समाधान  करना  चाहिये  ।

 समाचार  gal  के  अनसार  15  लाख  रेल  कर्मचारियों  ने  हड़ताल  करदी  हैं  ।  यदि  सरकार  आन्तरिक

 सुरक्षा  बताये  अधिनियम  या  भारत  रक्षा  नियमों  के  अधोन  इनपर  अभियोग  भी  चलाये  और  यदि

 उन  सब  को  सेवा  से  हटा  दिया  नायें  तो  रेलवे  विभाग  में  प्रशासन  केसे  चलेगा  ।  सर  र  को  समझता  चाहिये

 कि  a  feat  या  आरो  vat  से  समस्या  का  समाधान  नहीं  होगा  ।  सरकार  को  तमंचा  teat

 के  प्रति  हिसा  का  प्रयोग  नदीं  करना  चाहिए  ।

 सरकार  समिति  ने  1956  अथवा  1957  में  अपना  प्रतिवेदन  नस्तत च्झ  किया  था  ।  उसे
 लागू  नहीं

 किया  गया ।  उसके  ata  समिति  बनी  ।  उसने  भी  कुछ  सुझाव  दिये  ।  उनको  भी  लागू  नहीं  किया  गया ॥
 सरकार  रेल  तमंचा  शियों  को  गिरफ्तार  करके  उनको  समस्या  हल  नहीं  कर  रही  है  ।  जेल  में  उन्हें  निर्धारित

 हिल स्वतंत्रता  प्रप्त  नहीं  है  ।  जो  संविधान  के  अ  तुच्छ J  21  अथवा  22  में  एक  नागरिक  को  प्रप्त है  ।  अतः

 परकार  जेन  में  बन्द  व्यक्तियों  के  हितों  की  रक्षा  करने  में  असफल  रही  है  ।  सरकार  को  इसे  प्रतिष्ठा

 का  प्रश्न भी  नहीं  बनाना  चाहिये  ।  सभी  सदस्यों  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  इसे  राष्ट्रीय  समस्या  माना  जाये

 क्योंकि  आज  जबकि  मूल्य  बढ़ते  जा  रहे  हडताल से  देश  की  अर्थ-व्यवस्था  पर  बुत  प्रभाव  पडेगा

 में  सरकार से  अपोल  पाता हूं  कि  वह  रेल  कर्मचारियों  की  समस्याओं  यथाशीघ्र  समाधान

 Shri  Narsingh  Narain  Pandey  (Gorakhpur):  There  is  no  justification  for  moving
 a  no-confidence  motion  on  the  subject  which  have  been  discussed  for  five  hours  on
 the  2nd  May.  I  have  failed  to  understand  it.  The  opposition  has  misused  their

 rights  by  bringing  this  motion.  They  want  to  derive  political  benefit  in  the  name
 of  demands  of  the  employees.  Our  country  is  fully  capable  in  giving  reply  to
 them.

 The  question  of  arrest  of  Shri  George  Fernandes  has  been  raised.  He  has
 been  arrested  because  of  the  fact  that  he  has  been  instigating  the  employees  for
 strike  while  the  negotiations  were  going  on.

 As  far  as  the  demands  of  the  railway  employees  are
 concerned,  6  out  of  the

 8  demands  have  been  conceded.  The  two  demands  are  parity  in  pay  scales  and
 payment  of  bonus  are  remaining.  The  Minister  has  already  expressed  his  inability
 in  regard  to  bringing  of  parity  in  pay  scales  and  the  question  of  payment  of  bonus
 can  only  be  taken  after  the  report  of  Bonus  Review  Committee  is  received.

 It  is  also  a  fact  that  Government  have  accepted  the  decisions  of  the  Maibhoy
 Committee  already  as  a  result  of  which  about  3  lakhs  casual  employees  would
 be  benefitted.  The  recommendations  of  the  Pay  Commission  have  also  been  im-
 plemented.
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 Motion  of  No-confidence  in  the  Council  May  9,  1974

 of  Ministers

 [Shri  Narsingh  Narain  Pandey]

 The  Government  is  not  against  for  a  negotiated  settlement.  But  the  employees
 have  resorted  to  undemocratic  and  wrong  methods.  It  will  be  injustice  to  our

 country  to  destroy  railway  property.  It  is  hoped  that  the  employees  will  see

 through  the  game  of  the  politicians  behind  this  strike  and  they  will  call  it  off.

 भी
 पिलू

 मोदी
 :  मैंने इस  चर्चा  में

 अंतगर्त
 दिये  गये

 भाषणों
 को  सुना  इन  से  यह पता

 चलता है  कि  सभी  भाषण  पक्षपातपूर्ण  हैं
 ।

 अब  स्थिति  यह  है  कि  हडताल  कर
 दी

 गई  है  अब  इसे  समाप्त

 करने  लिये  शीघ्र  ही  कुछ
 न

 कुछ  किया  जाना  चाहिये
 ।

 क्योंकि
 जब

 तक  हडताल  जारी  रहेगी  हमें  हर
 घन्टे  में  करोडों  रुपये  की  हानि  होती  रहेंगी  अतः  इस  दिशा  में  शीघ्र  कदम  उठाया  जाना  चाहिये  |

 इस  प्रकार के  वातावरण  में  यह  अविश्वास  प्रस्ताव  लाया  गया  है  ।  कांग्रेस  पार्टी  और  साम्यवादी  दल

 दोनों
 ने  एक  दुसरे  का  साथ  नहीं  दिया  है  ।

 दोनों  में
 जो

 प्रेम  था  वहू  समाप्त  हो  गया  जान  पडता  है  ।
 ऐसी

 स्थिति  कांग्रेस  के  भारी  बहुमत  के  कारण  उत्पन्न  हुई  है  ।

 कुछ  मामले  बहुत  महत्वपूर्ण  है
 ।

 हमें  प्रधान  मंत्री  से  कहना  कि  वह  हस्तक्षेप  करके  हडताल

 समाप्त  कराय े।  एक  दूसरे को  दोषी  कहने  में  कोई  लाभ  नहीं  है
 ।

 सब  से  पहले
 तो

 गिरफ्तार  किये  गये  व्यक्तियों
 को  रिहा  किया  जाये  ।  ताकि  बातचीत  आरंभ  हो  सके  ।  बातचीत  बिना  किसी  शर्त  के  आरंभ  होनी

 चाहिये  ।

 बडे  खेद  की  बात  है  कि  ज़ो  बातचित में  भाग ले  रहे  थे  के  परिवार में  एक  मृत्यु  हो

 के  कारण  भाग  नहीं  ले  पाये  ।  र  क्या इस  कारण  समूची  सरकार  का  काम

 बन्द  हो  गया  क्या  उनके स्थान पर  कोई  और  बातचीत में  भाग  नहीं  ले  सकता

 हडताल  को  आरम्भ  हुए  दी  दिन  हो  गए  अभी  तक  यह  निर्णय  नहीं  हुआ  कि  कितने  प्रतिशत

 गाडियां  चल  रही  है
 ।  दोनों  ओर  से  भिन्न  भिन्न  दावे  किये  जा  रहे  हैं  ।

 हम  लोकतन्त्र  में  मौलिक  अंधिकारों  की
 बात

 करते  ह  ।  परन्तु  के
 दोनों

 et
 संविधान

 का
 उल्लंघन  कर  रहे  ऐसी  स्थिति  में  मौलिक  अधिकारों की  बात  करना  निरर्थक  है  ।

 हडताल  करने  का  अधिकार  मौलिक  sey  यह  कहां  पर  लिखा  है  ?  सामूहिक रुप  से  लाभ  के

 लिये  बातचीत  करना  लोकतन्त्र  का  आधार  है
 और

 यदि  सरकार  क्यारियों  का  हडताल  करने
 के

 अधिकार
 वंचित करना  चाहती  है  तो  उन्हें  उसके  स्थान  पर  प्रतिकर  देना  होगा  |  सरकार  एसी  अनेक  सेवाओं  को

 आवश्यक  घोषित  कर  सकती  है  और  वहां  के  कर्मचारियों  को  हृ ंड ताल  के  अधिकार  से  कर

 सकती  है  परन्तु  एसी  स्थिति  कर्मचारियों  की  शिकायते  दूर  करने के  लिये  विशेष  व्यवस्था
 अवश्य  क  जानी  और  इस  अधिकार  के  स्थान  पर  उन  लोगों  को  बिशेष

 प्रतीकात्मक  भत्ता  मिलना  लिय े।

 कांग्रेस  पार्टी  के  भारी  बहुमत  में
 भी  यदि

 लोकतन्त्र  सुरक्षित  नहीं
 तो

 यह  कसे  हो  सकता  है  ।  आज

 बहुमत
 कसे  कर  रहा है  ,  हम  जानते है  ।

 यहां पर  हडताल  के  बारे  में  निर्णय  भी  द्डमह ि  किय

 जारा  संसद के  सत्र  की  अवधि  बढ़ायी  जाये  या  नहीं  यह  भी  बहुमत  से  तय  किया  जायेगा  ।  हमें
 ra  के  बारे  में  अध्ययन  करना  होगा  ।

 लोकतन्त्र  केवल  बहुमत  द्वारा  शासन  नहीं  होता

 यह  तो  शासित  की  अनुमति  से  शासन  होता  ऐसी
 सरकार  में

 सभी  भागीदार  होते  हमें
 इसी  समय  किसी  .  को  दोषी  ठहराने के  बजाय  हडताल  को  शीघ्र  समाप्त  करने  के  उपायों  पर

 बिचार  करना  चाहिये ।  रेल  मंत्री  से  अपील है  कि  अनावश्यक  बातों  में  समय  न  खोकर

 काम  की  बात

 कहें  और  हडताल  समाप्त  करने  के  लिये

 कोई  समझौता
 करे

 ।
 इसमें  किसी  शक्ति

 या  प्रतिष्ठा  का  प्रश्न  नहीं है
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 19  1896  मंत्रि-परिषद  में  अविश्वास  का  प्रस्ताव

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Jagjivan  Ram)  The  railways  play  a  very  im-
 portant  role  in  the  economic  life  of  our  country  and  the  railway  employees  have
 always  shown  great  patriotism  and  have  kept  the  good  of  the  country  above  every-
 thing.  I  have  no  doubt  that  even  now  they  would  stand  by  those  who  do  not  think
 it  proper  to  dislocate  the  railways.

 It  is  being  said  that  prices  are  skyrocketing  and  many  commodities  are  not
 available  at  all,  resulting  in  great  hardship  to  the  lower  classes.  In  view  of  all
 these  problems  ‘the  responsible  persons  should  have  thought  whether  this  step  would

 mitigate  their  hardships  or  increase  them.

 No  doubt,  railwaymen  have  ‘certain  grievances.  Nobody  can  say  that  they
 are  getting  everything  and  that  their  standard  of  living  needs  no  further  improve-
 ment.  But  we  have  to  consider  whether  it  is  advisable  for  any  reasonable  person
 to  take  such  a  step  in  the  present  critical  situation.

 It  is  said  that  the  right  to  strike  is  the  most  fundamental  right  of.  the  workers
 But  wisdom  demands  that  it  should  be  exercised  -judiciously

 It  should  be  borne  in  mind  that  Government  have  already:  conceded  many.  -of
 the  demands  of  the  railwaymen.  So  it  cannot  be  said  that  Government  have

 adopted  a  stiff  attitude  towards  them.  We.  realise  that  if  we  wish  to  .bring  about.

 development  .in  the  country,  it  is  possible  only  with  the  cooperation  of  the  workers.

 This  ‘No-Confidence  Motion  is  politically:  motivated.  Opposition.  parties:  should
 stop  thinking  in  terms  of  petty  political  gains  and  try  to  bring  the  strike  to  an  end
 so  that  we  may  hold  talks  and  arrive  at  a_  settlement.  The  earlier  it  is  done  the
 better

 It.  would
 be  for  the  people  who  are  facing  great  difficulties  at  present.

 I  would  ‘like  to  assure  the  House  that  Government  has  no  ill-will  against  the:

 employees  and  we  would  do  our  best  to  keep  them  satisfied.  Employees  should
 realise  the

 difficulties
 of  the  people  ‘and  call  off  their

 श्री  समर  गुह  :  मैंने  सरकारी दल  के  सदस्यों  के  भाषण  बडे  ध्यान  से  सुना  है

 मंत्री  महोदय  ने  तो  प्रतिपदा  से  अपील  भी  की  हैं  कि  हडताल  को  समाप्त  करने  के  लिये  सहायता  करे  ।

 कुछ  कांग्रेसी  सदस्यों  ने  प्रतिपक्ष  पर  आक्षेप भी  किये  है  उनमें  बाबूजी  भी  शामिल  हैं  ।  उन्होंने  कहा

 है  कि  प्रतिपक्षी  दल  हडताल  से  अनुचित  लाभ  उठा  रहे  हैं  ।  मैं  शासक  दल  के  सदस्यों  के  भाषणों  को  सुन

 रहा  था  ।
 मजदूर  वर्ग  की  समस्याओं  पर  हुई  हडताल  के  मामले

 को
 शासक  दल  एक  राजनीतिक

 टकराव

 का
 विषय

 बना  रहा  है
 ।

 हडताल  करना  श्रमिक  वर्ग  का  अधिकार  है
 ।

 अपनी  मांगों
 को

 पूरा  कराने  के  लिये
 वे  लोग  इस  अधिकार  का  प्रयोग  कर  सकते  हैं

 |
 श्री  जाज  फर्नान्डिज  के  विरूद्ध  अनेक  आरोप  लगायें  गये  हैं

 ।

 कया  वह  सरकार  के  विरूद्ध  कोई  षड्यंत्र  कर  रहे  थे  ।  क्या  प्रतिपक्षी लोग  कोई  हैं  ।  क्या  इन  दलों का

 सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों के  कार्मिक
 संघों

 पर
 नियंत्रण  नहीं  है  ।

 प्रतिपक्षी  वालों  ने  समन्वित
 ढंग

 से  कार्यवाही

 की  व  सरकार  के  साथ  बातचीत  द्वारा  समझौता  करना  चाहते  थे  |  यदि  ये  लोग  राजनैतिक लाभ

 उठाना
 चाहते  तो  अन्य  क्षेत्रों  में  थी  गड़बड़  हो  सकती  थी

 ।  राजनीतिक उद्देश्य  की  पति  के
 लिये वे  सरकार

 के  face  बडे  पैमाने  पर  उपद्रव  कर  सकते  थे  |

 हाल  ही  में  दो  तीन  बन्द  आयोजित किये  गये  गये  हैं  ।  क्या  इनका  रेल  हडताल  से  कोई  सम्बन्ध  था
 ?

 कतई  नहीं  था  ।  यह  हडताल  रेल  कमंचारियों  ने  की  है  ।  यदि  राजनीतिक दल  चाहें  तो  आर्थिक  संकट  से
 राजनीतिक  लाभ  उठा  सकते  हैं  ।

 आज  लोग  महंगाई  के  कारण  बहुत  तंग  है
 ।  वे  क्रान्तिकारी कार्य  करने

 को  भी  तैयार  हो  सकते  हैं  ।  परन्तु  हमने  ऐसा  नहीं  किया  ।

 यदिਂ  स्थगन  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  जाता  तो  इस  अविश्वास  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  करने  की  कोई

 आवश्यकता नहीं  थी  ।  हमने  अन्य  विषयों  को  चर्चा  में  न  लेकर  केवल  रेल  हडताल  पर  ही  चर्चा  की  है  ।  हम

 हडताल  के  परिणामों  को  समझते  है
 ।

 सरकार  को  समझौता  कराने  के  लिये  तुरन्त  बातचीत
 आरंभ

 करनी
 चाहिए  ।
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 Motion  of.
 No-confidence

 in  the  Council  Vaisakha  19,  1896  (Saka)
 of  Ministers

 समर

 श्री  जाज  फर्नान्डिज  को  बदनाम  करने  का  प्रयत्न  किया  गया  है  ।  उन्होंने  जेल  में  होते  हुए  वार्ता  आरंभ
 करने  की  पेशकश की  है  ag  रिहा  हुए  बिना  बातचीत  करने  को  तैयार  हैं  ।  मेँ  समझता हं  कि  सरकार

 शक्ति  परीक्षण  करके  हडताल
 को

 कुचलना  चाहती  है
 ।

 समूचे  देश  में  पुलिस  राज  स्थापित  किया  जा  रहा

 हैं  ।
 सरकार  जानती  है  कि

 इस
 की  गलत  नीतियों  के  कारण  देश  में  उनकी  स्थिति

 को
 खतरा  है

 ।

 सरकार  रेल  कर्मचारियों  के  नेताओं  के  विरूद्ध  झूठा  प्रचार  कर  रही  है  ।
 मैं

 सरकार  का  ध्यान  सभी

 कार्मिक  संघ  संगठनों  द्वारा  जारी  किये  संगीत  परिपत्र  की  और  दिलाना  चाहता हूं  ।  उसमें  रेल  कर्मचारियों

 से  अहिंसात्मक  ढंग  से  व्यवहार  करने  को  कहा  गया  है  ।  अब
 सरकार  कर्मचारियों  में  फूट  डाल  रही  है  ।

 श्री तू  पी०  शर्मा  पहले  तो  हडताल  के  समर्थक  थे  परन्तु  अब  नहीं  हैं  ।  कहा  गया  है  कि  बोनस  और  वेतन

 में  समानता  की  मांग  गलत  है  ।

 रेल  मंत्री  श्री  ललित  नारायण  मिश्र  ने  समझा  है  कि  वह  रेलवे  यूनियनों  में  दराड़  पैदा  करने  में  सफल

 हो  जायेंगे  ।
 उन्होंने  लाखों  पचरा  प्रकाशित  कराई  हैं  जिनके  द्वारा  निराधार  और  झूठे  वक्तव्यों  से  वह  रेलवे

 कर्मचारियों  के  वर्गों  में  भेद  उत्पन्न  करना  चाहते  हैँ  ।  किन्तु  वह  अपने  जाल  में  स्वयं  ही  फांस  गए  हैं  |

 मंत्री  )  ने  कहा  है
 कि  वह  मांगो ंसे  तो  असहमत  नहीं हैं  रेल  कर्मचारियों के  लिए

 ये  उचित  समय  नहीं  है  ।  मै  बाबूजी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  अन्य  उद्योगों  के  कमरा  रियों  को  बोनस  देने  का

 यह  उचित  अवसर  अब  सरकार  ने  स्वयं  बोनस  विधेयक  पेश  किया  और  उसे  यहां  पारित  किया  तो

 क्या  घह  उचित  समय  था
 ?

 रेल  मंत्री  ने  रेल  कमेंचारियों  के  प्रति  लोगों  में  भारतीयों  उत्पन्न  करने  का  प्रयास  किया  है  ।  और  उन्हे

 गलत  आकड़  बताया  |  वेतन  आयोग  के  बाद  आजतक  उनके  वतन  में  वृद्धि  नहीं  की  गई  सरकार

 कहती  है  कि  वह  इस  समय  अधिक  देने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ।  बोनस  के  मामले  परं  बातचीत  द्वारा  विचार

 कयों  नहीं  किया  जाता  ।  राष्ट्रीय  वतन  ढांचे  को  समानता  के  सिद्धान्त  पर  लाना  चाहिये  ।

 आज  देश  के  प्रत्यक  समाचार  पत्न  में  यह  बात  कही  जा  रही  है  कि  यह  सार  संकट  की  जिम्मेदारी

 सरकार पर  है  ।
 लोगों

 को  गलतफहमी  मे  डालने  के  लिए  सरकार  ने
 आकाशवाणी  का

 प्रयोग  किया

 सविनय  अवज्ञा  आन्दोलन में  भाग  लिया  है  ।

 किन्तु  सरकार  की  यह  बात  नहीं  भलनी  चाहिए  कि  रेल  कर्मचारी  भी  इसी  देश  में  जन्मे  उन्होंने

 यदि  इस  रेल  हडताल  से  तथा  अन्य  राजनीतिक  संकट

 घट  सकते  हूँ  तो  इन  सब  की  जिम्मेदारी  सरकार  पर  ही  होगी  ।  सरकार  ने  केवल  मजदूर  वर्ग
 एवं

 कार्मिक
 संघ  आन्दोलन  का  दमन  करने  के  लिये  ही  va  उपाय  किए  हँ  ।  यदि  सरकार  न्याय  की  दुहाई  देती  है
 तो  गिरफ्तार  व्यक्ति  भी  रिहा  किया  जाना  चाहिए  और  साथ  साथ  बातचीत  आरम्भ  करनी  चाहिए  तथा

 सम्मानित  समझौता  करना  चाहिए  किसी  पक्ष  को  इसे  प्रतिष्ठा  का  प्रश्न  नहीं  बनाना  चाहिए  ।

 नहीं श्री  विक्रम  महाजन  :  इस  प्रकार  के  अविश्वास  प्रस्ताव  अस्वीकृत  अथवा  निष्फल ही

 होते  बल्कि  ये  सदन  का  बहुमूल्य  समय  भी  नष्ट  करते  हैं  lag  निर्विवाद  बात  है  कि  श्रमिक  को  राष्ट्रीय
 उत्पादन

 का  उचित  भाग  मिलना  चाहिए  ।  उन्हें  जीवन  की  प्रत्येक  आवश्यक
 वस्तुएं

 उचित  मूल्य  पर  मिलनी  चाहिए  ।

 उनके  मामलों  पर  सहानुभूतिपूर्ण  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  परन्तु  वर्तमान  स्थिति  में  जबकि  देश  आर्थिक

 संकट  से  गुजर  रहा  हडताल  का  समर्थन  करने  से  यह  शंका  होती  है  कि  श्रमिक  वर्ग
 की

 सहायता  देने  से

 कोई  लाभ  नही  होगा  बल्कि  इससे  देश  में  संकट  और  पैदा  होगा  क  नाती

 ee
 को  कोई  शंका  नहीं  किन्तु  कुछ  राजनीतिक  दल  उन्हें  घभ्रूष्ट  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं
 संकट  और  अस्तव्यस्तता  फैलाकर  राजनीतिक  लाभ  उठाना  चाहते  हैं  ।  क  रेल

 कर्मचारियों  से  अपील  की  है  कि  वे  वापस  काम  पर
 आ

 जाएं  और  हडताल  का  नोटिस  वापस  ले  लें
 ।

 सरकार
 उनसे  सदैव  समझौता  करना  चाहती  है  ।  यदि  एसी  स्थिति में  रेल  कर्मचारियों को  बोनस  दी  जाए  तो
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 रेल  के  राज  कोष  पर  इतना  दबाव  कि  saa  किसी  तीसरे
 व्यक्ति

 की  हानि  उठानी  पडेगी  ।  यदि

 सरकार  ने  नोट  छापने  आरम्भ  कर  दिए  तो  चाहों  और  मुद्रास्फीति फेल  जायेगी  और  इससे  ग्रामीण  श्रमिकों

 को  और  अधिक
 कठिनाइयों

 का  सामना  पडेगा  |  रेल  कर्मचारियों  को  अन्य  वर्गों  के  कर्मचारियों  से

 फिर  भी  अधिक वेतन  मिलता  है  ।

 यदि  सरकार  ने  रेल  कर्म  चोरियों
 के  लाभ  के  लिए  रेल  किराये  में  वृद्धि  की  रेलों  की  सेवाओं  का  उपयोग

 करने  वाले  लाखो  व्यक्तियों  को  हानि  उठानी  पडेगी  ।  रेल  कर्मचारियों  की  वेतन  या  बोनस
 का  भुगतान

 करने  सम्बन्धी  मांगें  मानली  जाए  तो  इससे  अन्य  वर्गों  के
 कंचा  रियों

 पर  अप्रत्यक्ष  कर  लगेंगे  ।  अतः

 इस  वर्तमान  परिस्थिति  में  देश  के  आर्थिक  संकट  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  ये  मांगे  उचित  नहीं  है  |

 श्री  फर्नांडिज़  का  यही  प्रयास  है  कि  सरकार  पर  दबाव  डाला  जाए  और  ब्लुड़ताल  की  -  धमकी '  देकर
 मांगे  मनवाई  जाएं  ।  जब  बातचीत  करने  वाले  दल  के  कुछ  सदस्यों  द्वारा  दबाब  और  धमकियों  से  मांगे

 मनवाने  का  प्रयास  किया  जा  रहा है  तो  सरकार  के  सामने  दन  मांगों  को  ठुक  राने  के  सिवाय  और  कोई

 नहीं  ।  जब  विपक्ष ने  रेल  कर्मचारियों  को  पथभ्रष्ट  कर  दिया है  तो  सरकार  के  सामने  हड़ताल  का

 मुकाबला  करने  के  सिवाए  और  कोई  विकल्प  नहीं  रह  गया  को  कुछ  राजनीतिक  दलों  की

 चालों  में  नहीं  आना  चाहिये  ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  प्रधान  मंत्री  के  नेतृत्व  में  सम्मान पृ व ंक  समझौता  हो  जाएगा
 जिससे

 रेल

 रियों  को  लाभ  ।  मुझ  यह
 भी  विश्वास  है  कि  व  अपनी

 गती
 को  भी  महसूस  करेंगे  कि  वें  कुछ  विपक्षी

 दलों के  बहकावे  में  आ
 आए  हे  और

 अपना  कदम  वापस  हटाएंगे  एवं  हड़ताल  का  नोटिस  वापस  लेकर

 बातचीत  करने  के  लिय  तयार  हो  जायेंगे  ।

 Shri  Jambuwant  Dhote  (Nagpur):  Government  has  forced  the  railway  emplo-
 yees  to  go  on  strike  by  closing  down  all  prospects  for  settlement  by  arresting  their
 Jeaders  when  the  negotiations  were  going  on  their  demands  If  Government  adapts
 a  role  to  break  the  railway  employees’  strike  through  the  means  of  repression  and
 victimization  of  employees,  this  cannot  be  called  a  democratic  role  of  Govern-
 ment  Government  are  utilising  territorial  army,  B.S.F.  and  Military  force  to  crush
 this  very  movement  Probably  they  are  using  this  force  even  to  suppress  the  rail-

 way  strike  But  Government  should  not  overlook  that  there  is  turmoil  even  in  the

 army  and  thus  Government  themselves  has  posed  a  danger  to  democracy

 This  Government  is  responsible  today  for  precipitating  anarchy  and  chaos  in
 the  country.  When  the  doors  of  negotiations  have  been  closed  for  the  representa-
 tives  of  the  railwaymen,  they  have  no  other  alternative  but  to  resort  to  strike.  If
 Government  adapts  such  repressive  measures  to  crush  and  suppress  the  present
 strike,  it  will  be  responsible  for  more  explosive  situation.  Government  should  not
 forget  the  fact  that  they  are  sitting  on  a  volcano,  which  might  explode  at  any  mo-

 ment  in  the  present  conditions

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ।

 Mr.  SPEAKER  in  the  Chair

 If  an  agreement  is  not  arrived  at  after  having  released  all  the  arrested  persons,
 the  entire  country  and  all  the  trade  unions  will  go  on  strike

 रेल  मंत्री  एल०  एन०  :  यहं  आरोप  सत्य  नहीं  है  कि  रेल  मंत्रालय
 हड़ताल

 के  सम्बन्ध  में

 समझौता  नहीं  करना
 चाहता

 और  श्रमिक  आन्दोलन  को
 कुचलना  चाहता  है  ।  आप  जानते &  क्  समझौते

 के  लिये  हमने  प्रयास किय  यह  भी  सच  है  कि  हड़ताल  के  लिये  सारे
 देश  में

 च् 1 तथार
 यां

 जारी  इसलिये

 ara

 अपने  अधिकारियों  और  प्रतिष्ठानों  को  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिये  सतके  कर  दिया  ।  हमारे

 ने  एक  गंभीर  आर्थिक  संकट  है  और  फिलहाल  भारतीय  रेलवे  कोई  जोखिम  नहीं  उठा  सकती  ।  अत
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 एल०  एन०

 संकट  का  सामना  करने  के  लिय  हम  तैयारी  करनी ही  थी  ।  कुछ  लोगों  का  कहना  है  कि  हम  बातचीत

 करके  समझौता  नहीं  करना  चाहते  |  यह  बात  गलत  हैं  ।  मेरे और  श्री  जाज  फर्नानन्‍्डीज़ के बीच के  बीच  4  या  5

 जनवरी  से  बातचीत चल  रह

 रेल  कर्मचारियों
 की

 पहली  मांग  यह  है
 कि

 उत्पीड़न  के  मामलं  वापस  लिये  जायें
 ।

 बहू  स्वीकार
 किया

 गया  कि  उत्पीड़न  के  सभी  मामलों  की  उपमंत्री  द्वारा  जांच  की  rat  और  जायज़  कठिनाइयां  दूर  की

 जाएंगी  ।

 दुसरी  मांग  काम  के  घंटों  के  सम्बन्ध  में
 हैं

 ।  मियां भाई  न्यायाधिकरण
 ने  इस  प्रश्न  की  जांच  की  और

 उसकी  सभी  सिफारिश  स्वीकार  कर  ली  गई  है  ।

 कायें  मूल्यांकन  खाद्यान्नों  सप्लाई  और  असमानता  समिति  नियुक्ति  करने

 संबंधी  मांगे  मान  ली  30  तारीख की  शाम  तंक  के  केवल दो  मांगें
 नहीं  मानी

 जा
 सकीं

 जिन  में
 से  एक  ary  यह  है  कि  रेल  कर्मचारियों  को  औद्योगिक  कर्मचारी  माना  जाए  और  सरकारी क्षेत्र  के  उपक्रमों

 कर्मचारियों
 के  समान  उन्हे  वतन  दिया  जाए  और  महंगाई  भत्ता  और  बोनस  पर  विचार  किया

 ये  दोनों  att  विचाराधीन हँ  |
 यह

 गलत  है  कि  हम  बातचीत  में  रुकावट  पदा  करना  चाहते  है
 था  बातचीत  नहीं  करना  चाहते  |

 बोनस  और  समानता  के  प्रशन  पर  मैं  बातचीत  नहीं  करना  चाहता  क्योंकि  इसमें  बहुत  अधिक  राशि

 अन्त प्रे स्त  हैं
 ।  वतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार  110  करोड़  रुपय  का  भुगतान  किया  जा  चुका  है  ।

 यदि  हमने  ये  दोनों  मांगे  स्वीकार  कर  लीं  तो  हमें  600  करोड़  रुपय  की  राशि  और  देनी  पड़ेगी  |  एक
 बर्ष में  40  प्रतिशत  वेतनवृद्धि  हुई  है  |  इतनी  स्तंभ  वृद्धि  किसी  देश  में  किसी  उद्योग  में  नहीं  हुई  ।  अत

 यह  संभव  नहीं  है  ।

 श्री  जाज॑  फर्नान्डिज हड़ताल  के  लिय  ही  कार्य  नहीं  क  रहे  बल्कि  वहं  किसी  और  ही  काय  में

 लगे  हुए  थे  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  को  अस्तव्यस्त  करना  चाहते  थे  ।  वह  देश  को  संकट  में  डालना  चाहते

 थे  ।  न्  उनसे  बातचीत  कर  रहे  थे  ।

 मन  30  तारीख को  उनसे  अनुरोध  किया
 कि  ag  समझौता  कर्ल ॥ |  यदि हम  उन्हें  गिरफ्तार करना

 चाहते  तो  30  तारीख  को
 हदी

 कर  सकते  थे  |  उन्होंने  कॉफी  तैयारियों  कर
 इसके

 लिये
 हमारे

 पास  पर्याप्त  प्रमाण  मौजूद  धनबाद  से  प्रकाशित  होने  वाले  हिन्दी  साप्ताहिक  के  28  अप्रेल

 के  अंक  में  श्री  फर्नान्डिज  का  वक्तव्य  प्रकाशित  हुआ  है  ।  गोमो हूं  और  अन् दल  में  दौरा  करते  समय

 श्री  फर्नान्डिज  ने  रेल  कर्मचारियों  से  रेल  का  पहिया  जाम  करने  और  रेल  मंत्री  को  सबक  सिखाने  के  लिए

 मच  जायेगी  और  आधी
 जनता  भूख  से  मर  जायगी  |

 were
 यदि  15

 दिन
 तक

 गाड़ियां  नहीं  चलीं
 तो  खाद्यान्नों  के  न पहुंचने  के  कारण  देश  में  ताहि  त्राहि

 इससे  स्पष्ट है  कि  श्री  फर्नान्डिज  देश  की

 व्यवस्था  ठग  करना  चाहते  थे  ।

 मुगलसराय में  हिंसक  भीड़
 ने

 दो  गाड़ियां  रोकी हैं  और  सिगनल  से  बाहर  6
 गाड़ियां  रोकी  गई  हैं  t

 भीड़  ने  अपने  कत्तव्य  का  पालन  करने  वाले  कर्मचारियों  को  जबरन  वहां  से  बांहर  निकाला  ।  उन्हें  मारा

 पीटा  |  उन  लोगों  का  हड़ताल करने  का  यह  तरीका थाਂ  ।

 हड़ताल  भौर
 कुछ  कर्मचारियों  द्वारा  डराने  और  धमकाने  के  बावजूद  अत्याधिक  संख्या  में  कमंचारी

 अपने  काम  पर  आये  हैँ  ।  देश  उनकी  इस  निष्ठा  को  कभी  नहीं  भूलेगा  ।

 मुझे  पुरा  विश्वास है
 कि  पथभ्रष्ट

 रेल  कर्मचारी सही
 रास्ते  को

 अन्य  केन्द्रों
 से  प्राप्त

 समाचारों से  पिता  चलता  है  कि  अधिकाधिक लौंग  अपने  काम  पर
 लौट  रहे
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 19  1896  मंत्रि-परिषद  में  अविश्वास  का  प्रस्ताव

 Shri  Shyam  Nandan  Mishra:  I  am  very  sorry  to  say  that  the  speeches  of  all
 the  three  ministers  of  the  ruling  party  have  been  very  disappointing.  Now  we  hope
 that  Prime  Minister  will  say  something  notable.

 Both  the  parties  admit  that  the  railway  strike  will  do  great  damage.to  the

 But  even  then  nothing country  and  both  of  them  want  early  settlement.
 fruitful  is  coming  out.  It  is  said  that  the  strike  is  politically  motivated,  when  the
 fact  is  this  that  Government  itself  bring  politics  in  everything  and  the  country  is

 facing  the  consequences.

 What  are  the  factors  responsible  for  bringing  this  situation.  Prime  Minister’s
 letter  to  the  Chief  Ministers  is  one  of  them.  What  was  the  necessity  for  her  to
 write  that  letter?  Then  the  Home  Minister  said  that  MISA  will  be  used  for  teach-
 ing  a  lesson  to  the  persons  concerned.  The  role  played  by  AIR  and  TV  is  well
 known.  Government  itself  is  doing  false  propaganda  and  blames  George  Fernandes,
 whereas  fact  is  that  he  has  shown  great  restraint.

 Forthly  the  arrest  of  6000  Railway  workers  made  the  situation  worse.  It  dis-
 continued  the  negotiations.

 Is  it  justice  not  to  pay  equal  wages  for  equal  work?  Government  should  give
 an  answer  to  this.

 The  Government  agreed  to  the  payment  of  bonus  to  workers  in  industries  and
 even  in  those  industries  which  were  incurring  losses.  Then  how  can  the.  railway
 workers  be  denied  bonus?

 The  difference  in  the  minimum  wages  of  a  railway  worker  and  that  of  other
 industries  is  Rs.  100.  How  this  discrimination  can  be  explained  to  railway  workers?
 We  are  ready  to  cooperate  Government  provided  they  are  ready  to  give  just  treat-
 ment  to  railway  workers.

 During  the  last  few  days  prices  have  increased  to  a  great  extent.  Inflation  has
 come.  Disparity  is  increasing  with  a  great  speed.  All  this  is  happening  due  to  our

 wrong  policies.

 We  should  formulate  a  national  policy  on  wages  and  salaries.  For  the  pros-
 perity  of  the  country  have  a  price  and  the  price  is  in  austerity.  But  I  should

 suggest  that  all  the  persons  including  President  should  observe  austerity.  Only  then
 we  can  put  that  ideal  for  railway  workers  also.

 Government  should  release  George  Fernandes  and  other  leaders  immediately
 and  start  It  will  not  effect  its  prestige.

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  (Bhagalpur):  It  is  correct  to  say  that  both  the  parties
 want  a  settlement  and  both  realise  that  the  strike  will  do  great  harm  to  the  in-
 terests  of  the  country.  Then  why  there  is  no  settlement?  It  is  because  the  opposi-
 tion  parties  are  inciting  the  workers  for  their  political  ends.

 It  is  not  true  to  say  that  Government  want  to  pressurise  the  workers  and  want  to
 crush  them.  The  fact  is  this  that  these  10  lakhs  trade  union  members  want  to

 destroy  55  crores  of  people of  the  nation.  They  want  th
 at

 all  their
 demands

 should
 be  accepted  under  pressure.

 Out  of  eight  demands  of  railway  employees,  six  have  already  been  accepted
 by  the  Government.  It  is  not  possible  to  accept  the  demand  that  there  should  be

 parity  between  the  railway  employees  and  the  workers  in  public  undertakings.

 Another  demand  of  the  railway  workers  is  for  bonus.  The  Government  should
 take  a  decision  to  Jink  bonus  with  production.  That  decision  should  be
 the  case  of  railway  employees  also.  applied

 in
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 Motion  of  No-confidence  in  the  Council  Vaisakha  19,  1896  (Saka)
 of  Ministers

 [Shri  Bhagwat  Jha  Azad]

 Shri  Lakkappa  has  said  that  his  party  has  been  continuously  facing  defeat  and

 why  should  we  bother  about  them.  My  contention  is  that  continuous  defeat  has
 frustrated  them  and  they  are  out  to  corner  the  Government,  whether  the  means

 adopted  by  them  are  right  or.  wrong.  They  want  to  side  any  body  who  is  against
 the  Government—whether  it  be  railway  strike  or  something  else.  They  are  creating
 such  conditions  in  the  country  which  are  dangerous  to  our  economy  and  politica
 stability

 Shri  Piloo  Modi  was  talking  about  the  rights  in  a  democracy  J  want  to
 know  whether  by  democratic  rights  he  means  that  we  should  act  according  to  the
 wishes  of  minority.  I  agree  that  majority  must  take  the  minority  into  confidence.
 But  in  case  the  minority  does  not  agree  with  majority,  should  we  leave  the  ad-
 ministration  to  minority.

 Much  criticism  has  been  raised  about  the  letter  written  by  the  Prime  Minister
 to  the  Chief  Ministers  of  the  States  In  my  opinion  the  entire  criticism  is  uncalled
 for  She  has  done  a  right  thing  by  writing  the  said  letter  She  would  have  failed
 in  her  duty  if  she  had  not  written  to  the  Chief  Ministers  to  be  ready  to  face  the

 railway  strike  and  ensure  safety  of  railway  property  and  movement  of  essential  com-
 modities  like  foodgrains,  coal  etc  After  all  she  represents  55  crores  of  people

 The  Hon’ble  Members  have  expressed  their  anger  about  the  arrest  of  Shri  George
 Fernandes.  They  have  criticised  the  Government  right  and  left  on  this  point  But
 Government  was  fully  justified  in  arresting  him.  He  was  not  interested  in  the
 welfare  of  the  railway  employees.  His  only  aim  and  objective  in  instigating  the

 railway  workers  to  go  on  strike  was  to  destroy  the  country’s  economy  so  that  the
 common  people  are  put  to  untold  hardships  and  sufferings  and  the  Government  is

 compelled  to  quit  office  We  are  quite  aware  about  their  designs  They  want  to

 pressurise  the  Government  and  come  to  power  We  are  not  going  to  oblige  them

 The  decision  taken  by  the  Government  to  face  the  str¥ke  is  correct  It  1S
 not  that  the  Government  wants  to  fight  against  the  railway  workers,  but  at  the
 same  time  it  is  the  duty  of  the  Government  to  safeguard  the  railway  property  and
 ensure  the  movement  of  essential  goods  It  is  the  responsibility  of  the  Government
 to  ensure  the  supply  of  wheat  in  Maharashtra  from  Punjab  in  order  to  save  the

 people  from  starvation  there  We  can  not  allow  the  railway  wheel  to  be  jamed
 and  thus  leave  the  people  to  their  fate

 The  opposition  parties  have  tried  to  show  themselves  as  the  great  well  wishers
 I  want  to  make  it of  the  employees  by  branding  us  anti-labour  and  ail  that

 It  is clear  that  we  are  not  against  the  employees  We  are  always  with  them

 during  the  rule  of  our  party  that  their  wage  bill  has  increased  by  forty  per  cent  in

 period  of  one  year  I  appeal  to  the  railway  workers  to  call  off  the  strike  and
 resume  negotiations  If  the  strike  is  called  off  the  Government  should  release  their
 arrested  leaders  Negotiated  settlement  is  the  correct  solution  of  the  problem

 श्री  एच ०  एस०  पटेल  :  अध्यक्ष  महोदय  की
 बात  सुनते  समय  में  यह  समझ

 नहीं
 पाया  कि

 क्या  वह  स्थिति  की  गंभीरता  से  पुरी  तरह  अवगत है  ।  प्रत्येक
 व्यक्ति

 को  यह  समझ  लेना  चाहिये  कि  यदि

 हड़ताल  होती  है--हड़ताल
 आरम्भ  हो  ही  गई  हैं  और  यह  काफी  लम्बे  समय  तक  चलती  है  तो  उससे  देश  की

 और  उसकी  अंय-व्यवस्था  को  भारी  हानि  हो  सकती  है  ।

 इस  अविश्वास  प्रस्ताव  का  प्रयोजन  क्यां  उसका  उद्देश्य  इस  तथ्य  पर  जोर  देना  है  कि
 सरकार

 द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  कारण  ही  हड़ताल  हुई  है  ।  उसने  बातचीत  के  चलते  हुए  ही  रेल  कर्मचारियों  के

 नेताओं  को  गिरफ्तार  कर  लिया  ।

 152



 मंत्रिपरिषद में  अविश्वास  का  प्रस्ताव

 इसके  उतर  में  एक  तक  यही  दिया  गया  है  कि  श्री  जाज  फर्नान्डिज  केश  की  अर्थ-व्यवस्था  में  गिरावट

 लाना
 चाहते

 उसे  समाप्त  करना  चाहते ये  ।  किन्तु  मंत्री  महोदय  ने कट्टी हैं कि कि  छः  मांगों  के  संबंध
 में  म  तय  हो  गया  था  तो  जब  बातचीत  चल  रही  थी  नेताओं  को  गिरफ्तार  क्यों  किया  गया  ।

 हड़ताल  से  हमारी  अं-व्यवस्था  बिगड़ेगी  यदि  यह  एक  मास  चली  तो  कितनी  भारी  होना  होगी  ।

 श्री  इसहाक  पीठासीन  हुए

 |  SHRI  ESHAQUE  SAMBHALI  in  the  Chair  |

 कपा  यह  हमारा  गतंव्य  नहीं  कि  हड़ताल  को  स्थगित  करा  कर  बातचीत  शुरु  विरोधी  दल  के

 लोगों  ने  इस  बात  पर  जोर  दिया  कि  गिरफ्तार  नेताओं  को  रिहा  किया  जाये  जिससे  कि  बातचीत

 आरम्भ  हों  इसका  यही  उत्तर  कि  बातचीत  तभी  शुरू  होगी  जब  कर्मचारी  हड़ताल
 का  नोटिस  वाले  लेंगे  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  सरकार  ने  हड़तालियों  को  हड़ताल  समाप्त  करने के
 लिय  बाध्य  करने  का  निश्चय  कर  लिया हैं  ।

 सरकार  के  अपने  फैसले  के  अनुसार  कारखानों  में  हानि  हो  या  लाभ  बोनस  अवध्य  दिया  जायेगा

 अमर  मानदण्ड  यही  हैं  तो  सरकार  मकर  क्यों  रही  यदि  आर्थिक  दृष्टि  से  ar  कर्मचारियों  को  बोनस

 देना  सम्भवत  नहीं  हैं  तो  हमें  यह  मान  लेना  चाहिये  कि  उनकी  मांग  उचित  हैं  तथा  यथासमय  पूरी  की  जायगी  ।

 क्या  इसन  उतना  अधिक  बोझ  पड़  जाब  गा  कि  इससे  केश  की  अथ  व्यवस्थ  यां  रेल  समाप्त  हो  जायगी  ।  यह
 सब  गलन  आज  अगर  हड़ताल  रक  सप्ताह  तक  भी  चलो  तो  इसे  अतुल्य  क्षति  होगी  ।

 सरकार  को  रेल  तमंचा  शियों  की  मांगਂ  पर  ध्यानपूर्वक  विचार  करना  चाहिये  ।  बोनस  के  मामले

 पर  सरकार  को  अपनी  नीति  बदलनी  चाहिये  ।  चितरंजन  लोकोमोटिव  asa  में  काम  करने  वले  फिटर  या

 वेल्डर  में  और  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  रांची  में  काम  करने  वाले
 फिटर

 या  वर्ल्ड  में  क्या  अंतर  फिर  दोनों

 के  वेतनमानों  में
 अंतर

 क्यों  है  ।

 कुछ  कांग्रेसी  सदस्यों  द्वारा  कृषि  मजदूरों  के  साथ  रेल  कर्मचारियों  का  मुकाबला  किये  जाने  मुझ

 बहुत  अश्वेत  ।  ae  बहुत  शम  की  बात  हैं  कि  कृषि  मजदूरों  की  ऐसी  दयनीय  स्थिति  हैं  ।  किन्तु  यह

 एक  अलग  विधय  है  आज  तो  प्रश्न  संगठित  श्रमिकों  का  रेल  कर्मचारी  अपनी  बात  को  अधिक

 gan  कह  सकते है  ।  म  फिर  कहुंगा  कि  सरकार  ने  नेताओं  की  गिरफ्तारी  करके  भारी  गलती  की

 मुझे  आशा  है  कि  सरकार  अपने  निर्णय  पर  पुनः  विचार  करेगी  |

 at  प्रिय  रंजन  दात  मुन्शी  में  उन  देश  भक्त  व्यक्तियों  के  प्रति  जो  इन  सब

 खामियों  के  वावजूद  दे  निक  जीवन  को  विशेषतया  रेल  परिचालन  को  यथावत  बनाये  रखना  चाहते  हैँ

 सहानुभूति  प्रकट  करता  हूं  ।  परन्तु  इसका  यह  अं  नहीं  हैं  कि  मैं  अयव  मे'रा  दल  मिक  वर्ग  के  संघर्ष  के

 विरुद्ध है  ।

 जब  म  tag  श्रेणी  के  रेल  तमंचा  रियों  ,  विशेषतया  विशाल  कमेंचारियों  की  समस्याओं  पर  विचार

 करता  हुं  तो  म  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचता  हूं  कि  इंटेगरल  कोच  फैक्ट्री  आदि  जसे  कारखानों  के  रेल  श्रमिकों  को

 भी  वहीं  अधिकार  एवं  सुविधायें  मिलनी  चाहियें  जोकि  सरकारी  क्षत्र  के अन्य  कारखानों  के  श्रमिकों  को

 मिलते  हैं  तथा  यहं  भेदभाव  और  विषमता  दूर  होनी  चाहिये  ।

 संसदीय  लॉकतंत्र-प्रणाली  में  विरोधी  दल  अथवा  दलों  का  यह  अधिकार  होता  है  कि  सरकार  की  किसी

 आर्थिक  नीति  अथवा  अन्य  नीति  के  विफल  हो  जाने  पर  वह  सरकार  के  विरुद्ध  अविश्वास  प्रस्ताव  लाये

 और  यदि  सरकार  अपने  दायित्वों  को  निभाने  में  पुर्णतया  विफल  हो  जाये  तथा  सदन  का  विश्वास  खो
 बेठ

 तो

 देश  के  प्रशासन  की  जिम्मेदारी  अपने  ऊपर  ले  ले  तथा  देश  का  प्रशासन  उस  ढंग  से  चलायें  जसा  कि
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 Motion  of.  Noroonfidence  in  the  Council  May  9,  1974
 of  Ministers

 प्रिय  रंजन  दास

 देश
 की

 जनता  चाहती  यदि  we  अविश्वास  प्रस्ताव  इस  उद्देश्य  से  लाया  फ्री  होता  तो  हमें  प्रसन्नता  होती

 परन्तु जिस  उद्देश्य  से  यह  प्रस्ताव  लाया  गया  हैं  वहू  सही  नहीं  है  ।  अविश्वास  प्रस्ताव  लाते  समय  अविश्वास

 प्रस्ताव  लाने  वाले  दल  अथवा  दलों  का  यह  दायित्व  हो  जाता  है  कि  वह  देश  के  समक्ष  एक  व्यापक  प्रस्ताव

 रखें  कि  यदि  सरकार  की  पराजय हो  गई  तो  हम  सरकार  को  इस  ढंग  से  चलायेंगे  यह  हमारा काय  क्रम
 है

 तथा  यह  हमारी  योजना  परन्तु  क्या  एसा  किया  गया  हैँ
 ?  क्या वे  विरोधी  दल  जो  श्रमिकों  की

 सहानुभूति  में  यह  अविश्वास  प्रस्ताव  लाये  वे  श्रम  सम्बन्धी  नीतियों  के  बारे  में  एकमत  हैं  ?

 जहां  तक  श्रमिकों का  संबंध  हमारा दल  हमेशा  श्रमिकों  का  समाज  और  हिमायती  रहा  है  तथा  रहेगा  ।

 परन्तु  श्रमिकों  की  समस्याओं  पर  विचार  करते  सदस्य  हमें  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखना  होगा  कि  हमारे

 देश  में  गरीब  किसान ही  सब  से  ज्यादा  पिछड़ा  हुआ  जिसकी न  कोई  नियमित  आय  है  तथा  जिसे रोज

 खाना  भी
 उपलब्ध

 ray  होता  और  जिसके  बच्ची  की  शिक्षा  की
 सुविधायें  भी

 प्राप्त  नही ंहै
 ।  अतः  विचार  करने

 योग्य  बात  यह है  कि  क्या  श्रमिक  वर्ग  के  आन्दोलन  को  समान  देते  समय  किसानों  के  हितों  की  अवहेलना
 की  जा  सकती  हैं  जैसा  कि  श्री  ज्योति बसु  कर  रहे  हैं  ।

 वास्तविकता  यह  है  कि  देश  के  प्रगतिशील  आन्दोलन  सही  दिशा  में  नहीं  चलाये  गये  हे  ।  देश  के  मध्यम

 वर्ग  में  सुपाती  प्राप्त  करने  के  लिये  प्रगतिशील  आन्दोलनों  की  प्रवृत्ति  श्रमिक  at  के  आन्दोलनों  के  विरुद्ध

 लड़ाई  लड़ने  की  रही  इसके  परिणामस्वरूप  सरका र  संगठित  क्षेत्र  में  ही  धन  लगाती  रही है  ।  उन  क्षेत्रों

 में  घन  नहीं  लगाया  जा  रहा  जहां  मजदूर  वर्ग  संगठित  नहीं  है  और  उसके  पास  इतनी  शक्ति  नहीं
 हैं

 कि  वह
 सरकार  पर  दबाब  डाल  ।

 यदि  सरकार  '20  लाख  रेल  रियों  को  और  अधिक  देना  चाहती  तो  उसमें  हमें  कोई  आपत्ति

 नहीं  परन्तु  हमें  यह  बात  ध्यान  में  रखनी  चाहिए  कि  हमारे  लोकतंत्र  में  आगामी  10-15  वर्षों  में  जो

 नई  पीढ़ी  आयेंगी  उसका  क्या  होगा  ।  उनके  लिय  भी  कोई  व्यवस्था  करनी  होगी  ताकि  उन्हें  रोजगार
 मिल  सके  ।  आगामी  15  वर्षों  की  अवधि  के  लिये  किसानों  के  feat  का  भी  ध्यान  रखना  होगा  ताकि

 जमींदार  सदा  ही  उन  को  शोषण  न  करते  रहें  ।

 सरकार  के  विरुद्ध  यंह  आरोप  लगाया  गया है  कि  वह  रेल  तमंचा  रियों  के  झगड़े  को  समाप्त  करने  में

 असफल  रही  aa  agate  को  नहों  रोक  पाई  है  ।  उसने  हड़ताल  को  बड़ी  बेदर्दी से

 कुचला  मुझे  विश्वास  है  कि  देश  की  जनता  को  सरकार
 में

 अभी  भी
 आस्था  है

 और
 वहं  उसका

 सम्मान

 करती  हम  यह  सिद्ध कर  देंगे  कि  हम  इस  हड़ताल को  शक्ति  स
 नहीं  दबा  रहे  हम  जनता  से  अपील

 कर  रहे  कि  वह  इस  बात  पर  विचार  करे  कि  क्या  उन  लोगों  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिये  जिन्हें  कुछ

 THO  रहा  है  अथवा
 उन

 लोगों  को
 जिन्हें  कुछ

 भी
 नहीं  मिल

 पा
 रहा

 fad  कुछ  भी  नहीं  मिल  रहा
 >
 icy  उन्हें  कुछ  न  कुछ  मिलना  चाहिये  ।  यही  सरकार  का  फैसला  है  ।

 रेल  कर्मचारियों  की  वास्तविक  शिक्रायतों  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।.  यह  अच्छी  बात  है

 कि  सरकार  ने  आज  सहायता  पर  अनाज  उपलब्ध  कराने  के  लिये
 दुकाने

 खोलने  की  स्वीकार  कर

 च्चतम  प्राथमिकता  कमंचा  तथाਂ  अन्य  कर्मचा  रियों  के मेरा  सरकार  से  अनुरोध है  कि  उ
 उन  बच्चों को  दिया  जाना  afer  जो  स्कूलों  तथा

 कालेजों
 में  पढ़  रहे  हैः  तथा  fig  होस्टल  में  भोजन

 मिल  रहा  ।  सरकार  को  चाहिये  कि  उन
 '

 युवकों  को  कर्मचारियों  से  भी  अधिक  वरीयता  दी  जाये  ।

 में  समझता  हुं  कि  यह  अविश्वास
 प्रस्ताव

 असामयिक  है  ।  इसका  गद्दे तय  सरकार
 को  में  डालना

 है  ।  इसके  अतिरिक्त  इसका  कोई
 उ उद्देश्य  नहीं  है  ।  विरोधी  दलों  का  एकमात्र  उद्देश्य  देश  में  गड़बड़ी पैदा

 करना  उन्हें  अधिक  जिम्मेदारी  से  व्यवहार  करना  चाहिये  |
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 Shri  S.  M.  Banerjee.  (Kanpur):  The  Railway  Minister  is  indulging  in  false  pro-
 paganda.  On  T.V.  the  trains  are  being  shown  as  running,.  whereas  the  facts  are
 otherwise.  His  statement  regarding  the  movements  of  trains  reminds  me  the  state-
 ment  of  Yahya  Khan  to  the  effect  that  Pakistan  forces  are  marching  forward.  ._Where-
 as  the  fact  was  that  the  fall  of  Dacca  was  very  near

 The  Government  is  saying  that  the  loyal  workers  are  running  the  trains  But
 who  are  those  loyal  workers?  What  is  the  definition  of  a  loyal  worker?  want
 to  know  whether  a  person  who  is  not  loyal  to  his  own  class—the  working  class—
 can  be  joyal  to  the  Government  ?

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  SPEAKER  in  the  Chair  |

 It  has  been  alleged  that  the:  strike  is  pelitically  motivated  If  so,  why  atroci-
 ties  are  being  committed  against  the  workers,  their  children  and  old  parents  Th
 Government  has  adopted  dictatorial  methods  to  crush  the  strike  Their  only  wea-

 pon  is  force.  It  is  astonishing  to  note  that  George  Fernandes  has  not  been  allowed
 to  consult  a  lawyer  in  the  Jail.  I  am  reading  out  a  newspaper  report  wherein  it
 has  been  reported  that  the  Home  Minister  Mr.  Uma  Shankar  Dixit  today  justified
 the  refusal  of  the  Tihar  Jail  authorities  to  allow  the  lawyers  engaged  for  Shri

 George  Fernandes  to  interview  him  on  the  grounds  that  the  lawyers  were  ‘probably
 smuggling  letters’  from  Shri  George  Fernandes  to  railwaymen  inciting  them  to  go
 cn  strike  Such  acts  on  the  part  of  the  Government  are  condemnable

 Shri  S.  A.  Dange,  an  old  trade  unionist  has  stated  as  under

 S.  A.  Dange,  General  Secretary,  All  India  Trade  Union.Congress,  to-

 day  called  upon  the  Government  not  to  stand  on  ‘false  prestige’  but  resum

 negotiations  with  railwaymen’s  leaders  for  a  negotiated  settlement

 In  a  statement,  Mr  Dange  said  that  the  Government’s  plea  that  it  could  not

 negotiate  unless  strike  notices  were  withdrawn  was  ‘ridiculous’  because  ‘the  Govern-
 ment  were  negotiating  for  four  days  coming  to  agreements  on  many  vital  points
 even  while  the  strike  notice  had  already  been  given  He  said  even  the  British  Tory
 Government  negotiated  while  all  the  coal  miners  had  gone  on  strike

 Regarding  bonus  it  has  been  stated  that  it  should  not  be  given  There  will
 be  discrimination  if  bonus  is  given  I  am  against  any  sort  of.  discrimination
 do  not  want  any  disparity  In  regard  to  bonus,  the  terms  of  reference  of  the
 Bonus  Review  Committee  do  not  include  the  issue  of  .bonus  to  railway  workers
 On  this  issue  Government  should  not  go  by  the  committee  reports  alone

 In  these  27  years  of  Congress  regime,  unemployment  has  increased,  starvatic  on
 has  increased  and  prices  have  gone  up  unprecedently.  I  say  if  Government  are

 prepared  to  give  unemployment  allowance.  of  Rs.  100/-  to  each  unemployed  per-
 son,  railwaymen  will  not  demand  a  single  paisa.  We  are  ready  for  it.

 The  present  strike  cannot  be  suppressed  by  police  action  andਂ  excesses.  It
 can  only  be  ended  by  reaching  some  sort  of  negotiated  settlement

 after
 releasing

 all
 the  arrested  workers  and  their  leaders.

 श्री  पी०  जी  मावलंकर  )  :
 अध्यक्ष  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  सरकार  के  विरुद्ध

 अविश्वास  प्रस्ताव  एक  बहुत  ही  गम्भीर
 बात  है  क्यों  कि  सरकार  की  इतनी

 अधिक  हुई  है
 और  उसके  विरुद्ध  बहुत  गम्भीर  आरोप  लगाये  गये

 अन्य  कई  सदस्यों  की  मे  के  सूरत सुनता  रहा  हूं  ।

 मुझे
 .
 अफसोस

 हैं
 कि  ने

 भी
 विषय  में

 तक  नहीं किय  हैं  कि  रेल  कर्मचारियों

 के  नेताओं  को  जेल  में  कयों  गया
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 Motion  of  No-confidence  in  the  Council  Vaisakha  19,  1896  (Saka)
 of  Ministers

 बना  अ  नन

 पी०  जी०

 माननीय
 श्री  जगजीवनराम ने  एक  अपील  जारी  की  है  देश  भक्ति  के  नाम  पर  ।  मुझे  आश्चर्य  है

 इस
 बात  पर  क्यों  पिछले  28  वर्षों  से  जो  अराष्ट्रीय  तथा  लोकतंत्रीय  कार्य  उन्होंने  किय

 a x ण =  म उसके
 बाद

 क्या  एसी  अपील करने  का  उन्हें  अधिकार  आज  वे  लोग  स्वार्थ में  लिप्त
 नहीं  समझता

 कि  एसे  लोगों  को  सहयोग  दिया  जाये  जो  इस  are  ही नहीं है

 सरकार  ने  श्री  फनॉन्डीस  को  30  अप्रैल  को  ही  गिरफ्तार  कर  लिया  ।  सरकार  ने  कर्मचारियों  के
 नेताओं  पर  विश्वास  ही  नहीं  किया  ।  उनके  साथ  धोका  किया  ।  सरकार  ऐसा  करके  स्वयं  को

 ही  धोके में  रख  सकती है  ।

 क्या  सरकार  ने  रेलवे  हड़ताल  के  सभी  प्रभावों  पर  विचार  कर  लिया  सरकार  जो

 के  सिद्धांत  का  पालन  करने  की  बात  करती  ta  विज्ञापनों  या  रेडियों  या  टेलीविजन के  माध्यम
 से  सभी  तरह  के  गलत  और  झूठे  वक्तव्य  दे  रही  सरकार  को  एक  झूठ  को  सच  बनाने  के  लिये
 उसे  वार-बार  दोहराना  पड़  रहा  है  |

 एसी  बातों  से  लोगों  का  सरकार  पर  विश्वास  उठ  जायेगा  ।  आकाशवाणी  की  सांस  समाप्त  हो
 जायेंगी  ।  रेल  कर्मचारियों  तथा  उन  के  नेताओं  पर  सरकार  हर  तरह  से  दवाव  डल  रही  एक
 विकासशील  लोकतंत्र  में  ऐसा  किया  जाना  बहुत  ही  खतरनाक  है  ।

 प्रादेशिक  सीमा  सुरक्षा  बल  और  awe  सेनाओं  पर  सरकार  निसार  हो  गई  यदि

 किसी  समय  ये  लोग  भी  सरकार  का  कहना  मानने  से  इन्कार  कर  दें  तो  क्या  होगा
 ?  जनता  के

 लगों  के  विरुद्ध  प्रधानमंत्री  अथवा  रेल  मंत्री  को  सरकारी  तंत्र  का  उपयोग  नहीं  करना  गुजरात
 में  राज्य  की  पूरी  शक्ति  जनता  के  आन्दोलन  को  दबाने  में  लगा  दी  गई  ।  परन्तु  फिर  भी  जनता
 की  मांग  स्वीकार  करनी  पड़ी  ।

 यह  अविश्वास  प्रस्ताव  गिर  जायेगा  किन्तु  यह  तो  लड़ाई  है  ।  सत्ताधारी  दल  चुनावों  के  दौरान

 धन  एकत्र करने  के  लिये  सभी  तरह  के  हयकंड  अपनाता  मझे  विश्वास  है  अन्त  में  तो  हम  ही  जीतेंगे  ।

 Shri  Jagdish  Chandra  Dixit  (Sitapur):  The  opposition  parties  have  claimed
 that  labour  has  the  birth  right  to  resort  td  strike  to  press  their  demand.  They  have

 conveniently  forgotten  that  more  important  than  this  is  the  right  to  work.  More-
 over  this  theory  of  strike  has  become  outdated  with  the  change  of  times.  This

 This theory  has  its  origin  in  a  society  where  labour  is  pitted  against  the  capitalist.
 is  not  so  in  the  present  set  up.  Therefore,  the  union  leaders  should  reconsider  their

 demands.

 Similarly  the The  present  Trade  Union  Act  is  almost  half  a  century  old.
 All  these  laws  need  a  drastic Industrial  Dispute  Act  is  as  old  as  forty  years.

 revision  in  the  light  of  changed  circumstances.  We  must  remember  that  strike  has

 ome  an  anti-social  and  anti-dated  weapon.  We  should  think  twice  before  it  is

 wielded  against  the  public  sector.

 As  regards  the  demand  of  railwaymen  for  parity  with  the  public  sector,  it  is

 not  justified.  There  cannot  be  any  parity  between  two  sectors  which  are  different

 in  nature  and  functions.  Besides,  the  railwaymen  have  already  got  an  increase  of

 40  per  cent  in  their  wages  recently.

 It  is  wrong  to  accuse  the  ruling  party  for  dividing  the  employees.  Previously
 there  were  two  federations.  But  today  there  are  five.  Who  is  responsible  for  this

 division?  The  superficial  unity  that  is  being  paraded  cannot  last  long.

 श्री  त्रिदिव  चौधरी  :  गत  24  दशकों  के  दौरान  कर्मचारियों  की  वास्तविक  आय

 में  वृद्धि  दो  प्रतिशत से  भी  कम  हुई  है  जबकि  उत्पादकता तथा  अन्य
 चीजों

 में  वृद्धि  के  बारे  में  लम्बी-चौड़ी

 बात  कही गई  है  ।  यदि  रेल  कर्मचारियों ने  इस  संकट  के  समय  अपनी  कतिपय  मांगे  रखी हैं

 और  इन  मांगों  को  पुरा  कराने  के  लिए  हड़ताल की  तो  हम  उन्हें  दोष  नहीं  दे  सकते
 ।
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 में  यह  पूछना  चाहता  हूँ  कि  श्री  जाज  कर्तान्‍्डीस को गिरफ्तार को  गिरफ्तार  करने  का  क्या  औचित्य  रेल

 मंत्री  ने  आरोप  लगाया
 कि

 श्री  जाज  फ़र्नान्डिस  हड़ताल  के  लिए  नहीं  अपितु  राष्ट्रीय
 अरे-व्यवस्था

 को
 छिन्न-भिन्न करने  का  प्रयास  कर  रहे  परन्तु  इसका  सबूत  क्या  केवल  समाचर पतों में

 छपी
 रिपोर्टो

 के
 आधार

 पर  उन्हे  गिरफ्तार  नहीं  किया  जाना  चाहिये  था  ।  हड़ताल का  पहला  कारण  बच्च  उतावलापन

 है  जिसमें  गाड़ियां  रद्  की  जाने  लगीं  और  हड़ताल  के  विरुद्ध  चलाया  गया  व्यापक  अभियान है  ।
 चारियों  में  यह  भावना  ange  की  गई  कि  उन  फर  कडा  आक्रमण  किया  जाने  वाला  है  ।  इस  बात के

 बावजूद  कि  हड़ताल  का  नोटिस  दिया  जा  चुका  बातचीत  चल  रही  थी  और  बातचीत  भंग  नहीं  हुई  थी  ।

 श्रमिक  संघ  के  नेताओं  और  कर्मचारियों  की  बड़ी  संख्या में  गिरफ्तारी  शुरू  हो  गई
 ।

 पहला  प्रश्न  जिसे
 ger  किया  जाना  समन्वय  समिति  के  नेताओं  और  समूचे  देश  में  रेल

 चारियों  की  गिरफ्तारी  यदि  उन्हें  शीघ्र  रिहा  किया  जाये  तो  स्थिति  बदल  सकती  है  ।  इसके

 बाद  हम  एक-साथ  बैठकर  समाधान  ढंग  सकेंगे  ।  अभी  भी  देर  नहीं  हुई  मैं  सरकार  से  अपील  करता

 हूँ  कि  वह  विरोधी  दलों  और  केन्द्रीय  श्रमिक  संघ  के  नेताओं  के  साथ  बैठकर  यह  सुनिश्चित  करें  कि  हम

 इसका  कोई  समाधान  et  यदि
 हम  एसा  कर  सकेंगे  तो  शायद  हम  पुनः  यह  देख  सकेंगे  कि  स्थिति

 सामान्य  बन  रही  अन्यथा  बड़ा  टकराव  होगा  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रो०  मत  दण्डवते  |

 प्रो०  मध  दण्डवत  यह  स्वीकार  किया  गया  है  कि  एक  स्वतंत्र  और  लोकतंत्री  समाज

 में  हड़ताल  का  अधिकार  एक  लोकतंत्री  अधिकार  है  ।  सैद्धांतिक  दृष्टि  से  प्रत्येक  व्यक्ति  कर्मचारियों

 द्वारा  हड़ताल  किय  जाने  के  अधिकार  को  मानता है  किन्तु  इस  विशिष्ट  अधिकार का  कार्यान्वयन  पसन्द

 नहीं  किया  जाता  और  न  ही  इसका  अनुमोदन  किया  है  ।

 दूसरी  ओर  के  अनेक  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  विरोधी  दलों  के  अनेक  सदस्य  किसान  जैसे  असंगठित

 क्षेत्र  की  उपेक्षा  करके  संगठित  श्रमिकों  को  अधिकाधिक  मांगों  के  लिए  उत्तेजित  करने का  प्रयास

 कर  मैं  सभा  को  स्मरण  कराना  चाहता  हूँ कि  समाजवादी  और  साम्यवादी  दलों
 ने  कुछ  एक

 ag  पहले  भूमि  मुक्ति  आन्दोलन  छड़ा था  और  कांग्रेसियों  ने  भूमि  मुक्ति  आन्दोलन में
 समाजवादियों

 का  साथ  नहीं  दिया  था  ।  जब  हम  किसानों  तथा  भूमिहीनों  के  लिए  कहते  ग्रामीण  जनता  के

 न्यूनतम  वेतन  मांगते है  तो  ये  लोग  हमारा साथ  नहीं  देते

 जहां तकਂ  PHATLLAY HY AMT HT Ataeg F TO की  मांगों  का  सम्बन्ध  है  कुछ  लोगों  ने  यह  विवार  व्यक्त  किया  कि  भारत
 नसे

 विकासशील  देश  में  यदि  हमें  देश का  निर्माण  करना
 तो  अपर्याप्त  संसाधनों को  हटाने  की  समस्या

 को  हल  करना  होगा  ।  यदि  कर्मचारियों  की  मांगों  को  स्वीकार  करने  में  कोई  कठिनाई  है  तो  सरकार

 को  श्रमिक  संघों  के  साथ  बैठकर  उन्हें  यह  बताना  चाहिये  कि  जहां  तक  बोनस  के  सिद्धांत  प्रश्न

 सरकार  उसे  स्थगित  मजदूरी के  रुप  में  स्वीकार  करती  यदि  यह  सिद्धांत  स्वीकार किया  जाये  गा

 तो  सरकार  के  लिए  श्रमिक  संघों  के  साथ  बैठकर  बातचीत  करनी  होगी और  उन्हें  यह  बताना  होगा
 कि

 पर्याप्त  संसाधनों को  प्राप्त  करने में  क्या  कठिनाई  सामने  आ  रही है  इस  बात  का  पता  लगाया  जा

 सकता है  कि  देश  में  श्रमिक  सरकार  और  जनता किस  प्रकार  अधिक  संसाधन  जुटा  सकते

 हैं  और  जब  संसाधनों का  चरणबद्ध  रूप में  विकास  हो  जायेगा  तो  बोनस  के  सिद्धांत  तथा  सरकारी  क्षत्र

 मैं  समानता  के  सिद्धांत  को  लागू  किया  जा  सकेगा
 ।

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  मंत्री  और  अन्तरिक्ष  मंत्री  मन्दिरों

 में  नहीं  जानती  कि  इस  अविश्वास  प्रस्ताव  का  क्या  प्रयोजन  है  मेरे  विचार  से-इसका  उद्देश्य  केवल

 यह  दिखाना  ही  है  कि  विपक्षी  दलों में  एकता  है  यदि  उनमें  एकता है  तो  यह  बहुत  प्रशंसनीय  बात

 सबसे  पहले  मही  उसका  स्वागत  करूंगी
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 यह  कहना  बिल्कुल  गलत  है  कि  हमारी  नीति  श्रमिक  विरोधी  कई  सदस्यों ने  यह  कहा  है  कि
 हम  श्रमिको ंके  अधिकारों के  लिये  लड़ते हैं  किन्तु  ag  बता  सकते  है  कि  जब  उनकी  सरकार  बनी

 थी
 तो  उन्होंने  मजदूरों  के  लिये  sie  से  कानून पास  किय  थे  ।  इसके  विपरित  हमने  अनेक  ऐसे  कानून

 पास  किये  हैं  ।

 हम
 aaa

 वार्ता
 के  लिये

 तैयार
 किये  हूँ  और

 अनेक
 वार  हमने

 श्रमिकों
 की  मांगे  स्वीकार की  हैं

 तू  उससे  सहयोग  का  वातावरण  पैदा  नहीं  हुआ  ।  एक  मांग  के  पुरा  होते  ही  दूसरी  मांग  पेश

 कर  जाती  है  ।

 आज  इस  बात  पर  विचार  नहीं  करना  है  कि  रेल  कमंचारियों  को  कया  दिया  जाना  है  ।  प्रश्न  यह

 है  कि  एसे  समय  जब  देश  अभाव के  दौर से  गुजर  रहा  रेल  तमंचा  रियो  को  क्या  हम  अधिक  अधिक

 दे  सकते है  ।  प्रश्न  केवल  रेल  कमेंचारियों का  ही  नहीं  और  भी  लाखों  व्यक्ति  हैं  जिनकी
 नाइयों  को  दूर  किया  जाना  है  ।

 रेल  कर्मचारियों की  देशर्भाकत  और
 कार्य  के

 प्रति  उनकी
 लगन  की  मेँ  सराहना  करती  हूँ

 ।

 दूसरी  ओर  से  हड़ताल  को  वापस  लेने  का  कभी  संकेत  नहीं  दिया  गया  ।  यद्यपि  बात-चीत  चल

 रही  थी  तथापि  हड़ताल  न  करने  का  आश्वासन  किसी  ने  नहीं  दिया  ।  हम  उसे  रोकने  के  लिये  हर  प्रकार

 के  प्रयत्न  में  जूटे  रहे  लेकिन  हड़ताल  की  धमकी  बराबर  दी  जाती  रही  ।  जहां  तक  गिरफ्तारियों  का

 सम्बन्ध
 वह  तो

 काफी
 देर  बाद  में

 की
 गई  ।

 कुछ  लोगों ने  श्री  ललित  नारायण  मिश्र  का  मजाक  उड़ाने  का  प्रयत्न  किया  ।  किन्तु  केवल  वहीं एक

 समाचार  पत्र  नहीं है  .  जिसने  इस  प्रकार के  भाषण  प्रकाशित  किये  ।  मैने  धनबाद के  समाचार  पत्र के
 बारे  में  नहीं  सुना  है  किन्तु  मुझे  मालूम  है  कि  तथा  देश  की  अन्य  भाषाओं  में  नाम  प्रकाशित

 हुए  हैं  किन्तु  उन  भाषणों  से  उनकी  विचारधारा  प्रकट  होती है  |

 हम  रेल  कर्मचारियों  के  हितों  के  बारे  में  चित्त  हैं  किन्तु  देश  के  हित को  भीਂ  देखना है  और  यदि
 किसी  समय  छइुड़ताल का  देश  के  हितों  पर  बुरा  प्रभाव पड़ता  है  तो  कार्यवाही  करनी  होती  ह्  जब

 तोड़-फोड़  की  कार्यवाही  हो  रही  हो--शआर  ही  एक  रेल  के  पटरी  से  उत्तर  जाने  का  समाचार  मिला

 है  तो  हमें इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  करनी  यदि  हमने  कार्यवाही  न  की  तो  समस्त  राष्ट्र  हमें

 दोषी  ठहरायेगा  ।'  यदि  हमने  यह  महसूस  किया  होता  कि  हड़ताल को
 रोकने  की  एक

 प्रतिशत  भी  आशा  तो  नहीं  जाती  और  अन्य  प्रकार  की  अनेक  कार्यवाहियां  भी  न  की

 जातीं  1

 श्री  इयामनन्दन  मिश्र  '¢@  आप
 गलत

 श्रीमती  इंदिरा  गाँधी  :  मैँने  अपने  विचार  तथा  जो  मेरी  जानकारी  है  वही  प्रस्तुत  की  है  ।

 एक  बात  यह  है  जिस  पर  हम  सभी  सहमत  वह  यह  है  कि  इस  समय  देश  एक  अत्यधिक  कठिन
 एवं  गम्भीर  संकट  से  गुजर  रहा  दूसरी  बात  यह  है  कि  हड़ताल  से  निश्चय  ही  स्थिति  और  भी

 गम्भीर  a  जायेगी  ।  चूकि  अब  हड़ताल  की  सुचना  दी  जा  चुकी  है  और  इसके  लिए  समी  तैयारियां

 की  जा  चुकी हैं  1  हड़ताल  का  देश  निर्धन  तथा  कमजोर  वर्गों  बुरा-प्रभाव

 पड़ेगा

 दी

 अब  जर  इनर  शरत  रोगन  के लिए
 कदर

 शशाद  की  सुरता  नहीं
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 प्रो ०  मुचलके  दण्डवत  रिहाई  कीजिए  और  बातचीत  आरम्भ  कीजिए

 श्रीमती  इन्दिरा  गाँधी
 :  मुझे  हड़तालों की संख्या  के  बारे  में  चिन्ता  नहीं  मैँ  नहीं  चाहती  हूं

 इस  बात  पर  वाद-विवाद  हो  कितनी  चल  रही  हैं  और
 कितनी  गाड़ियां नहीं  चल  रही

 एसे  अनेक  कर्मचारी  है ंजो  काम  पर  नहीं  आये  हैं  और  यदि  उन्हें  डराया  नहीं  जाता  तो  वे  ड्यूटी
 से  अनुपस्थित  नहीं  cet  इसी  सभा में  विपक्ष के  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  उन्हें  बड़ी  संख्याਂ

 में  तार
 मिले  हैं  जिनमें  कहा गया  है  कि

 रेल
 कम  चोरियों

 को  धमकाया जा  रहा  है  ।  तथ्य

 हैकि  उन्हें तार  मिले ह  चाहे वे  किसी  से  मिले  हों  ऐसे  कर्मचारियों की  रक्षा  की  जानी

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  आपके  रेल  मंत्री  प्रति  धमकी  नहीं दे  रहे  हैं  ?

 श्रीमती  इन्दिरा  गांघी  यह  '
 काफी

 बाद  की  स्थिति  में  हुआ
 मैं में  इसके  विस्तार  में  नहीं  जाना

 चाहती  हूँ  क्योंकि  पहले  ही  तोड़-फोड़  की  कार्यवाही हुई  है  और  योजनाबद्ध  ढंग  से  हुई

 हड़ताल  एक
 भाग्यिपूण  बात  है  हम

 हड़ताल  के  विमूढ़
 नहीं  हैं  ।  हड़ताल  वैध

 थ  हूँ

 तो

 हम
 हड़तालों  का  समर्थन  करते हैं  ।

 ्  राष्ट  में  कभी  ऐसा  समय भी  आता है  जबकि  अन्य

 बातों
 का  अधिक  महत्व  होता है  और  आज  ऐसा  ही  समय

 आज  प्रत्येक  व्यक्ति  को  यह  देखना

 है  कि  विंमान  स्थिति  में  सुधार  हो  ।  इसमें
 कोई  सन्देह  है

 कि
 हड़ताल  से

 रेल  कर्मचारियों को
 कोई  लाभ  ।  इससे  नः  केवल  निर्धन  वर्ग  बस  प्रभाव  पड़ेगा  अपितु  इस  से  आम  जनता

 को  भी  असुविधा होगी  और  इसका  रेल
 कर्मचारियों  और

 उनके  बच्चों  के
 भविष्य  पर  भी

 बुरा  प्रभावਂ

 पड़ेगा  |

 श्री  इन्द्रजीत  क्यों न  इसे  faces  का  प्रयत्न  किया
 ?

 श्रीमती  इन्दिरा  wie :  इसे  निपटाने  का  पूरा  प्रयत्न  किया  है  हमारे  विचार  से  इससे
 देश के  निर्धन  लोगों  को  अधिक  असुविधा  होगी ।  .  मैं  रेल  कर्मचरियों  की  कठिनाइयों  को जानती  हूँ

 किन्तु  यह  केवल  yest ही  नहीं है  अपितु  सभी
 वर्गों  की

 जो  लोग  आज  संगठित
 जितना  संगठित  at  की  दिया  उससे  कम नहीं  है  उन  पर  इसका  बोझ  अधिक है  ।

 बेरोजगारों  और  अन्य  वर्गों के  लोगों  को  दिया  जायेगा  |

 इयामनन्दन  सिश  केवल  एक  ही  वर्ष में  पश्चिम  बंगाल  में  शिक्षित  बेरोजगारों  की  संख्या

 में  75  प्रतिशत at  वृद्धि  हुई  है

 श्रीमती  इन्दिरा  गाँधी  इस  समस्या का  तभी  समाधान  हो  सकता है  जब  सोचे कि  किस

 प्रकार  इस  का  समाधान  हो  सकता  हमारी  समस्या
 शेष

 देश
 की

 समस्या  से  अलग  नहीं  यह

 एक  व्यापक
 समस्या है  हम  बातचीत  करने के  लिए  तैयार  हूँ  और  देश  के  हित  में  उचित  समझौता

 करना  |  यहीं  कारण  है  कि  हड़ताल  की  सूचना  दिये  जाने  के  बाद  भी  हमने  बातचीत  जारी

 रखी  ।  हम  बातचीत  के  लिए  हमेशा  तैयार

 हमें  यह  विचार  करना  है  कि  किसे
 धमकी  दी  जा  रही  यह  हमारे  लिए  एक  धमकी है  और

 इसका  हमारी  अर्थव्यवस्था  के  लिए  खतरा  है  और  इसके
 गम्भीर  परिणाम  होने  जा  रहे  हैं  ।

 ten  केवल  प्रतिरंक्षात्मक  कार्यवाही  कर  रह ेहूँ  और  जो  उचित  हैं  वही  कर  रहे  हम  हड़तालियों के
 विरुद्ध  सीमा स  बल  अथवा  पुलिस  अथवा  सेना की  प्रयोंग  नहीं  करना  चाहते हैं  हम  इनका  प्रयोग

 रेलवे  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  चाहते  हैं  जिनको  समस्त  लोगों  के  हितों  से  सम्बन्ध  है
 ।

 Shri  Phool  Chand  Verma  (Ujjain) :  Railway  employees  are  being  drawn  out  of

 their  residences  and  are  being  beaten.

 Smt.  Indira  Gandhi:  It  does  not  matter  when  you  beat  the  people
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 Motion  of  No-confidence  in  the  Council  Vaisakha  19,  1896  (Saka)
 of  Ministers

 अध्यक्ष  मेरा  आप  सभी  से  निवेदन है  कि  उनके  भाषण  में  हस्तक्षेप न  करें  ।

 श्रीमती  इन्दिरा  मेरे  रेल  मंत्री  ने  जो  अतिरिकत  धनराशि  देने  के  लिए  कहा  है  वह

 वेतन  संशोधन  तथा  महंगाई  भत्ते  के  अतिरिक्त  किन्तु  जो  मांग  की  गई  है  वह  बहुत  अधिक

 वास्तव  में  कुछ  लोगों  ने  निजी  तौर  पर  कही
 है  कि

 सरकार  के  लिए  इन  मांगों  को  मानता  बहुत  कठिन

 है  .  ।

 हम  जानते हँ  कि  देश  में  मजूरी  का ढांचा  वह  नहीं है  जो  होना  हम  जानते  है ँकि  इसमें

 बहुत  हद  तक  अन्याय है
 |  यह  विषमताओं  और  विरोधाभासों  की  पहेलियों  से  भरा  इसमें

 सुधार करने  के  लिए  बहुत  कुछ  किया  गया है  ।  इसका  यह  अथ  नहीं है  कि  हमने  इसका  संतोषजनक

 हल  निकाल  लिया  है  यह  नितांत  आवश्यक  कछ  सहायता  लायी  जाय  किन्तु  यह  काम  एक

 रात  में  नहीं  किया  जा
 सकता  है  ।  सरकार  इस  पर  विचार  कर  रही  है  और  इस  सम्बन्ध  में  माननीय

 सदस्यों  के  रचनात्मक  सुझावों  का  आदर  करेंगे  ।  कुछ  वास्तविक  कठिनाइयां है  और  हमें  उन्हें  दुर

 करने  का  पुरा  प्रयत्न  करना  हमने  अन्य  मांगों को  माना  किन्तु  इससे  और  बड़ी

 है  यह  एक  aaa  प्रक्रिया है  |

 अब  समय  आ  गया है  कि  हम  सब  को  मिलकर  आर्थिक  संकट  का  सामना  करना  मेरा

 व्यक्तिगत  रहे  विश्वास  है  कि  योजना  असफल  नहीं  रही  हमें  कुछ  समंजन  करने  हैं  क्योंकि  इंधन

 तथा  अन्य  विभिन्न  संसाधनों  के  मूल्य  में  वृद्धि  हम  इन  कठिनाईयों  के  बावजूद  भी  आगे

 बढ़  रहे  कठिनाइयों  को  कम  करने  का  अथ  यह  नहीं  है  कि  नई  कठिनाइयां  पैदा  को  जाएं

 हमें  उत्पादन  बढ़ाना  है  और  उसका  उचित  वितरण  सुनिश्चित  करना  मैँ  यह  महसुस  करती

 हूं  किवितरण  उचित  नहीं है  किन्तु  यह  तत्काल  और
 विशेष  रूप  से

 आधिक  कठिनाई
 के  समय  नहीं

 किया  जा  सकता  है  ।

 विपक्ष  के  नेताओने यह  घोषणा  करने  में  संकोच  नहीं  किया  है  कि  उनका  उद्देश्य  सरकार को  कमजोर

 करने  का  है  किसी  भी  दिन  के  समाचार  पत्र  देख  लीजिए  आपको  दस  प्रकार  के  कई  वक्तव्य  पत्रिकाओं

 तथा  समाचार  पत्रों  में  इससे  कोई  अन्तर  नहीं  पड़ता है  यदि  सरकार  या  कांग्रेस  कमजोर  होती

 है  किन्तु  यदि  देश  कमजोर होता  है  तो  यह  चिन्ता की  बात  है

 कॉंग्रेस  ने  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद  जब  से  सत्ता  संभाली  है  उसने  मजदूरों  के  अधिकारों  में  सुधार

 किया  है  तथा  उनके  कल्याण  पर  अधिक  ध्यान  दिया है  |  गत  कुछ  वर्षों  में  हमारी  नीतियां  पहले

 से  अधीक  श्रमिकों  के  समधन  में  रही  हैं  ।  मेँ  तो  यह  कहूंगी  कि  गत  पांच  वर्षों  में  देश  के  इतिहास  में

 मजदूरों के  हित  के  लिए  इतना  अधिक  काम  किया
 गया  है  जितना  कि  पहले  कभी

 नहीं
 किया  गया  ।

 किन्तु  श्रमिकों  के  समर्थन  का  अथ  यह  नहीं  हैं  कि
 उचित  अनुचित  सभी  मांगों  के  स्वीकार  किया  जाये

 हम  श्रमिक  ands  हैं  fara  हम  देश  के  हिंद  के  समथंक  भी  देश  के  हित  पहले हैं  और  ये  हित

 किसी  एक  वर्ग  के  हितों  से  कहों  अधिक  हूँ  ।  आज  हम  उन  मांगों  को  जिनका  अन्य  वर्गों  की  ओर  संकेत

 किया  गया  नहीं  मान  सकते  दुसरी  बात  यह  है  कि  विपक्ष ने  प्रत्येक  बात  को  मेरे  ऊपर  माने  का

 प्रयत्न  किया है  तथा  किसी  भी  काय  क्रम  का  विकल्प  नहीं  दिया है  |

 आल  इन्डिया  रेडियो  का  उल्लेख  किया  गया है  ।  में  स्पष्ठ  कर  देना  चाहती हूं  कि  रेडियो का

 उद्देश्य  सरकार  की  नीतियों  का  प्रसार  करता  नहीं  है  ।  यह  कांग्रेस  दल  की  नीतियां  नही ंहै
 ।  ये  वे

 नीतियां  हैं  free  संसद्‌  तथा  विधान  सभाओं  द्वारा  स्वीकृत  किया  गया  हैं  और  पास  किया

 गया है  ॥

 श्री  पीलू  मोदी  :  प्रधान  मंत्री के  अनुसार  संसद्‌ में  केव  कार  या  बहुमत  आता  हैं

 मुझे  खेद  है  कि  मेरा  संसद  से  यह  अभिप्राय  नहीं है  ।
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 9  1974  मंत्रिपरिषद  में  अविश्वास  का  प्रस्ताव
 हाव

 श्रीमती  इन्दिरा  श्री  मोदीਂ  कोई  भी  अथ  लगाने के  लिए  स्वतंत्र  विश्व में  कहीं  भी

 विधान  बहुमत  से  ही  पास  होता  अल्पमत  से  नहीं  ।  सरकार  संसद  तथा  विधान  मण्डलों  द्वारा  पारित

 नीतियों  का  अनुपालन  करने  के  लिए  वचनबद्ध  और  सरकार  का  यही  मुख्य  कायें

 प्रस्ताव में  सरकार  की  असफलता के  लिए  आलोचना  की  गई  वास्तव  में  यह  विपक्ष  का  अपनी

 ही  असफलता  पर  उनका  हतोत्साहित  होना  है  तथा  सरकार  का  उन  सभी  बाधाओं  पर  काबू  पाने  पर

 सफलता  है  जिन्हें  उन्होंने  निरन्तर  हमारे  रास्ते में  खड़ी  की  हैं  |

 श्री  इखजीत  गीत  देश  मे ंजो  समस्याएं  हँ  वे  विपक्ष ने  पैदा  की  हैं

 श्रीमती  इन्दिरा  मैं यह  कह  सकती  हुं  कि  यह  मेंने  कभी  नहीं  कहा  कि  हमारी  सभी
 ay

 नाइयों  के  लिए  विपक्ष  दोषी  में  ने  यह  कहा  है  कि  विपक्ष  लोगों  के  असंतोष  का  लाभ  उठाता  है  ।

 कुछ  कठिनाइयां  ऐसी  हैं  जो  हमारी  त्रुटियों  के  कारण  होती  हैं  किन्तु  बहुत  सी  कठिनाइयां  ऐसी  हैं  जो
 कतिपय  परिस्थितियों के  कारण  उत्पन्न  होती  जेसे  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  बाहरी  आक्रमण  आदि  से

 उत्पन्न  होती  मानती हूं  कि  हमने  गलतियां की  हैं  किन्तु  हम  हमेशा  उन्हें  सुधारने  का  प्रयत्न

 करते  हमने  कभी  भी  सम्मान  का  प्रश्न  महीं  बनाया है  .  .  |  मने यह  स्पष्ट  रुप  से

 mere  कि  यदि  जो  लोग  गिरफ्तार  हुए  हैं  उन्हें  रिहा  करने  से  समस्या  का  समाधान  हो  सकता  है  ।  तो

 हमें  ऐसा  करने  में  कोई  संकोच  नहीं हैं  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवत  ः  आप  जल  का  दरवाजा  खोल  सकते  हँ  किन्तु  कम  से  कम  बातचीत

 के  लिए| तो  दरवाजा  खोलिए  |

 श्रीमती  इन्दिरा  मं  नहीं  चाहती  कि  यह  वाद-विवाद  लम्बा  चले  ।  मैँ  फिर  यह  दोहराना

 चाहती  कि  हमें रेल
 कर्मचारियों  के  साथ  तथा  उनके  कर्मों

 के
 साथ  पुरी  सहानुभूति  हम  नहीं

 चाहते  कि  वे  तथा  उनके  परिवार  किसी  प्रकार  कष्ट  में  दम  हमेशा  उनके  कष्टों  के  बारे  में  उनसे

 बातचीत  के  लिए  तैयार  उनकी  अनेक  मांगों  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  इससे  उनकी

 कई  बुनियादी  कठिनाइयां  समाप्त  हो  जायेंगी  किन्तु  एक  दो  बाते  एसी  हँ  जिन  पर  सरकार  सहमत

 नहीं  हो  सकती  यदि  सदस्य  स्वयं  इस  पर  विचार  करें  तो  उन्हें  पता  चलेगा  कि  ये  ऐसी  बातें

 है  जिन  पर  हम  अभी  विचार  नहीं  कर  सकते  ह  ।  हम  यह  भी  नहीं  कहे  सकते  कि  हम  सिद्धान्त  रुप  में

 सहमत  हैँ  क्योंकि  इससे  अन्य  वग  भी  मांग  पेश  करेंग  ।  हम  समुचे  मजदूरी के  ढांचे  पर  विचार

 कर  रहें  यही  स्थिति  मेरा  यह  तात्या  नही ंहै  कि  विपक्ष  गड़बड़ी  पैदा  करते  मेस

 यह  भी  तात्या  नहीं है  कि  विपक्ष  कमो  पैदा  करता है  |

 कई  माननीय  सदस्यों  ने  यह  स्वयं  स्वीकार  किया है  कि  अविश्वास  प्रस्ताव  का  तात्या  अविश्वास

 से  बिल्कुल  नहीं  है  और दु यह  प्रस्ताव  केवल  इस  कारण
 लाया  गया

 कि
 कल  वादविवाद  की  अनुमति

 नहीं  दी  गई थी  .  .  .  मुझे  केवल  यहीं  कहना है  कि  कई  माननीय  सदस्यों  ने  कल  अपना

 भाषण  आरम्भ  करते  हुए  कहां  कि  यह  अविश्वास  का  प्रस्ताव  नहीं  आता  यदि  उस  से  पहुचे  दिन  इस
 पर  स्थगन  प्रस्ताव  अथवा  वादविवाद  की  अनुमति  दी  गई  होती  ।  चूंकि  अब  वादविवाद  हे  चका है
 और  उन्होंने  जो  कुछ  कहना था  कह  चुके  है  तो  अब  मुझे  आशा है

 कि  वे  अपना  अविश्वास  का  प्रस्ताव

 वापस  लेंगे  ।

 थी  उ्पोतिमंय  aq:
 मैंने

 प्रधान  मंत्री  को  बहुत  ध्यान पु वं क  सुना है  किन्तु  जितनी  निराषा
 आज  हुई  है  उतनी  पहले कभी  नहीं  किन्तु  आज  उन्होंने  बिना  रुके  भाषण  दिया है  जिससे  उनके

 मन  की  बात  का  पता  चलता  हैं  ।
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 Motion  of  in  the  Council  May  9,  1974
 of  Ministers

 nr ee,  ee,

 ज्योतिर्मय

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी ने  कहा  कि  श्रमिकों  की  स्थिति  सुधारी  उनके  रहन-सहन  में  सुघार  हुआ
 काश  प्रधान  मंत्री  थोड़ा  समय  निकाल  कर उन  सरकारी  दस्तावेजों  को  देखती  जिनमें  कहा  गया

 है  कि  श्रमिकों  की  वास्तविक  आय  पिछले  22  वर्षों में  केवल  2%  बढ़ी है

 हड़ताल  की  समूची  जिम्मेदारी  सरकार पर  गृह  मंत्रालय  से  2  अप्रैल  को  एक  पत्न  लिखा  गया

 at  जिसमें  निहित  बातों की  पुष्ठि  7  अप्रैल  को  विस्तार  से  लिखे  गये  पत्र  में  की  उसमें  लिखा

 था कि  अपना  जाल  खूब  फला दो  और  सभी को  घेरे में  लेली  ।  यह  कार्य  न  तों  समय से  पहले  हो

 और  न  ही  इसमें  अत्यधिक  विलम्ब  हो  ।  पत्र  पर  7  अप्रैल  की  तारीख  हैं  और  उस  समय  वार्ता  आरम्भ

 भी  नहीं  हुई  थी  ।  रेल  मंत्रीਂ  ने  2  मई  को  अपने  भाषण में  कहां  कि  श्री  फ़र्नान्डिस  रेल
 कामना  रियों

 को

 हिसा के  लिये  भड़काते  है  और  23  धमाल  को  उन्होंने  कलकत्ता  में  क्षेत्रीय  सेना  के  साथ  संघर्ष की  घमकी

 दी  हिंदी  इस  सेना  ने  हड़ताल  में  हस्तक्षेप  किया  ।  यदि  फ़र्नान्डिस ने  23  मैच  को  कोई  शष्ट्रविरोधी

 बात  कही  तो  सरकार  एक  महीनों  दस  दिन  तक
 चुप  क्यों  बैठी  रही  ।  उन्हें  गिरफ्तार  क्यों  नहीं

 किया  गया  |

 प्रधान  मंत्री  ने  देश  में  संकट  की  बात  कहीं  है  लेकिन  यह  संकट  किसने  पैदा  किया  क्या '  सरकार

 नें एकाधिकारियो ंके  आंग  आत्मसमपंण  नहीं  कर दिया है  ?
 अधिक  से  अधिक  at  अनुत्पादक  कार्यों

 के  लिये  व्यय  किया जा  रहा  देश  में  7000  करोड़  रुपये  का  काला धन  चल  रहा है  रेल  कर्मचारियों

 पर  अत्याचार  किये  जा  रहे  सीमा  केन्द्रीय  आरक्षण  पुलिस  और  सेना
 का

 प्रयोग  किया

 जा  रहा  कर्मचारियों  को  घरों  समरसेट-घसीट  बाहर  निकाला  जा  उनमें  वैमनस्य

 की  भावनाएं  उत्पन्न  की  जा  रही  क्या  सरकार इस  प्रकार  समस्या  को  सकेगी
 ?

 प्रधान  मंत्री  ने  प्रैस  स्वतंत्रता की  बात  कहो  इससे  बड़ा  झूठ  नहीं  बोला  जा
 सकता

 ।  की

 खरीदे  जाने  की  की  बात  ae  क्यों  भूल  जाती  हैं  ।  हेराल्ड” |  की  बात  अभी

 में  नहीं ले  इस  देश  की  जनती  की  आवाज
 को  कुचला  जा  रहा  अपने  जो  कुछ  कहा  वह

 फासिस्टवाद  शासन  में  ती  ठीक  कंटा  जा  सकता  है  लेकिन  लोकतंत्र  में  यह  बात  बिलकूल  उचित  नहीं

 मंत्रियों  को  कभी  कोई  विभाग  दिया  जाता  है  और  कभी  कोई  जिससे  एक  मंत्रालय  की  जानकारी  पुरीਂ

 तरह  नहीं  जान  पाता  और  प्रशासन  में  गड़बड़ी  हो
 जाती  है

 ।  मंत्री  को  यह  विश्वास  नहीं  होता  कि  क्या

 कल  भी  रहे  इसी
 विभाग  में  बना

 रहेगा  |

 सही  बात  यह है  कि  सरकार  रेल  कर्मचारियों  के  साथ  वार्ता  करना  ही  नहीं  चाहती  ।  मेरे  सार

 प्रयत्  व्यथ  हो  गये  free  स्थिति  को  सामान्य  बनाने  का  उपाय  यही  है  कि  सभी  व्यक्तियों

 को  रिहा  किया  ऐसी  स्थिति  पैदा  की  जाये  जिसमें  वार्ता  आरंभ  को  जा  सके  और  कोई

 जनक  समझौता  हो  जाय  |

 प्रश्न रहे  हैं  : अध्यक्ष  अव
 मैं

 प्रस्ताव  को  सभा
 में

 मतदान
 के  लिए

 रखता

 यह  सभा  मंत्रि-रिन्द  में  अपना  अविश्वास  व्यक्ति  करती हैं  ।

 प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुआ

 The  motion  was  negatived.

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  आज  11  बजे  मध्याह्न  पूर्व  तक  के  लिये  स्थगित  होती  है  ।

 इसके  gata  लॉक  सभा
 11  बज  तक  के  लिये  स्थगित

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till
 Eleven  of  the  clock.

 oe  ee  eee

 162

 L.  5.  S./


